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 LOK  SABHA  DEBATES

 Wednesday,  April  l,  979/Chaitra  Pal
 i90l  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 [Mr,  SPEAKER  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Seepage  uf  Cement

 न

 *680.  SHR’  NATHU  SINGH:

 SHRI  CHATURBHUJ:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 se  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  widespread  discontent  among
 the  consumers  of  cement  due  to  seep-
 age  of  cement  from  0  per  cent  to  40
 per  cent;

 (b)  whether  Government  propose
 to  make  it  mandatory  on  cement  com-
 panie,  to  use  kraft  paper  bags  or
 paper  laminated  jute  sacks  to  prevent
 seepage  of  cement;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY]
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES):  (a)
 to  (c).  Complaints  have  beer  received
 from  consumers  of  loss  of  cement
 from  the  jute  bags  due  to  seepage  of
 varying  quantities.  Government  have
 taken  action  to  encourage  the  deve-
 lopment  of  better:  types  of  jute  bags
 which  would  minimise  seepage  to  the
 430  LS—.

 extent  possible.  Two  different  types
 of  improved  jute  bags  are  currently
 undergoing  mass  trials  to  judge  their
 suitability.  Government  are  also
 considering  reduction  of  the  propor-
 tion  of  second-hand  bags  to  the  mini-
 mum  to  keep  down  seepage.  It  is  not
 considered  economical  to  use  kraft
 paper  bags  or  laminated  jute  sacks  for
 packaging  cement.

 श्री  नाथू  सिह  :  अध्यक्ष  महोदय,  पहले  तो  में
 आपको  बधाई  देता  हूं  कि  आज  के  दिन  और  आपके
 नाम  को  इतिहास  याद  रखेगा,  क्‍योंकि  पालियामेंटरी
 प्रैक्टिस  के  इतिहास  में  पहली  बार  यह  हुआ  है  कि  आप
 चार  मिनट  देरी  से  आये  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  कोरम  नहीं  था  | ठ

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  जब  तक  कोरम  नहीं  होगा
 तब  तक  वह  नहीं  आ  सकते  हैं  ।  (व्यवधान,  )

 MR.  SPEAKER:  You  cannot  have
 both  things.

 श्री  नाथू  सिह  :  में  न ेआपको  धन्यवाद  और  बधाई
 दी  है  ।  अभी  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  हम  इस
 बारे  में  प्रयास  कर  रहे  हैं  1  आपको  मालूम  होगा  कि
 इस  समय  सीमेंट  का  जितना  अधिक  ब्लैक  हो  रहा  है,
 उतना  शायद  कभी  नहीं  हुआ  है  ।  इसके  साथ  साथ
 उपभोक्ताओं  को  दूसरे  तरीके  से  यह  नुक्सान  हो  रहा  है
 कि  सीमेंट  को  रखने  के  लिए  जो  बेग्ज,  बोरे,  बनाये
 जाते  हैं,  उनमें  से  बहुत  सा  सीमेंट  बाहर  निकल  जाता
 है  और  उपभोक्ताओं  को  सीमेंट  बहुत  कम  माता  में
 मिल  पाता  है  ।  इसके  बारे  में  आज  तक  कोई  प्रयास
 नहीं  हुआ  है  ।

 इसके  अलावा  कुछ  लोग  लाभ  उठाने  के  लिए
 पत्थर  पीस  कर  और  राख  को  सीमेंट  में  मिला  देते  हैं  ।
 सीमेंट  की  स्थिति  बहुत  नाजुक  होती  जा  रही  है  ।  बहुत
 खराब  सीमेंट  मिलता  है,  जिसकी  वजह  से  बड़ी  बड़ी
 बिल्डिंग्ज  और  पुलियां  वगैरह  ह.  जाती  हैं  ।  क्‍या
 सरकार  कोई  ऐसा  इन्तज़ाम  करेगी  कि  जब  सीमेंट
 कंपनियों  में  कट्टों  या  बोरों  में  सीमेंट  भरा  जाता  है
 उससे  पहले  उनकी  जांच  हो,  ताकि  सीमेंट  का  सीपैज
 नही?  जो  पुराने  बोरे  फट  चुके  हैं,  खराब  हो  चुके
 हैं,  क्या  सरकार  उनके  इस्तेमाल  पर  पाबन्दी  लगायेगी
 और  यह्‌

 व्यवस्था  करेगी  कि  नये  बैग्ज़  काम  में  लाये
 जायें
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 श्री  ज्ञाज  फ़मम्डिस  :  इस  समय  भ्रधिकांश  बोरे
 नये  इस्तेमाल  किये  जाते  हैं,  मगर  कुछ  पुराने  भी  इस्ते-
 माल  किये  जाते  है  ।  मगर  सीपेज  का  सवाल  केवल
 पुराने  बोरों  का  नहीं  है,  नये  बोरों  के  बारे  में  भी  यह
 कहा  जा  सकता  है  ।  ग्राम  तौर  पर  यह  सही  है  कि
 लगभग  5  फ़ीसदी  सीमेंट  सीपेज  से  निकल  सकता  है  ।
 इस  बारे  में  हम  कई  काम  कर  च॒के  है  1  एक  तो  सीमेंट
 रेगुलेशन  एकाउंट  की  मदद  से  सीमेंट  रिसर्च  इंस्टी-
 ड्यूट्स  के  माध्यम  से  काम  करा  कर  हम  दो  कंपनियों
 द्वारा  बनाये  गये  नये  बोरों  को  बाज़ार  में  ला  रहे  हैं,  और
 उसके  प्रनुभव  के  श्राधार  पर  हम  आगे  का  काम  करेंगे  1

 माननीय  सदस्य  ने  मिलावट  वगैरह  की  बात
 छेड़ी  ।  श्रधिकतर  राज्य  सरकारों  ने  सीमेंट  के  वितरण
 की  जिम्मेदारी  अपने  हाथ  में  ले  ली  है  ।  जो  एक  दो  राज्य
 बच्चे  हैं,  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  वे  भी  इस  के  वितरण
 की  जिम्मेदारी  अपने  हाथ  में  लें,  और  इस  प्रकार
 राज्य  सरकारें  इन  सारी  शिकायतों  को  दूर  करने  के
 लिए  कदम  बढ़ायें  ।

 की  नाथ  सिह  :  में  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देना
 चाहता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  बहुत  जागरुक  हैं  ।  क्‍या
 बह  बतायेंगे  कि  जो  सीमेंट  इमपोर्ट  फिया  जाता  है,
 उसमें  कौन  से  बेगज़  काम  में  लाये  जाते  है---जूट  के  बने
 हुए  या  पालिथीन  के  बने  हुए  ?  यदि  उसमें  पालिथीन
 के  बैस्श  काम  में  शाति  है,  जो  बरसात  में  पानी  से  सीमेंट
 को  ख़राब  नहीं  होने  देते  है,  झौर  जो  बहुत  ड्यूरेबल  हैं
 तो  क्या  सरकार  का  इस  तरह  का  कोई  विचार  है  कि
 जूट  के  बैग्ज  के  बजाये  े  बँग्ज़  भ्रधिक  काम  में  लाये
 जायें  ?  जूट  के  बैग्ज़  भी  इस्तेमाल  किये  जायें,  ताकि
 द...  इंडस्ट्री  को  भी  नुकमान  न  हो,  लेकिन  कुछ  मात्रा
 में  पालियोन  के  बैग्ज  भी  काम  में  लाये  जाये,  जिससे
 सीमेंट  का  रस्थाव  टीक  कंग  से  ही  सके  ।

 ची  जाज  फ़र्तान्डीस  :  यह  सही  है  कि  विदेशी
 सीसेंट  का  झायात  पेपर  पालिथीन  बैश्स  में  हो  रहा  है  ।
 लेकिन  हमारे  यहां  एक  झसें  से  सीमेंट  बेचने  का  काम
 जुट  के  बोर  में  ही  होता  रहा  है,  भौर  ठ  उद्योग  का
 अधिष्य  भी  इसके  साथ  जुड़ा  हुआ  है  ।  इस  लिए  में
 नहीं  समझता  कि  हम  इस  समय  इसमें  कोई  बदल
 कर  सकते  हैं।  सगर  यह  भी  बात  है  कि  ये  जो  कागज
 शौर  पोलिथीन  के  बोरे  ये  जुट  के  बोरे  जितने

 हनन
 नहीं  होते  ।  माननीय  सदस्य  यह  भी  ध्यान

 रख ।

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  It  is  a
 fact  that  due  to  serious  regional  im-
 balance  in  the  field  of  production
 while  the  cost  of  production  in  all
 plants  for  a  bag  of  cement  is  Rs.  4/-
 and  in  a  new  plant  Rs,  5/-,  the  black-
 market  price  today  has  touched  the
 figure  of  Rs.  60/-  per  bag.  I  would
 like  to  know  from  the  hon,  Minister
 whether  it  is  or  it  is  not  a  fact  that
 “n  an  average,  a  bag  of  cement  has
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 to  travel  685  kms.  from  the  point  of
 production  to  the  point  of  consumption
 which  is  much  higher  than  what  is
 used  to  tbe  sometime  ago?

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  It  is
 true  that  the  cement  has  to  travel  a
 little  longer  distance  than  it  used  10
 be  in  the  past.  But  we  are  trying  to
 resolve  this  problem  to  the  extent
 possible.  There  are  obvious  difficul-
 ties  because  cement  plants  are  located
 in  certain  parts  of  the  country.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  is  a
 serious  regional  imbalance.

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  We
 have  inherited  this  imbalance.  There
 is  nothing  that  I  can  do  overnighy  to
 set  it  right.  But  in  respect  of  the  new
 cement  units  that  we  are  now  com-
 missioning,  we  are  now  going  in  for
 split  location  plants  where  the  ciirker-
 ing  of  the  limestone  would  be  done  at.
 one  place  where  the  limestone  is
 available  and  the  grinding  would  be
 done  85  far  as  possible  at  the  principal
 points  of  consumption.  We  have
 started  adopting  this  new  policy.  But
 it  will  take  two  years  before  it  really
 comes  into  effect.  So,  we  are  going.
 to  have  the  problem  for  a  while.  a

 So  far  ag  black-marketing  is  con~
 cerned,  I  want  to  insist  again  that
 today  the  State  Governments  are  dis-
 tributing  cement.  We  appealed  to  the
 State  Governments.  There  is  nothing
 that  I  can  do  as  Minister  of  Industry
 to  end  thig  if  the  State  Governments
 do  not  cooperate.  Every  State  Gov-
 ernment  today  is  responsible  for  dis-
 tributing  cement  through  their  agen-
 cies  and  stockists.  I  would  like  the
 State  Governments  to  be  g  little  more
 concerned  about  this  question  and
 appoint  only  such  stockists  who  do
 not  indulge  in  Black-marketing.
 Wherever  a  stockist  indulgeg  in  black-
 marketing,  it  ig  possible  for  the  Police
 and  the  district  administration  to
 identify  him  and  get  rid  of  him.  This
 the  State  Governments  must  do  and
 help  us.
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 चौधरी  बलबीर  सिंह  :  क्‍या  मंत्री  महोदय एस  बात
 की  कोशिश  करेगे  कि  जैसे  खाद[की की  जो  बोरियां  होती
 है  उनके  भ्रंदर  पोलिथिन  का  एक  पैकेज  जुदा  तौर  पर
 दौता  है  दौर  बाहर  दूमरा  जुट  बैग  होता  है,  उसी  तरह
 सीमेट  में  भी  बढ़  कर  ८  ?  गर वह  कहते  है  कि
 बाहर  से  न्रैफ्ट  पेपर  या  दूसरा  पोलिधिन  का  बैग  मगवाने
 में  ज्यादा  खर्च  होता  है  तो  पोलिथिन  जो  यहां  बनता  है
 और  खाद  में  प्रालरेडी  वह  इट्रोड्यूस्ड  है  उस  सिस्टम
 को  कया  यहा  टृट्राश्प्रम  करेंगे  ताकि  बरसात  में  बाहर
 का  पानी  भी  झसर  न  कर  सके  और  ,बोरी  जब  गिरती
 है  तो  उसमें  सीमेट  बाहर  न  निकल  सके  ?  एक  बार
 अगर  बोरी  सीमट  की  नीच  गिर  जाये  तो  एक  किलो
 हर  आर  उससे  से  सीमेट  बाहर  निकल  झाती  है
 (व्यकधान)  .  .  यह  बात  है  कि  दो  बार  सीमेंट
 का  थैला  वह  फेंक  देते  ;  भौर  उसमें  से  दो  किला
 सीमेट  निकल  आती  है  तो  यहू  चीज  इससे  रूक  जाती
 है  झगर  शोलिथिन  का  रैप  अलाहिदा  से  हो  जाये  झौर
 ऊपर  जूट  बैग  हो  जाये  ।  .  (ब्यवधघान)

 MR,  SPEAKER:  This  is  an  advice  to
 the  Government.

 श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीस  :  यह  जो  नये  बैग्स  का  मैने
 यहा  जिक्र  किया.  ये  दो  किस्म  के  है  ।  यह  कहते  हैं  कि
 आज  जो  जूट  बैग  है  उसको  और  अच्छे  ढंग  से  बीच
 करा  कर  जरा  मजबूत  बैग  बनाए  जायें,  यह  काम  हो
 चुका  है  t  दूसरे  विदुमैम  लाइन  बैग  इस  समय  हम
 लोग  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं,  सैमिनेट  बैम  को  इसमें
 इस्तेमाल  में  लाना  राभव  बटी  है,  इस  निष्कर्ष  पर  हम
 सोच  पहुंच  गए  हैं

 sit  एस०  शाभगोपाल  देशदी :  प्रध्यक्ष  जी,  झभी
 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  स्टेट  गवर्मभेम्ट  के  ऊपर  इसकी
 जिम्मेदारी  है।  मैं  कहता  चाहता  हूं  कि  स्टेट  गंवरनमेम्ट्स
 पर  जिम्मेदारी  डालने  से  इसमें  कोई  सुधार  नही
 हुआ  है  बल्कि  सीमेन्ट  की  सलैक-मार्केट  प्राइम  और  ae
 गई  है  |  जहां  पहले  सीमेन्ड  के  एक  थैले  के  पीछे  4-5
 रुपए  ब्लैक-मार्कट  प्राइस  थी  यहां  झब  वह  बढ़कर  0
 रुपए  हो  गई  है  |  इस  तरह  से  स्टेट  गवर्नमेंट्स  पर  जिम्मे-
 दारी  डाल  कर,  जो  क्‍ग्रापका  सकसद  भा  कि  भाव  कम
 थो  जायेंगे,  बह  मकसद  पूरा  नही  हुआ  है  ।  ऐसी  हालत
 में  बया  श्राप  कोई  दूसरा  भाल्टनेंटिव  सोच  रहे  हैं  ?

 शी  चाज  फूर्माग्डी्ध  :इसके  बारे  में  हम  बातजीत
 कर  लेंगे  ।
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 SHRI  RAGAVALU  MOHANARAN-
 GAM:  Even  this  size  of  the  man  cannot
 catch  your  eyes  so  easily!

 Sir,  it  is  a  well-known  fact  that
 especially  after  the  introduction  of  this
 permit  system  consumers  are  not  in  a
 position  to  get  their  cement  very  easily
 because  of  inordinate  delay  on  the
 part  of  the  officers.  Here  I  am  not
 going  to  talk  about  the  State  and  the
 Centre  because  I  know  fully  well  that
 the  hon,  Minister  has  the  knack  of
 handling  the  problems  very  easily  by
 saying  that  the  State  Governments  are
 responsible  for  this.  I  want  to  know
 a  very  direct  answer  for  this.  Especial.
 ly  after  the  introduction  of  the  permit
 system,  there  is  inordinate  delay  on
 the  part  of  the  officers  and  the  consu-
 mers  are  not  in  a  position  to  get  the
 permits  very  easily  for  their  own
 construction  work.  I  want  to  know  the
 exact  answer  from  the  hon.  Minister.

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  Sir,
 there  is  no  Centre-State  question
 involved  in  this.  The  distribution  of
 cement  is  not  done  by  the  Ministry  of
 Industry  or  by  the  Government  of
 India.  The  allocation  to  the  State  is
 done  by  the  Ministry  of  Industry,  by
 the  Cement  Controller.  In  so  far  as
 the  distribution  is  concerned,  it  is  the
 State  Government’;  Civil  Supplies
 Department  or  the  concerned  Depart-
 ment  of  the  State  Government  which
 ig  today  concerned  with  the  distribu-
 tion  of  cement  in  the  respective  States.
 They  are  the  ones  to  give  the  permits,
 they  are  the  ones  who  appoint  the
 stockists  and  they  are  the  ones  to
 regulate  all  this.  So,  as  far  as  I  am
 concerned...

 SHRI  RAGAVALU  MOHANARAN-
 GAM:  Let  us  not  have  the  permit
 system....  (Interruptions).

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  I
 am  coming  to  that.  It  is  for  each  State
 Government  to  decide  how  it  wants
 to  sell  the  cement  and  prevent  black-
 marketing.  I  can  only  appea)  to  the
 State  Governments  to  use  the  admi-
 nistrative  machinery  at  their  disposal
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 to  see  that  any  kind  of  malpractice  is
 put  down.

 Development  of  a  Semi-Automatic
 Dialysis  Machine

 "681,  SHRI  DHARMA  VIR
 VASISHT:  Will  the  Minister  of
 INDUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 National  Engineering  Industries,  Jai-
 pur,  had  developed  a  semi-automatic
 Peritoneal  dialysis  machine  with  com-
 plete  indigenous  material;  ang

 (b)  ig  so,  whether  it  had  passed  the
 experimental  stage  together  with  the
 details  of  the  unit?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 {SHRI  GEORGE  FERNANDES):  (a)
 and  (b).  It  has  been  ascertaired  from
 National  Engineering  Industries  Ltd.
 Jaipur  that  no  dialysis  machine,  as
 such,  has  been  developed  by  them.  At
 the  instance  of  the  Doctors  of  Sawai
 Mansingh  Hospital,  Jaipur  the  Com-
 pany’s  Engineers  have  only  cooperated
 with  the  Doctors  and  developed,
 designed  and  manufactured  an  auto-
 matic  pump  to  be  used  with  ithe
 dialysis  machine  of  the  hospital  to
 expedite  dialysis.  This  pump  is
 undergoing  trial  tests  at  the  hospital.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Sir,  this
 again  is  another  question  which  has
 nothing  to  do  with  the  Central  Gov-
 ernment.  It  is  not  in  the  national
 interests.  It  is  meant  to  favour  one
 company,  that  too  belonging  to  Birlas.
 But  these  things  are  coming  up  in
 Lok  Sabha,

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  It  must  be
 in  the  national  interests.  Private
 interests  cannot  be  discussed  in  this
 House,  (Interruptions),

 MR.  SPEAKER:  Please  sit  down.  I
 cannot  understand  this  type  of  distur-
 bance.  (Interruptions).  There  s
 nothing  prohibiting  to  talk  about  a
 private  company  because  the  country
 ig  interested  in  knowing  scientific
 developments.  (Interruptions),
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 SHRI  VAYALAR  RAVI:  This  Parlia-
 ment  cannot  be  made  so  ridiculous.

 (interruptions)

 SHRI  RAGAVALU  MOHANARAN-
 GAM:  They  talk  so  many  things  about
 the  Members  because  they  are  raising
 a  point  on  a  particular  company.

 श्री  धरमवीर  बशिष्ठ  :  झध्यक्ष  ्  दय,  नेशनल
 इंजीनियरिंग  इस्टीट्यूट  मे  एक  ऐसी  मशीन  डेवलप
 की  गई  है  t  मिनिस्टर  साहब  ने  जवाब  दिया  है  कि
 डायलेसिस  बज़ातखुद  ईजाद  नहीं  की  गई  है  लेकिन
 एक  ऐसी  स्वचालित  पम्पिग  मशीन  जरूर  बनाई  गई
 है  जिससे  डायलेसिस  करने  में  जल्दी  हो  सके  ny  क्या
 मन्त्री  महोदय  यह  बताना  पसन्द  करेंगे  कि  जिससे
 जल्दी  डायलेमिस  हो  सके  भौर  सुविधा  हो  सके--
 क्या  ऐसी  स्वचालित  मशीन  डेवलप  की  गई  है  ?

 श्री  जार्ज  फर्मास्डोस  प्रशत  नेशनल  इजीनिर्यारिंग
 इृण्डस्ट्रीड  लि०  जयपुर  के  बारे  मे  है  जोकि  बिडला  को
 एक  कम्पनी  है--हस्टीः

 रक
 के  बारे  से  नहीं  है।  यह

 कम्पनी  डायलेसिस  बनाने  वाली  कम्पनी  नहीं
 है  t

 Ball  Roller  and  Taper  Roller  bearings,
 bicycle  steel  balls,  Rolled  Rings,  Roller
 bearing  Axleboxes,  Spherical  Roller
 bearings  for  Axleboxes,  Stee;  Castings,
 Spindle  Insert,  and  Jockey  Pulleys.

 इन  चीजो  को  बनाने  का  लायसंस  उनके  पास  है  भौर  यह
 लीजे  8  बना  रहे  हैं।  डायलेसिस  के  लिए,  किसी  झौषधि

 [यथा  मरीज  के  इस्तेमाल  में  ध्ाने  वाले  किसी  यन्स  के
 लिए  उनके  पास  कोई  लाइसेंस  नहीं  है  और  से  कोई
 सम्बन्ध  है  t  प्रत्पताल  के  डाक्टर्स  गए  थे  झौर  उन्होंने
 कहा  कि  हमारी  एक  समस्या  है,  इसमें  अगर  झाप  कोई
 सदद  कर  सकते  हैं  तो  करें।  कम्पनी  के  जो  इस्जीनियर्त
 थे,  उन्होंने  अपने  हंथ  से  इस  काम  को  करके  उस
 अस्पताल  को  मदद  का  काम  किया  है  ।  स
 बस्त्र  को  बना  कर  न  सो  वेचने  का  उनका  कोई  इरादा
 है  ौर  न  ग्रह  कोई  इस  प्रकार  का  इंस्टीट्यूट  है.  जो
 रिसर्च  या  डवेलपमेन्ट  से  सम्बन्धित  ft  ।

 भरी  घमवौर  बशिष्ठ  :  जो  स्वयालित  पम्प  बना
 है  उसके  लिये  मिनिस्टर  साहेब  ने  बतलाया  है  कि
 इसका  ट्रायल हो  रहा  है  |  क्या  श्राप  यह  सी  बचाने  की
 कृपा  करेंगे  कि  हु  ट्रायल  कितने  दिनो  से  हो  रहा  है
 और  अब  तक  उसका  सतीजा  क्‍या  रहा  है  ?

 SHRI  GEORGE  FERNANDES;  When
 we  got  the  question,  we  made  enquiries
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 and  this  is  what  the  company  has
 informed  us:

 —I  am  quoting  from  their  letter—

 “That  facts  are  that  the:  Sawai
 Mansingh  Hospital,  Jaipur  has  a
 dialysis  machine,  The  doctors  wanted
 improvement  in  the  performance  of
 this  machine.  Our  engineers  co-
 operated  with  them,  developed,
 designed  and  manufactured  an  auto-
 matic  pump  to  be  useq  with  this
 machine  to  expedite  dialysis.  This
 pump  is  under  trial  in  the  hospital.
 This  was  a  gesture  of  our  giving
 technical  help  in  the  field  of  medi-
 cine.”

 They  have  got  nothing  out  of  this.  Nor
 are  we  in  a  position  to  say  that  we  will
 utilise  their  facilities  to  develop  a
 dialysi,  machine.

 SHRI  B.  SHANKARANAND:  I  am
 on  a  point  of  order  on  this  question

 MR.  SPEAKER:  During  Question
 hour,  there  is  no  point  of  order.

 (Interruptions)
 MR.  SPEAKER:  Mr.  Saugata  Roy

 takes  upon  himself  the  responsibility
 to  decide....  (Interruptions).

 SHRI  B,  SHANKARANAND:  Mem-
 bers’  right  to  ask  questions  depends
 upon  certain  rules  and  the  question
 shoulg  be  restricted  under  the  Rules.
 My  point  of  order  is...

 MR.  SPEAKER:  If  questions  on
 private  companies  are  restricted,  then
 many  questions  will  not  come.

 What  does  the  rule  say?
 SHRI  B.  SHANKARANAND:  The

 right  to  ask  a  question  is  governed
 by  the  conditiong  mentioned  in  Rule
 41(2).  Sub-rules  (vii)  and  (xvi)...
 (Interruptions),

 MR.  SPEAKER;  There  is  no  point
 of  order  during  Question  Hour.
 Research  and  Development  is  primarily
 the  concern  of  the  Central  Govern-
 ment,
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 SHRI  B.  SHANKARANAND:  This
 question  is  not  on  research  and  deve-
 lopment.

 Rule  4I(2)  says:

 “The  right  to  ask  a  question  is
 governed  by  the  following  condi-
 tions,  namely...”

 Sub-rule  (vii)  reads:
 “it  shal]  not  relate  to  a  matter

 which  is  not  primarily  the  conecrn
 of  the  Government  of  India”.

 This  question  has  nothing  to  do  with
 the  Government  of  India.  Sub-rule
 (xvi)  says:

 “it  shall  not  raise  matterg  under
 the  control  of  bodies  or  persons  not
 primarily  responsible  to  the  Govern.
 ment  of  India.”

 MR,  SPEAKER:  There  is  no  point
 of  order....  (Interruptions)

 MR,  SPEAKER:  Qn,  682.

 बबल  घाटो  क्षेत्र  का बिक्रास  करने  की  योजना

 682,  ह ; उ  श्रुत  सिह  भदौरिया  :  क्या  योजना
 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  कोटा  से  इटावा  तक  चंबल  घाटी  क्षेत्र
 का  भाथिक  विकास  करने  हेतु  केन्द्रीय  स्तर  पर  किन
 योजनाझों  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ;  भौर

 (ल)  इसके  परिणामस्वरूप  कितने  परिवारों  को
 लाभ  पहुंचा  है  ?

 बोजना  संत्रालय  में  राक्य  मंत्री  (भो  फ़लसुर

 ज
 :  भ्रध्यक्ष जी,  इसमें  तीन  तरह  ही  स्कीमें

 जल  रही  है,  सैन्द्रल  पायलेट  प्राजेक्ट,  जिससे
 समतल  भूमि  ठीक  रखी  जाय,  2.  कन्शर्वेशन-
 आफ़-सायल,  श्रौर  3.  चम्बल-वेली  की  डेवेलेप-
 मेन्‍्ट  स्कीम--- ये  तीन  स्कीमें  चल  रही  हैं।

 जहां  तक  इसमें  एम्प्सायमेन्ट  देने  की  बात  है---
 हर  परिवार  के  मुतालिक  इत्तिला  देना  मुश्किल  है,
 लेकिन  ये  तमाम  काम  हो  जाय  तो  लगभग  20

 हग
 झादमियों  को  परमानेम्ट  तौकरी  मिज्न  सकती

 लिन  द्ग  के कक सस इस
 दे  रहा  हैं  कि  उन्होंने  इस  सवाल  के  जबाब  को  समान्वदल
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 पर  न  रख  कर  सदन  में  इस  का  उत्तर  दिया  है।  जता
 से  ये  उत्तर  बन  कर  झाते  हँ--वह  प्यानिग  कमीशन
 एक  सफेंद  हाथी  है  शौर  पण  जवाहरलाल  नेहरू
 से  इस  सफेद  हाथी  को  जन्म  दिवा.  या  ty  लेकिन  वे
 याग्य  महावत  थे,  जा  उस  पर  सवारी  करते  थे  श्रौर
 कुश  भी  रखते  थ,  लेकित  शय  यह  सफद
 हाथो  यह  प्तानिंग  कमीशन,  बिल्कूल  हो
 निरकृध्  हो  गया  है  ।  और  वहा  पर  नौकरशाटी बैठ कर  जिस  ढ़ग  से  सबाना के  उत्तर  बनाते  है,  वह  उचित
 नहीं  है  1  इस  सवाल  का  जा  उत्तर  दमी  भ्राया  है,
 उस  का  सवाल  से  कोई  बास्ता  नहीं  है  ।म
 झ्रापकी  श्राज्ञा  से यह  जानना  चाहता  हू  कि  पहले  सन
 1970-71  में  तत्कालीन  प्रदान  म  की  तरफ  से
 जा  to  fo  do,  ४'रोपियन  एकोनामिक  कम्गुनिटा
 की  सहायता  स  होने  वाला  काम  था,  उसको  देखने
 के  लिए  तत्कालीन  प्रधान  मत्नी  ने  एक  कमेटी  का
 निर्माण  किया  था  लेकिन  वनमान  रारकार  ्
 उस  कमेटी  को  भग  कर  दिया  गौर  दूसरों  कमेटी  का
 जन्म  नही  दिया  है,  तो  क्‍या  फिर  मत्ती  महोदय  दुपप
 डाकुझो  से  श्रातकित  उन  भयकर  कुगम  चार्दियों
 चम्बल,  यमुना,  क्यारी  द्रौर  श्रन्य  सहायक  नदियां
 के  कटाव  और  वहा  की  जनता  की  कठिनाइयों,
 उनके  प्रभावग्रस्त  जीवन  प्रौर  उपरी  प्रावश्यक्ताओ
 का  देख  कर  उनके  अनुकून  कोई  योजना
 बनी  हुई  है  याजांबननी  है  तो  उस  पर  किस  तरह
 से  झमल  हो,  ;इसके  लिये  वोई  पालियामेंटरी  टीम
 बनाने  कं  लिए  केय  वे  काई  स्वीकृति  दर  ।

 श्री  फजलुर  रहमान.  माननीय  सदस्य  न  सवाल
 ता  बत  लम्बा  किया  ।  में  यहां  बसाबा  चाहता
 है  कि  मेने  जो  तीन  विषयो  का  नाम  लिया  है,  वे
 तीनो  स्कीम  झापके  लिये  है।  उनमें  डाकुया  ही
 वैली  भौर  जो  आपको  जमीन  है,  जो  ाप  का
 क्षेत्र  है,  वह  सब  कवर  ही  जाता  ऐ  |  भ्ब्  जहा
 तक  पालियामेटरी  कमेटी  बनाने  की  बात  है  तो
 धष्यक्ष  महोदय,  आप  तो  हाउस  के  सर्वेसर्या  है  7
 अगर  भाप  कोई  कमेटी  बनाते  है  तो  मै  उससे  रोड़ा
 सही  बन  सकता

 st  अर्जुन  सिह  भवोरिया  हमे  बड़ी  ख्शी
 हे  कि  इस  टीम  क  निर्माण  के  लिए  जिम्मवारी
 अध्यक्ष  जी,  झाप  पर  डाली  गई  है  भर  मैं  ऐसा
 समझता  हू  कि  श्राप  इसे  जरूर  स्वीकार  करेग  t

 हमारा  जो  दूसरा  पूरक  प्रश्न  है  वह  यहू  है
 कि  वल्ड़े  बैक  को  तरफ  से  पचनदें  पर,  पजाब
 सें  तो  पांच  नदिया  निकली  हूँ  लेकिन  उत्तर  प्रदेश
 सें  जहा  'पचनदा  है  वे  नदिया  एक  जगह  गिरी
 हू भौर  उनका  वहा  संगम  हमा  है,  एक
 बांध  बनाने  के  लिए  एक  योजना  1970-71
 में  बनी  थी  भौर  बहू  60  करोड  रुपये  की  योजना
 थी  |  वल्ढ  बैक  की  उसयाजना  पर,  लिसका
 सर्वे  हुभा  था,  जांच  हुई  यो  शौर  जाच  होने  के
 याद  उस  पर  अमल  करने  को  में  कुछ
 कदम  उडाने  गये  थे,  तो  मैं मत्री  महोदय  मे  यह
 जावदा  चाहता  हूं  कि  क्या  भ्रापको  इस  वोजना  की
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 जातकारी  है  जिसके  तहत  विश्व  बैंक  से  सहायता
 लेकर  एक  बाघ  बनाने  की  बात  थी  ?  माँ
 इसका  साफ  उत्तर  चाहता  ह#  कि  क्‍या  बह
 योजना  कार्यान्वित  होगी  या  नहीं  और  होगी
 तो  कब  तक  ?

 श्री  फजलुर  रहमान  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  योजना
 किसी  खास  स्कीम  की  बरई  बैंक  से  बनी  थी,  ह:
 की  इतसिला  तो  मुझे  नही  है  लेकिन  इतना  मुझे
 पता  है  कि  57  करोड  रुपया  इस  नदी  घाटी
 योजना  के  लिए,  चंबल  बैली  के  निए  मिला  था
 श्लौर  उस  में  से झभी  तक  श्राप  की  प्रास्तीय
 सरकार  सिर्फ  ig  करोड़  रुपये  खब  कर  पाई  है  V

 Bro  रामजी  सिंह  ्रध्यक्ष  महादय,  चम्बन  घाटी
 मे  जा  कुछ  हुआ  है,  वह  इतिहास  की  विशेष  बात
 है,  जहां  400  बड़े  डाकआं  ने  पश्रात्मसमर्पण  किया
 था  ot  चम्वत  घाटी  शा  समर  जाई  ला  एण्ड
 श्राइर  को  समस्या  यहा  है,  वह  ब्राविक  और
 सामाजिक  समस्या  है  ।  तो  कया  में  भत्ना  जी  से
 यह  जान  सकता  हू  कि  चम्बल  घाटी  शाति
 मिशन  की  जो  -याजना  सरकार  के  पास  नम्बित
 ८,  उसमें  से  कितनों  की  उन्होंने  स्वीकृति  दी  rs  ae
 कितने  के  विषय  में  वे  विचार  कर  रहे  (  ओर  वहा
 की  कौन  सी  विशेषयोजना  हैं  ?  आदरणीय
 प्रधान  मत्री  जोसे  चम्बल  घाटी  शाति  मिशन  के
 लॉग  मिले  थे  शौर  वे  बहुत  श्राशावान  है।
 उनके  लिये  आधिक  सर्वेक्षण  का  कार्येक्रम
 चाल  होचुका  है  या  नहीं  और  उनके  लिए
 आशिक  याजना  को  पूरा  करने  के  लिये  वर्तमान  सरकार

 क्या,
 कर  रही  है  ”  इस  के  बारे  में  मैं जानना  चाहता

 4 हक

 श्री  फजलुर  रहमान.  श्रध्यक्ष  महांदग्र,  स्त्री मा
 की  जहा  तक  सूची  का  सवाल  है,  माननीय  सदस्य
 अगर  इसके  लिए  झलग  से  सबाल  पूछे,  तो  मै  जवाब
 दे  दुगा  मगर  मैंने  जो  जवाब  मे  बताया  है  बहू  यह  है
 कि  ये  सारी  स्कीमें  पाइलेट  प्राजेक्ट,  कन्जरबेशन  झाफ
 सायल,  डेवलपमेंट  प्राफ  केचमंट  एरिया!  श्राफ  चम्बल
 बैली,  ये  सारी  चीजे  एक  दूसरे  से  सम्बन्धित  हैं,  जिस
 से  बढ़ा  की  जमीन  यो  सुरक्षा  हो,  ऊबड-जाबउ  जमीन
 टीक  को  जाए,  एंफोरग-शन  रो  ्र  उरीगेगन  की
 फौपेलिदीज  हो  ny  उतक्तों  गरोजो  द 2  मद्देनजर  रखते
 हुए  यह  सब  किया  गया  है  ।

 झब  जहां  तक  डकतो  का  सवाल  है,  मैं  माननीय
 सदस्य  से  यह  झाग्रहू  करूगा  कि  इसका  जवाब  देने  के
 लिए  काम्पीटेंट  होम  मिनिस्टर  है  बहू  स्कीम  बना
 देंगे  कि  कब  कैसे  होगा  t

 at  झनस्त  राम  जायतवाल  बह्  बैक  की
 सहायता  से  इस  घाटी  के  विकास  के  लिए  जो  योजना
 बताई  मई  है  उसके  क्रियान्वयन  में  भापने  बताया  है  कि
 अभी  तक  केवल  7  करोड़  लत  हुआ  है  भौर  चालीम
 करोड  च  नहीं  ह््भा  |  वह  योजना  शावद  2974
 में  बनी  थी।  मैं  जादवा  चाहता  हूं  कि  इसकी  जिम्मेदारी
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 किस  पर  है,  राज्य  पर  है  या  भ्राप  पर  है  ।  में  यह  भी
 जानना  चाहता  हूं  कि  गति  को  तेज्ञ  करने  के  लिए
 झापते  क्‍या  किया  है  ?

 "दस  बिकास  के  काम  को  आपने  क्‍या  राज्य पर  टी
 छोड़े  दिया  है  या  केन्द्र  के  प्लान  में  भी  हस  के  लिए
 कुछ  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  फजलुर  रहमान  :  जहां  तका  योजना  विभाग
 का  सवाल  है  आवश्यकता  के  अनुसार,  जरूरतों  वा
 मद्देनजर  रखते  हुए  हम  सकीम्ज  श्रौर  प्लान  बनाते  है  |
 जहा  तक  एक्सीब/शन  का  सवाल  है  ज्यादा  तर  एक्सी-
 कशन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  |
 कोई  भी  सरकार  हो  वह  निष्क्रिय  नहीं  बैठ  सकती  है 1
 लेकिन  झप  तो  जानते  ही  है  कि  वया  क्या  दिवकत  पेण
 आती  है  स्कीम  का  एक्सीकगूट  करने  में  ।

 श्री  शमस्त  राम  जायसबाल
 खर्च  क्यो  नहीं  हशा  ?
 रहे  है  ?

 चालीस  करोड
 सक  थारे  में  आप  कया  पर

 4
 श्री  फजलर  रहसान  वाफी  लम्बी  अवधि  तक

 के  लिए  यह  स्कीम  है,  उसका  गतिविधि  लम्बा  चलना
 है  ।  जमीन  अगर  मिल  जाए,  सारी  सुविधाय  मिल  जाए
 और  जिस  एरिया  में  काम  करना  है  उस  एग्या  मे
 कितनी  बाठिनाई  है  ये  सब  चीज्ञे  आई  आती  है  ।  मै
 माननीय  सदस्य  से  कटूगा  कि  एक  बार  जा  कर  स्वय
 दख  ले  और  मुझे  राशा है.  कि  देखने  के  बाद  बहे
 कहेंगे  कि  बहुत  मेहनत  के  बाद  यह  सतरह  करोड़  रुपया
 खर्च  हुमा  है  ।

 ¥ire  in  NuGear  Fuel  Complex
 Hyderabad

 *683.  SHRI  M.  RAMGOPAI.
 REDDY:  Wil)  the  Minister  of  ATOMIC
 ENERGY  be  pleased  to  stute:

 (a)  whether  fire  broke  out  in  one  of
 the  wings  of  the  Nuclear  Fuel  Comp-
 Jex  at  Hyderabad  on  the  !2th  March,
 ‘1979;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  AND  IN
 THE  DEPARTMENTS  OF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS  &  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  SPACE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  fire  broke  out  in  the  Zir-
 caloy  Fabrication  Plant  of  the  Nuclear
 Fuel  Complex,  Hyderabad  a  little  after
 mid-night  in  the  night  shift  of  12th
 March,  1979,
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 SHRI  RAM  GOPAL  REDDY:  It  is  a

 very  dry  reply.  The  Minister  hag  not
 given  details  about  the  damage.  The
 Minister  has  not  taken  a  serious  note
 of  my  question.  पूछा  था  झाग  लगी  क्या,
 जवाब  दे  दिया  आग  लग  गई।

 It  is  not  the  way  of  replying  my
 question.  I  have  alsg  requestcd  for
 the  details  regarding  the  damage  it  has
 done  us  to  how  the  fire  broke  out  and
 what  ure  the  remedial  measures  he
 proposes  to  take  m  future.  He  has
 not  mentioned  about  this.

 PROF  SHER  SINGH:  He  has  asked
 a  question  as  to  how  the  fire  broke
 out.  The  hon.  Member  has  also  asked
 about  the  damage.  There  has  been  a
 damage  to  the  roof  slab,  above  the
 kerosene  tanks  and  steel  structural
 members  were  badly  damaged  PVC
 electrical  fittmgs  were  completely
 burnt.  PVC  exhaustive  system  has
 also  melted.  These  are  the  losses.
 The  loss  comes  te  about  Rs.  20  lakhs.

 SHRI  RAM  GOPAL  REDDY:  This  is
 a  very  serious  thing  and  it  is  a  very
 dangerous  thing  and  such  things  are
 happening  in  our  nuclear  complex.  I
 want  to  know  what  are  the  remedial
 measures  which  he  proposes  to  take
 and  whether  any  inquiry  has  been
 instituted.  If  so,  what  are  the  details?
 Ii  the  inquiry  has  not  been  instituted,
 I  want  to  know  why  there  is  negli-
 gence  on  the  part  of  the  Government.

 PROF  SHER  SINGH:  An  investiga-
 tion  Committee  wag  constituteq  and
 that  Committee  submitted  its  report.
 The  report  is  under  examination.  In
 the  report  they  have  also  suggested
 some  measures  which  should  be  taken
 to  avoid  recurrence  of  fire.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Sir,  it  is  not
 the  first  time  after  the  Government
 has  taken  over  the  nuclear  complex
 that  there  has  been  fire  in  such  a  vital
 nuclear  installation.  As  you  know,
 last  year  there  was  a  fire  in  the  Baroda
 Heavy  Water  Plant  which  has  put  off
 our  nuclear  energy  programme  by
 almost  one  year  and  now  we  have  fire



 Is  Oral  Saswers

 in  the  Nuclear  Fuel  Complex  at
 Hyderabad.  There  is  a  consistent
 effort  here  and  abroad  to  do  some
 damage  or  other  to  the  nuclear  instal-
 lations  so  that  the  nuclear  energy
 programme  of  India  does  not  go  ahead
 as  per  schedule.  I  woulg  like  to  know
 from  the  hon.  Minister  whether  he
 would  undertake  a  comprehensive
 inquiry  into  the  whole  security  system
 of  our  nuclear  installations  aud  also
 find  out  whether  there  is  any  linkage
 between  the  different  fires  and  acci-
 dents  that  have  occurred  in  the
 nuclear  installations  during  the  last
 two  year  to  find  out  whether  there  are
 foreign  connections  or  domestic  con-
 nections  for  these  accidents.

 SHRI  JYOTIRMOy  BOSU:  Or
 American  hand  in  the  matter.

 PROF.  SHER  SINGH:  The  Investi-
 gation  Committee  has  come  to  the
 conclusion  that  this  fire  was  accidental
 and  there  was  no  sabo‘age  involved  in
 this.

 DR.  KARAN  SINGH:  With  the
 growth  of  utilisation  of  nuclear
 technology  for  peaceful  purposes,
 there  is  going  to  be  expansion  of
 nuclear  plants  and,  as  the  recent
 incident  in  Harrisburg  in  the  United
 States  has  shown,  there  are  very  real
 dangers,  unless  safety  measures  are
 built  into  the  system  from  the  very
 beginning.  Will  the  Government
 please  let  the  House  know  whether
 they  are  taking  adequate  measures  to
 ensure  that,  with  the  growth  of  our
 nuclear  capability  and  technology,
 these  safety  measures  are  built  in  so
 that  our  population  is  saved  from  the
 possible  adverse  effects  of  radiation?
 The  Harrisburg  incident  which  is
 going  on  even  now  is  a  pointer  to
 what  should  be  done  iby  this  Govern-
 ment  as  a  preventive  measure.  Is  it
 being  done  or  not?

 PROF,  SHER  SINGH:  Safety  mea-
 sures  are  in-built  into  the  system  and
 all  precautiong  are  taken  to  see  that
 accidents  do  not  take  place.  The  hon.
 Member  has  referred  to  the  Harris-
 burg  incident.  Our  system  is  a  little
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 different  from  theirs,  but  still  there
 could  be  a  possibility.  So,  all  precau-
 tions  are  being  taken.  I  have  recently
 been  to  the  ERC  and  I  myself  asked
 this  question  whether  we  have  taken
 all  precautions  to  foresee  what  type  of
 accidents  can  take  place  and  whether
 we  have  made  arrangements  for  safety
 measures  in-built  into  the  system
 itself.  I  have  been  told  that  we  have
 done  that.

 PROF.  SAMAR  GUHA:  It  ig  known.
 that  nuclear  technology  involves  very
 sophisticated  mahcinery  and  also,  that
 uny  accident  in  the  nuclear  installa-
 tions  may  lead  to  disaster.  The
 Minister  has  said  thit  precautionarv
 measures  are  in-built  into  the  system
 but,  in  view  of  what  happened  earlier
 in  our  heavy  water  plant  and  also  in
 Hyderabag  and,  as  Dr.  Karan  Singl,
 has  pointed  out,  in  view  of  the  recent
 incident  which  created  great  havoc  in
 USA  also,  wil]  the  Government  take
 immediate  steps  for  reviewing  the
 safety  and  precautionary  measures
 which  are  in-built,  to  see  whether
 these  in-built  precautionary  measures
 are  sufficient  or  some  additional  pre-
 cautionary  measures  are  necessary?
 Will  the  Government  review  the  whole
 system  of  preacution  and  safety  in  all
 our  nuclear  installations  all  over  the
 country?

 PROF.  SHER  SINGH:  I  welcome  the
 suggestion  of  the  Hon.  Member  and
 wil,  take  steps  to  86९  that  all  precau-
 tions  are  taken  and  also  to  foresee
 what  could  be  the  causes  of  accidents
 and  how  to  avoid  them.

 E.E.C.  Delegation  to  study  Electronics
 Industry

 +
 *684.  SHRI  SHANKERSINHJI

 VAGHELA:
 SHRI  MUKUTIAR  SINGH

 MALIK:
 Will  the  Minister  of  ELECTRONICS

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  delegation  from
 European  Economie  Community  visit-
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 ed  India  recently  to  study  Electronics
 Industry  of  the  country;

 (b)  ig  so,  the  details  thereof;  and

 (०)  whether  any
 been  signed?

 agreement  has

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  AND  IN
 THE  DEPARTMENTS  OF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS  &  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  &  SPACE
 (PROF.  SHER  ‘SINGH:  (a)  yes,  Sir.

 (b)  A  delegation  consisting  of  27
 experis  representing  major  computer
 companies  from  the  EEC  Countrics
 visited  India  during  March,  979  to
 explore  cooperation  in  the  field  of
 Computers  &  Electronic  Components.

 (c)  No,  Sir.

 sit  शंकर्रासह  जी  वाघेला  :  इलेक्ट्रोनिक  ६इस्ट्रीज
 की  आजवल  हिन्दुस्तान  में  बहुत  बड़ी  डिमांड  है  ब्रौर
 इसका  झ४ययन  करने  के  लिये  यूरोपीय  आर्थिक  समृदाप
 से  एक  प्रतिनिधि-मंडल  यहां  श्राया  भी  था।  जवाब
 में  जो  कहा  गया  है  कि  कम्पयुटर  तथा  इलैक्ट्रोनिक
 संघटक  पूर्णों  के  क्षेत्ञ  में सहयोग  की  संभावनाओं  का
 पता  लगाने  के  लिये  मार्च,  079  में  यूरोपीय  आर्थिक
 समुदाय  के  देशों  से  एक  प्रतिनिध्रि-मंडल  आया  था,
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 उसका  आशय  क्या  था,  वह  कमर्शियल  परपज से  श्राया
 था  या  से  ही  आया  था  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हु  कि  .0  साल  में  जो
 बेकारी  दूर  करने  की  बात  कही  जाती  है,  उसको  देखते
 हुए  कम्पयूटरों  के  मामले  में  गवर्नमैंट  की  नीति  क्‍या  है?
 य  कम्पयूटर  बेकारी  को  भर  बढ़ावा  देंगे,  तो  भी
 बया  सरकार  कम्प्यूटरों  की  और  मांग  करेगी?  जो
 अतिनिधि-मंडल  यहां  भाया  था,  क्‍या  उसके  आने  का
 परप  विजञनेस  था  ?

 ज्ो०  शेर  लिह  :  मैंने  निवेदन  किया  कि  यह
 शिष्टमंडल  मार्च  के  हसी  महीने  में  आया  था  और
 पिछले  साल  भी  एक  शिष्टमंडल  एरिया  डिफाइन  करने
 के  लिये  झामा  था  कि  कौन  से  एरिया  में  काम  हो  सकता
 है,  जिसमें  दोनों  की  को-क्रापरेशन  हो  सकती  है
 इस  बार  जो  शिष्ट  मंडल  झाया,  उसने  पिछले  शिष्ट-
 संडल  का  अनुमोदन  किया  और  क्रागे  के  लिये  कोई
 श्वाय्ट  बैंचर  मिडिल  ईस्ट  या  अफरीकन  कंद्रीज़  में
 लगा  सकते  हैं,  ट्रेलिग  से  कुछ  हो  सकता  है  या  हाडे-
 बेयर  भौर  सौपट  वेयर  की  सप्लाई  कर  सकते  हैं,  भौर
 अपने  देश  में  पैदा  कर  सकते  हैं  और  हम  झपना  एक्सपो
 कैसे  बढ़ा  सकते  हैं  7  इन  सब  बातों  पर  विचार  हुआ,
 झौर  गे  के  लिए  क्‍या  हो  सकता  है,  वें  सब  एरियाज
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 आइडेंटीफ़ाई  हुए  ।  इस  प्रतिनिधिमंडल  ने  भी  पिछले
 प्रतिनाध्िमंडल  का  प्रनुमोदन  किया  t

 श्री  शंकर्शसहजी  बाधेला  :  हर  एक  प्रतिनिधि-
 महल  का  अपना  झाशय  होता  है  1  जो  प्रतिनिधिमंडल
 यहां  श्राया  था,  क्या  उसके  साथ  इलैक्ट्रानिक  एक्विपमेंट
 मनुफ़ेक्चर  करने  वाली  हमारी  डिफ़ेंस  एस्टब्लिशमेंट्स
 के  बारे  में  भी  चर्चा  हुई  थी  ?  देश  की  सुरक्षा  के
 बारे  &  रैडार  एक  बहुत  ताजुक  साधन  है  ।  क्या  उसके
 बारे  में  भी  चर्चा  हुई  थी  ?

 झ्ो०  शेर  सिह  :  हिफ़ेंस  के  बारे  में  विशेषरूप  से
 जो  इलेक्ट्रोनिक्स  चाहिए,  उगक़े  बारे  में  कोई  विशेष
 चर्चा  नहीं  हुई  4

 SHRI  MUKHTIAR  SINGH  MALIK:
 Mr.  Speaker,  Sir,  it  is  said  that  they
 have  been  invited  for  a  meeting  and
 a  discussion  and  exchange  of  views
 had  taken  place  and  then  we  dispers
 ed.  Now,  as  far  as  part  (c)  of  the
 question  is  concerned,  the  hon.  Minis-
 ter  has  not  informed  the  House  as
 to  whether  any  agreement  has  been
 reached  or  not.  The  Delegation  came
 to  India  last  year  and  this  year  too.
 I  want  to  know  from  the  hon.  Minis-
 ter  whether  the  delegation  that  visited
 last  year  and  this  year  also  had  come
 on  its  own  or  they  were  invited  by
 the  Government  of  India.  ,  want  to
 know  whether  this  delegation  drew
 blank  or  whether  it  hag  met  with  a
 total  failure.

 PROF.  SHER  SINGH:  Sir,  under
 the  auspices  of  the  Indo-EEC  Joint
 Commission,  our  team  consisting  of  2
 computer  experts—and  they  were  in
 a  delegation—went  to  EEC  countries
 including  Brussels  in  November  1977,
 Now,  that  was  under  the  auspices  of
 Indo-EEC  Joint  Commission  and  their
 delegation  also  came  to  India  last  year
 and  again  we  have  also  received  an-
 other  delegation.  Now,  this  is  under
 the  auspices  of  the  Indo-EEC  Joint
 Commission  ang  as  I  said  it  is  not
 that  they  withdrew  blank.  Areas  were
 identified  where  we  would  have  co-
 operation  in  future.  Even  for  increas-
 ing  the  export  in  those  countries  and
 so  many  other  things  were  discussed.
 It  is  not  that  they  drew  blank.  But
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 no  formal  agreement  was  signed  But
 areas  af  potential  co-operations  were
 identifind.

 SHR;  VINODBHAI  B.  SHETH.  In
 this  country  we  have  got  electronics
 Enginetrs  of  a  very  high  calibre  and
 still  wa  are  lagging  behind  in  so  far
 as  eleclronic  applicances  are  concern-
 ed.  I  would  lke  the  hon.  Minister
 tu  give  specific  reply  as  to  whether
 the  Government  is  thinking  to  intro-
 duce  electronic  devices  in  the  services
 like  ports,  railways,  aircrafts,  etc

 MR  ISPEAKER.
 here

 lt  does  not  arize

 प्रनियंत्रित  कपडे  के  मूल्य  में  वृद्धि
 न

 ¥*6a5.  Pe  अनस्त  राम  जायतवाल  :
 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 क्या  द्ोग  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  बरेगे
 ि

 (कफ)  कपा  यह  सच  है  कि  सितस्यथर,  १7५  7
 मार्च,  i979  तक  की  अवधि  में  Hy  के  मूल्या
 में  कमो  होने  क॑  बावजूद  कपड़ा  मित्रो  नइस  ब्रश
 में  ब्रनियेतित  किरम  के  कपड़े  के  मल्या  मे  व॒द्धि  की  थ।,

 (ख)  यदि  हां,  तो  4  सितग्बर,  .978  से  34
 मार्च,  r979  तक  की  अवर्धि  में  ईक  थोक  विशय
 मूल्य  सूचक  में  कितनी  कमी  हुई  थी  श्लौर  उसी
 अवधि  मे  झनियत्रित  किस्म  फे  कपड़े  के  मूल्य  मे
 फिलनी  वृद्धि  की  गई  थी,

 (ग)  वर्ष  97778  धौर  1978-79  में
 राषट्रीय  कपड़ा  निगम  के  मिलो  तथा  निजी  लेब
 की  मिलों  द्वारा  तैयार  किये  जाने  वाले  झनिशवित
 फिस्म  के  कपड़े  के

 "1
 को  विनियमित  करने  के  लिये

 सरकार  ने  क्‍या  ही  की  है;  श्लौर

 (3)  क्या  सरकार  का  विचार  अ्नियत्रित
 किरम  के  7  पड़े  के  लय

 वेद
 में  पर  नियत्रण  करने  का

 है  धौर  यदि  हा,  तो  ब्यौरा  क्या  है  शौर  यदि
 नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्चो।  मंत्री  (भी  जार  फर्नास्डीस)  :  (क)
 जी,  हा  ।

 ख)  सितम्बर,  t978  से  मार्च,  4979  की
 अबधि  में  कच्ची  रुई  का  थोक  बिक्री  मूल्य  सूचकाक
 2.  4  प्रतिशत  गिरा,  जबकि उसी  ब्रवधि  में  सूती  कपड़े के  थोक  बिक्री  मूल्य  सूचकाक  से  7.2  प्रतिशत  की
 बृद्धि  हुई  है  t
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 (4)  और  (3).  कपडे  बो  मूल्या  में  घढा-बढ़ी
 के  समूत्रे  प्रश्त  के  सब्ध  में  सूती  वस्त्र  उद्योगपतियों
 से  चर्चा  हई  थी  तथा  उद्योगपरतियों  से  कपडे  के  मुल्यो
 का  कम  करते  बे  बारे  में  तुरत  कदम  3ठाने  के  लिये
 कहा  गया  था  1,  उद्योगपतियों  ने  कुछ  सुझाव  दिये  हैं
 जो  सरकार  के  विचाराजीन  हैं  ।

 श्री  ध्नन्त  राम  जायसवाल  कय  शर्क्ति  की  कसी
 क्री  वजह  से  अपने  दण  वी  ्राबादी  का  एक
 बह्त  बहा  (हिस्सा  साल  के  ज्यादा  हिस्से  में  भ्रधनगा
 रहता  है  और  सन्‌  Obs  के  मुहाने  प्रति  व्यक्ति
 साल  की  खपत  में  सन्‌  77-78  में  3  4  मीटर  को
 कमी  हुई  है  जा  अपने  में  आप  में  बढ़त  एलामिंग  है  1
 डसक  झलावा  आप  से  ते  बल  छ  महीने  वी  फिगर  दी
 है  7  साल  भर  की  यह  स्थिति  है  कि  जटा  पर  रूई  के
 दाम  गिरे  है  गाढे  नौ  परगेट  वश  कप]  के  दास  करीब
 तीन  परसेट  बढ  गये  है  आर  कपटे  के  ही  नही,  सुत  के,
 धागे  के  भी  दाम  बा  गये  है  a  था  एक  तरफ  ना  किसान
 और  दूसरी  तरफ  जिस  उद्यागा  का  प्राप  बढ़ाना
 चाहते  है,  हंडलम  बगरहं,  उन  को  एस  से  नक्सान
 हमार  क्यो  जि  दागे.  को  दाम  उतने  बढ  रहे  फै  मैन  मेड
 फाटबर  के  भी  झोर  कलाथ  व  भी  कि  उस  का  चलना
 मश्किल  1 रदा हैे.  ।  कल  एक  डेलीगेशन  शाप  से  मिला
 था।  ता  में  यह  कह  रहा  g  कि  जा  हथगरधा,  कन्ज्यमर
 झौर  किसान  उसे  चीरी  की  कीमत  पर  मित्र  मालिक
 दाम  बटाते  चले  जा  ग्त  हे  उस  के  बारे  में  श्राप  ने
 अपने  जबाब  मे  काई  नितर  _नहीं  किया  है  कि  झाप
 की  तरफ  से  उसके  लिए  क्‍या  कायवाही  हैं  रही  है  t
 श्राप  ने  खाली  यह  बता  दिया  दि  माझ  मालिका  की
 तरफ  से  यह  श्राफर  है  t  श्राप  ने  इन  दामो  को  राकने
 के  लिए  क्या  निश्चित  कार्यवराह्षा  की  यह  बताने  का
 बप्ट  करेंगे  |

 श्री  ज्ञाज॑  फर्नान्डीस  :  हम  तो  इंडियन  काटन
 मिल्स  फेडटरेशन  के  लोग!  से  मिले  शौर  उन  से  हमने
 यह  कहा  कि  उन  लागों  ने  श्राज  जिस  रूप  में  दाम
 बढ़ाए  है  बह  कम  किए  जानें  चाहिए  ।  उसके  बाद
 यह  दाम  कम  करने  की  दृष्टि  से  उन  की  तरफ  से  तोन
 सुझाव  झाए  है  जिनका  में  ने  यहा  पर  जिक्र  किया  t
 हम  ने  उन  से  बताया  है  कि  ये  तीनो  सुझाव  हमें  मंजूर
 नही  है  झौर  दामो  को  उन्हें  गिराना  पड़ेगा  1  सूत
 पौर  कपड़ा  दोनो  क्षेत्रों  में  जहां  भी  दामों  की  बहुत
 बढाने  का  सिलसिला  चला  है  उस  को  गिराने  का  काम
 उन्हें  करना  चाहिए  v  हम  उम्मीद  करते  है  कि  हमारी
 तरफ  से  किसी  जौर  कदम  के  उठाए  ब्रिना  दामों
 को  गिरामे  का  काम  वह  करेंगें  ।  इस  वक्‍त  उन  लोगों
 की  बातचीत  हमारे  मज्ञालय  के  साथ  प्ब्ल  'रही  है  भ्रोर
 अगर  उन  की  तरफ  से  दाम  घटने  के  सिलसिखे  मे  कोई
 ठोस  कदम  नहीं  उठाया  गया  जो  हमें  भज्र  हो  तो
 हम  कोई  धौर  कदम  अपनी  तरफ  से  उठाएंगे  जिस  के
 द्वारा  दामों  को  गिराने  में  मदद  मिले  ।

 ्मी  झ्नसत  राम  जापसबाल  :  पहले  कपड़े  के  हर
 मीटर  पर  रिटेल  प्राइस  छपा  करती  थी  ।  आजकल
 लाली  एक्स-फैक्ट्री  प्राइस  प्लस  डुयूटी  छाप  देते  हैँ
 और  शिकायत  यह  है  कि  वह  भी  इतना  बढ़ा  कर  छापते



 ०  Oral  Answers

 हैं  कि  जिस  से  बे  खूब  फायदा  उठाएं।  तो  क्‍या  झाप  पहले
 की  तरह  रिटेल  _  प्राइस  छपाएंगे  भौर  दूसरे,  मूल्य  को

 “नियंत्रित  करने  के  लिए  तुरंत  कंट्रोल  लागू  करेंगे  ?
 इस  के  प्रलावा  साल  भर  तक  जो  यह  स्थिति  रही  कि
 बराबर  कपड़े  के  दाम  बढ़ते  रहे  इस  बीच  में  श्राप  का

 दक
 क्यों  सोता  रहा  इस  पर  कुछ  प्रकाश  श्राप

 डालेंगे  ?

 श्री  जाज  फर्नानडीस  :  श्रष्यक्ष  महोदय,  जहां  तक
 दामों  पर  कंट्रोल  लगाने  का  सवाल  है  यह  जहां  तक
 हमारी  समझ  है  संभव  नहीं  है  क्योंकि  कपड़े  के  दाम  पर
 कंट्रोल  लगा  कर  उस  को  फिर  भ्रमल  में  लाना  एक
 असंभव  जैसी  चीज  हमें  नजर  |भाती  है।  लेकिन  शरीर
 कई  उपाय  हैं  जिन  को  भ्रमल  में  लाया  जा  सकता  है
 जिन  के  बारे  में  हम  इस  समय  विचार  कर  रहे  हैं  ग्रौर
 जहां  तक  हर  मीटर  पर  कपड़े  का  दाम  छापने  का
 सवाल  है  यह  मामला  इस  समय  सरकार  के  विचारा-
 घीन  है  t

 माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  पूछा  कि  जब  दाम
 एक  अरसे  से  बढ़ते  रहे  तो  सरकार  ने  उस  के  बारे  में
 कोई  कदम  क्‍यों  नहीं  उठाया  ?

 हे
 श्री  नस्त  राम  जायसवाल  :  शर्तों  रुपया  मिल

 मालिको ंसे  कमा  लिया  शीर  खाली  प्राइवेट  ने  ही  नहीं
 'नशवल  टेंक्सटाइन  कारपोरेशन  ने  भी  कमाया  है  ny

 श्री  जाओ  फर्नान्‍्दीस  :  नेशनल  टेक्सटाइल  कार-
 पोरेशन  इस  समय  40  प्रतिशत  भ्रपना  कपड़ा  कंट्रोल
 कपड़ा  बना  रहा  है  और  बाकी  जो  नेशनल  टेक्सटाइल
 कारपोरेशन  का  कपड़ा  है  वह  आम  तौर  पर  चार  झौर
 पांच  रुपये  प्रति  मीटर  के  दाम  के  भीतर  है,  तो  परबों
 रुपया  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  के  हारा  मृनाफे
 के  रूप  में  कमाने  का  सवाल  नहीं  है  ।  यह  सही  है  कि
 निजी  मिलों  ने  इस  प्रकार  को  कोई  झ्रपनी  नीयत  नहीं
 "दिखाई  जिस  से  यह  मालूम  हो  कि  लोग्रों  को  कपड़ा
 उचित  मूल्य  पर  मिल  सके  इस  जिम्मेदारी  को  उन
 लोगों  ने  निभाया  हो  ।  तो  इस  पर  जो  कार्यवाही  हमें
 करनी  है  वह  कार्यवाही  हम  लोग  करने  जा  रहे  हैं  ।

 क्री  चिननभाई  एच  शुक्ल  :  जहां  तक  इस  इंडस्ट्री
 का  सवाल  है  कभी  भी  सरकार  की  बात  इन्होंने  नहीं
 मानी  है  a
 They  are  taking  Government  for
 granted.

 तो  मैं  पह  दूछना  चाहूंगा  कि  सरकार  रा  मैटीरियल
 और  फिनिश्ड  गुड्स,  इन  दोनों  के  बीच  में  कितना
 फर्क  होना  चाहिए  यह  मानती  है  ह. अ  सरकार  जो  मानती
 है  उस  के  लिए  वह  क्‍या  कदम  उठाना  चाहती  है  ?॥

 एक  बात  मैं  भौर
 ि

 गा  |  ये  भिल  वाले
 कभी  भी  मानने  वाले  नहीं  हैं  t  तो  क्या  सरकार  जिस

 सब्त  कदम  की  मात  करती  है  उस  में  वह  यह  बारा  भी

 बुनाई न  होते  दे  ?
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 बुनाई  का  काम  भारत  सरक्रार  हथकर्षा  उद्योग
 को सौंपे  ।  जबतक-  यह  नहीं  होगा  तब  तक  वे  अपना
 मुनाफा  कम  करने  वाले  नहीं  है  क्योंकि  उनको  मुनाफा
 कमाने  की  झादत  हो  गई  है

 श्री  जाजं  फर्नान्डीस  :  में  माननीय  सदस्य  की
 भावनाओं  को  समझता  हूं  ।  इसमें  मेरा  उनसे  कोई
 मतभेद  नहीं  है  कि  मिल  मालिक  इस  मामले  में  जो
 स्ख  अपना  रहे  हैं  वह  लोकटित  वाला  रुख  नहीं  है  t
 सामान्य  लोगों  की  समस्याओ  के  बारे  में  उनको  किसी
 प्रकार  की  कोई  लिस्ता  नहीं  है-यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट
 है  ।  लेकिन  माननीय  सदस्य  का  जो  प्रश्न  है  कि  हम
 सिफ  स्पिनिय  का  काम  इन  मिलों  में  करे  और  सारा
 बीविंग  का  काम  बाहर  निकाल  दें--यह  सम्भव  नहीं
 होगा  ।  जितनी  पूंजी  इस  उद्योग  में  लग्नमी  हुई  है  शौर
 जितना  कपड़ा  मिलें  बनाती  हैं  उसको.  महेनजर
 रखते  हए  यह  चीज़  इस  वक्‍त  सम्भव  नहीं  है  ।  रा-
 मेदीरियन  और  फिनिएड  प्रोडक्ट  के  जो  रिश्ते  का
 सवाल  वह  अलग  अलग  उद्योगों  में  अलग  अखग
 किस्म  का  होता  रहेगा  ।  टेक्‍्सटाइल  मिल्स  में  भी  रा-
 मैटीविरलत  झौर  फिविएड  प्रोडक्ट  का  जो  झन्तर  है
 उसमें  जमार  फर्क  रहेगा  t

 श्रीमती  चस्रावतो  :  अध्यक्ष  महोदय,  96667
 में  जब  ्कई  का  भाव  शायद  400-—500  रुपए  के
 बीच  रहा  तब  कपड़ा  साढ़े  चार,  पांच  रुपए  मीटर  पर
 था  लेकिन  ्राज  रूई  का  भाव  260  पर  चले  जाने  के
 बाद  भी  कपड़ा 1  रुपए  मीटर  बिक  रहा  है।  में  मंत्री
 जी  से  जानना  चाहती

 हू
 क्या  सरकार  ले  इस  मुनाफे

 को  कर्टल  करके,  रूई  के  जो  उत्पादक  हैं  उनके  साथ
 कोई  सामंजस्थ  करने  की  चेष्टा  भी  की  है  ?

 श्री  जाज  फर्मान्‍न्डीस  :  यही  चेष्टा  इस  समय
 हो  रहो  है  t

 श्री  कंबर  लाल  गृप्त  :  मंत्री  जी  ने  भ्रभी  शायद
 दो  तीन  दिन  पहले  कहा  कि  सरकारी  काटन  टेक्सटाइल
 मिलें  इस  साल  बहुत  नफा  कमायेंगी  ।  उसका  कारण
 यह  नहीं  है  कि  उनकी  एफीशिएन्सी  बढ़  गई  है  बल्कि
 उसका  कारण  यह  है  कि  रूई  के  दाम

 हि;
 ते  गिर  गए

 हैं  और  काटन  क्लाथ  के  दाम  बढ़ा  रहे  हैं  ।  प्राइवेट
 मिलें  उससे  भी  ज्यादा  गड़बड़  कर  रही  हैं।  यह  मंत्रालय
 पिछले  दो  साल  से  पेसिव  स्पेक्टेटर  रहा  है  -  एक  एक
 गज्ञ  पर  बीस-बीस  पैसे  दाम  बढ़े  हैं।  मेरे  पास  काटन
 का  इन्डेक्स  है  t
 The  cotton  index  for  May  977  was
 214,  and  for  October  977  it  has  come
 down  to  460.6  There  is  a  fall  of
 22.6  per  cent.
 मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  भाप  दाम  कितना
 कम  करना  चाहते  हैं घौर  क्या  मांग  झापने  रखी  है  ?
 अगर  वे  दाम  कम  नहीं  करते  हैं  तो  श्राप  क्या  कार्यवाही
 करेंगे  ?  पअ्रभी  शेसा  यहां  पर  रिडेल  प्राइस  छापने
 के  लिए  कहा  गया  तो  झगर  पहले  यह  दाम  छापे  जा
 सकते  थे  तो  झब  क्‍यों  नहीं  छापे  जा  सकते  हैं  ?  भाष
 उनकी  कास्टिंग  करके  एक्स-मिल्र  प्राइस  छापिए  7
 ह  झाप  उनके  हाथ में  दें  दें  कि  दो  भी  चाहें  वे  छाप  दें।
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 a  जाज  फर्माम्टोस  :  जहां  तक  एनटी  सी  मियूल
 के  मुनाफे  का  सवाल  है,  इस  साल  पहली  बार  एन  टी  सी.
 सिलो  में  तोन  करोड़  का  मुनाफा  कमाया  है  मैं  माननीय
 सदस्य  की  इस  राय  से  सहमत  नहीं  हो  सकता  कि  यह
 मुनाफा  रई  का  दाम  कम  होने  के  कारण  या  कपड़े
 का  दाम  बढ़ाने  क॑  कारण  हुभा है  i  जैसा  मैं  ले  पहले
 बताया,  एन  टी.सी.की  मिले  प्रति  वर्ष  वालीम  करोड
 गज़  कन्ट्रोल  का  कपड़ा  बनाने  के  काम  में  लगी  है
 जिसमे  मुनाफा  कमाने  की  कोई  बात  नही  है  ।  जो  दाम
 कपड़ा  बनाने  में  लगता  है  वही  दिया  जाता  है।एन  टी.सी.
 गितो  में  मुनाफे  का  कारण  यह  है  कि  माइन्डिज़ेशन
 का  काम  वहा  पर  किया  गया  है  और  एफीशिएन्सी
 बढ़ाने  का  काम

 मीद
 आ  है  ।  मैनेजमेन्ट  में  जहा  जहा

 कमजोरिया  थी  भी  दूर  करने  का  बाम  हुशा  है
 ऊपर  से  लेकर  नीचे  तक  बर्द  प्रकार  के  प्रयास  हमने
 डेढ़  साल  में  किए  हैं  ।  हमने  पहली  बार  एन  टी  सी  की
 a1.  मिलो  के  जनरल  मैनेजर्स  को  एक  जगह  पर

 बुलाकर,  उनकी  समस्याओं  को  समझ  कर,  उनकी
 समस्याझों  को  हल  करने  का  प्रयास  क्या  ताकि  उनका
 काम  ठीक  द्ग  से  हो।  इस  तरह  से  हम  ने  इस
 दिशा  में  कई  प्रकार  के  प्रयास  किए  है  जिसवा  नतीजा

 हे
 है  कि  श्राज  एन  टी  सी.  मुनाफे  की  झोर  बढ  रही

 |

 जहा  तब  मिलो  द्वारा  मनाफा  कमाने  का  सवाल  है,
 मिले  मुनाफा  जरूर  कमायेगी  |  कोई  मिल  मुनाफा
 कनासी  है,  यह  कोई  सवाल  नहीं  हो  सकता  है  मुनाफा
 जरूर  होगा--उद्योग  में  निजी  क्षेत्र  हो  या  सार्व-
 जनिक  क्षेत्र  हो  होगा,  इस  के  बारे  मे  काई
 झगड़ा  नही  है  स लेकिन  सवाल  यह  है  कि  जो
 उद्योय  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  और  दामो  पर  लगाम
 लगाने  मे  सहयोग  नहीं  कर  रहे  ह---इस  सम्बन्ध  में
 उन  की  तरफ  से  तीन  प्रस्ताव  हमारे  सामने  झाये  है.
 झभौर  हम  ने  कहा  है  कि  ये  हमे  मन्जूर  नही  है  ।  प्रव
 जो  ठोस

 दुझाग
 है  वे  हम  ने  रखे हैं  ौर उन से  जैसा

 जवाब  झायेगा  फिर  उस  पर  कार्यवाही  बरेगे

 Memorandum  by  Christian  Welfare
 Association,  Bihar

 687,  SHRr  KISHORD  LAL:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Chris-
 than  Welfare  Association  presented  a
 Memorandum  to  Governor  of  Bihar
 in  a  mass  deputation  on  5th  March,
 1979,

 (b)  what  are  therr  main  demends;
 (c)  whether  it  is  a  fact  that  during

 the  last  one  year  there  have  been
 many  attacks  on  their  missions/insti-
 tutions/individuals  in  various  parts  of
 Bihar;  and
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 (d)  the  forces/institutions  behind
 this?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  (a)
 tu  (d)  The  information  is  being  ९५०
 lected  fiom  the  Government  of  Biha:
 and  wall  be  laid  on  the  Table  of  tne
 House.  But  just  a  few  hours  back
 we  got  information  from  the  Buhar
 Government  and  on  the  basis  of  that
 I  wish  to  correct  my  answer.

 In  regard  to  part  (a),  whether  it
 33  a  fact  that  Christian  Welfare  Asso-
 ciation  presented  a  memorandum  to
 the  Governor  of  Bihar,  the  answer  As:
 3es,  on  the  5th  March  a  memorandum
 was  submitted  to  the  Deputy  Secretary
 fo  the  Governer.

 With  regard  to  (b),  the  demands
 are:  to  institute  a  high  level  enquiry
 into  the  matter  of  tho  meident  and
 find  out  whether  there  is  any  institu-
 tionalised  agency  behind  this  and  ०
 bring  the  culprits  to  book.

 As  regards  the  other  parts  of  the
 question,  information  is  being  collec-
 ted  from  the  Government  of  Bihar.

 sh  किशोर  जाल  :  झष्यक्ष  महोदय,  में  यह
 जानना  चाहता  हूं--इन  के  मेमोरेण्डम  देने
 से  पहले  हां  कितने  क्रिश्वियन-मिशनरीज्ञ  के  मर्डर

 ह
 जिस  से  उन  के  झन्दर  सेन्स  -प्राफ  “इनसिक्‍यो-

 पैदा  हुई  तथा  जिन  _मिशनरीज़  का  भर
 हुमा  क्या  उन  के  बारे  मे  कोई  इस्बेस्टीगेशन
 हुआ  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं--क्या
 कोई  सेन्ट्रल  एजेन्सी  जैसे  इटेलीजेन्स  ब्यूरो  या
 कोई  श्न्य  एजेन्सी  इन  कत्रिश्चियम  मिशतरीज
 के  भर्दर  की जाच  में  लगी  हुई  है?

 श्री  धनिक  लाल  मण्डल
 ्

 में.  एक
 क्रिश्बिमन  फादर  की  मृत्यु  ,  उस के  बाद
 यह  मेमोरेण्डम  राज्यपाल  को  दिया  गया  t
 उस  मेमोरेण्डसम  में  उसके  पहले  की
 'चटनाझों  ओे  बारे  में  जो  बातें  कहीं  गई  है--
 उन में  कहा  गया  है  कि  मुंबेर में इस तरह में  इस  तरह
 की  घटना  हुई  है,

 =  ”  निभ  हो अनपुटिया  ,  अम्पारत  ,  हतास
 इस  तरह  की  कुछ  घटनाओं  का  ज़िंक्र  किया  गया  है।
 जहां-जहा  इस  तरह  की  भटनायें

 क्
 उन  के  सम्बन्ध

 में  मैं  ने  भ्रभी  बताया  है,  इन  पर  ो
 सूचना  मांगी  गई  है,  बह  हम  को  भ्रभी  उपलब्ध
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 नहीं  है,  इस  लिये  इस  सम्बन्ध मे  हम  झागें
 नदीं  बतला.  सकते  हैँ।

 भी  किशोर लाल  :  उस  मेमोरेण्म  की  चार
 घटनाभों  का  फिक  मंत्री  महोदय  ने  किया,  जो
 बिहार  में

 &
 है।  ये  घटतायें  डिस्ट्रिक्ट  टाउन्‍्ज

 में  हुई  ह्  5  मार्च  के  बाद  एक  महीने  से  ज्यादा
 हो  गया  है,  बिहार  सरकार  ने  शवर्नमेन्ट  आफ़
 इण्डिया  को  भी  तक  इतसिला  नहींदी  t
 क्या  गवर्नेमेंट  झाफ  दृष्डिया  यहू  मुनासिब  नहीं
 समझती  कि  माइनारिंटी  कम्यूनिटीज़  ने  जो
 मेमोरेप्डम  दिया  है  भौर  उन  के  झन्दर  जो  सम्स-
 प्राफ--  इत्सिक्योरिटी  पैदा  हुई  है  -+उस
 को  दृष्टि.  मे  रखते  हुए  सीण्बी०प्राई०  या
 किसी  झन्य  सैस्ट्रल  एजेन्सी  से  हन्वेस्टीगेशन
 कराये  ,  ताकि  जो  लोग  उस  के  पीछे  हैं  या
 जो  इंस्टीचुशन्श  उन  के  खिलाफ़  हैं--  उत  के  विरुद्ध
 शीघ्र  कार्यवाही  की  जा  सके  झौर  हमारी  माइनता-
 रिटी  कम्यूनिटीज़  में  जो  सेन्स-माफ  इन्सिक्योरिटी
 चैदा  हो  गई  है,  उस  को  दूर  किया  जा  सके  ?
 क्या  गवलमेन्ट  इस  बात  को  कन्सीडर  करेगी  कि
 बह  प्रपनी  किसी  सन्दल  एजेन्सी  के  ज़रिये  इसको
 इन्द्रेस्टीगेट  कराये  ?

 भी  घमिक  साल  संडल  :  महोदय,  इस
 में  सी ०बी ०भाई०  की  एल्कवायदी  की  बात  नहीं
 है  ।  [प्रमी  जिन  घटमाझों  का  जिक्र  किया  गया  है---
 थे  उस  मेमोरेष्डम  में  दी  गई  है  --मोकामा,
 हृवेली-शरहगपुर,  बरौनी,  चनपुटिया,  रोहतास-
 ये  सब  हिस्ट्रिक्ट  टाउन्ज  नहीं,  हैं  जैसा  कि  माननीय
 'सदस्य  ने  कहा  है  ।  इन  वो  सम्बन्ध  से  बिहार
 सरकार  से  जानकारी  मंगाई  गई  है,  बह  भी
 हमें  मिली  नहीं  है  हम  जरूर  कोशिश  करेगे

 'कि  जल्द  से  जल्द  जातकारी  सप्ा  जाय,  जो
 बेरी  हुई  है,  उसके  लिये  हमें  छेद  है  tL

 SHRI  B.  P.  MANDAL:  Ir  want  to
 ‘know,  when  an  5th  March  a  deputa-
 ‘tion  met  the  Governor  of  Bihar,  what
 steps  were  taken  and  whether  the
 -Governor  of  Bihar,  as  the  agent  of
 ‘the  Government  of  India,  brought  it
 sto  the  notice  of  the  Government  of
 India  that  minorities  in  Bihar,  espe-
 cially  the  Christian  minorities,  are
 harassed?  May  I  know  also  whether
 it  is  a  fact  that  RSS  is  behind  these
 atrocities?  (Interruptions),

 SHR]  DHANIK  LAL  MANDAL:  Ne,
 Sir.
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 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Development  of  productivity  services
 by  the  National  Productivity  Council

 *686.  SHR]  NATVARLAL  8.  PAR-
 MAR:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  National  Produc-
 tivity  Council  had  considered  pro-
 posals  for  developinent  of  produrti-
 vily  services;  and

 (b)  if  80,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHR;  GEORGE  FERNANDES):  (a)
 and  (b).  The  development  of  produc-
 tivity  services  is  g  continuing  process
 with  the  National  Productivits  Coun-
 cil  since  its  inception,  brief  details  of
 which  are  set  out  below:

 (i)  It  hag  developed  specialised
 services  in  Industrial  Engi-
 neering,  Fuel  Efficiency,  Plant
 Engineering,  Production,  En-
 gineering,  Behavioural  Science
 and  Financial  Management.

 {ii)  It  provides  training  and  pro-
 ductivity  survey  and  imple-
 mentation  service  in  the  above
 areas,  undertakes  applied  re-
 search  projects  and  ypropa-
 gates  these  through  publica-
 tions  and  vi  ious  auio-visual
 aids.

 (iii)  It  is  engaged  in  developing,
 productivity  services  for  small
 scale  industries  through  the
 cells  established  in  close  col-
 laboration  with  State  Govts.

 (iv)  It  has  yndertaken  the  National
 scheme  on  supervisory  deve-
 lopment  leading  to  the  award
 of  National  Certificate  in  Su-
 pervision  and  development  of
 trade  unions  ang  workers  in
 Productivity.

 (v)  It  is  engaged  in  the  develop-
 ment  of  productivity  services
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 in|  Corporate  Planning,  Ma-
 nagement  Information  System,
 Marketing,  Training  Technolo-
 gy  and  electronic  data  pro-
 cessing.

 (vi)  It  has  developed  specialised
 services  in  the  conservation  of
 furnace  oi]  and  non-ferrous
 metals,  postharvest  operations
 of  agriculture  and  rural  mar-
 keting  surveys.

 The  NPC  at  its  meeting  held  at  New
 Delhi  on  480  March,  3499  decided  to
 teorient  its  activities  to  the  economic
 and  industrial  policy  objectives  of  the
 Government.  The  NPC  has  identified
 the  following  areas  for  immechate
 action:

 (i)  Development  of  soap  and
 match  industries  in  collabora-
 tion  with  Khadi  &  Village  In-
 dustries  Commission,  Develop-
 ment  Commissioner,  Small
 Scale  Industrics  and  othels.

 (il)  Development  of  Small  Scale
 Sector—Productivity  improve-
 ment  in  the  existing  units  and
 promoting,  growth  of  Small
 Scale  Units  for  the  reserved
 items  in  collaboratjgn  with
 DCSst.

 (il)  Productivity  improvement  in
 public  sector  organisations
 where  productivity  is  low  or
 are  considered  sick.  Some  of
 the  wunits|areas  identified  for
 immediate  studies  are  State ।  Electricity  Board,  sick  units
 of  the  National  Textile  Cor-
 poration  and  Engineering  In-
 dustry,  Bombay  Port,  Rail-
 way  yard  in  Mugalsarai,  etc.

 (iv)  Promoting  appropriate  schem-
 es  for  securing  involvement  of
 Trade  Unions  to  enable  them
 to  adopt  Productivity  as  an
 integral  part  of  their  move-
 ment,

 The  NPC  has  already  worked  out
 detailed  proposals  for  development  of
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 8099  and  match  industries  in  the  cot-
 lage  smali  sector.  Proposals  in  respect
 of  other  areas  are  being  worked  out.
 hy  the  NPC.

 झाधथिक  आंकड़ों  का  संकलन  करने  की  प्रक्रिया

 +688.  1. उ  ह... ल  खिलास  पासवाल  :  बया
 योजना  मलनी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  देश  में  आथिक  आाकड़ों  को  एकत्र
 करने

 हे
 की  पद्धते  और  तरीका  वर्तमान  योजना

 के  लिये  पर्याप्त  श्रौर  प्रभावी  है  ;

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  इसे  प्रभावी  झौर  भ्रधिक
 व्यापक  बनाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस
 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;  श्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  योजना  के  लिए  एकत्र
 ाकड़ों  का  मद-वार  और  वर्ष-बार  ब्योरा  क्‍या
 क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  फजलुर
 रहमान)  :  ([(क)  से  (ग).  आधिक  ओझाकड़ो
 के  एकन्न  करने  की  प्रक्रिया  तथा  पद्धतियो  को
 सुधारने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किए  जा  रहे
 है,  ताकिये  अश्रश्चिक  प्रभावी  तथा  व्यापक  बन
 सके  t  इस  दिशा  में  जो  मुख्य  कदम  उठाये  गये  है
 उन  को  दर्शाने  बाली  एक  टिप्पणी  (भनुवन्ध- 1) तथा  एक  विवरण  (भनुबंध--ा 1)  जिस  मे  मद-वार
 तथा  वर्षवार  झ्ांकड़ों  का  एकत्न  करता.  दर्शाया
 गया  है,  सभा  पटल  पर  रखे  गए  है  ।  बिन्यालय
 में  खा मया  देखिये  संख्या  LT —  4280).
 79}

 Presence  of  Mineral  deposits  in  the-
 seas  around  Andamans

 *689.  SHR]  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  SCIENCE  AND  TECH-
 NOLOGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the:
 presence  of  highly  productive  pockets
 and  traces  of  mineral  deposits  in  the-
 seas  around  Andamans  has  been  indi-
 cated  in  the  preliminary  survey  by
 the  National  Oceanographic  Survey
 Researches  recently;

 (b)  if  so,  whether  Government
 consider  it  desirable  and  feasible  to.
 take  further  exploratory  drive  in  this.
 behalf:  :nd

 (९)  if  not  the  reasons  thereof?
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 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  The  National
 Institute  of  Oceanography,  Goa,  car-
 tied  out  8  preliminary  survey  of  the
 waters  around  the  Andaman  islands
 in  January-February,  1979.  The  sur-
 veys  indicated  pockets  of  high  biologi-
 cal  productivity  and  trace  metals  in
 the  waters  off  the  Andamans.

 (b)  The  area  is  proposed  to  be  sur-
 veyed  more  intensively  after  comple-
 tion  of  the  analysis  of  data  already
 taken

 (c)  Does  not  arise.

 Plan  for  better  process  of  Handloom
 cloth

 *690  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  lay  a  statement  showing:

 Government  have
 made  anv  plan  or  propose  to  take
 initiative  or  creating  infrastructure
 like  production  of  yarr,  creating  faci-
 lities  for  pre-weaving  and  post  weav-
 ing  and  for  better  processing  of  the
 handloom  cloth  during  the  Sixth  Five
 Year  Pla  and

 (a)  whether

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 expected  investment?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHR;  GEORGE  FERNANDES):  (a)
 and  (b).  Consistent  with  the  priority
 given  to  handloom  in  the  Textile  Po-
 licy  announcement,  an  integrated  set
 of  proposals  has  been  submitted  by
 the  Sub-Group  for  Handlooms  and
 Powerlooms  to  the  Main  Working
 Group  on  Textiles  This  includes  pro-
 duction  of  an  additional  220  million
 Kgs.  of  hank  yarn,  for  which  about  l
 million  new  spindles  will  have  to  be
 established.  Half  of  these  will  be  in
 existing  units  and  the  other  half  in
 new  units  proposed  to  be  set  up.  As
 regards  pre-weaving,  post-weaving  and
 Processing  facilities,  a  total  sum  of
 Rs.  406  lakhs  has  so  far  been  released
 by  the  Central  Government  to  42
 States/Union  Territories  for  the  crea-
 tion  of  such  facilities  in  the  last  three
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 years.  During  the  sixth  plan  period,
 the  Sub-Group  of  the  Main  Working
 Group  has  proposed  a  Central  outlay
 of  Rs.  200  lakhs  for  this  purpose.  It
 is  envisaged  that  this  amount  will  be
 matched  by  a  Sum  of  Rs,  500  lakhs
 in  the  State  sector  for  the  same  pur-
 vose.  These  facilities  will  be  set  up
 near  handloom  clusters  to  improve  the
 quality  and  marketability  of  handloom
 cloth.  The  final  report  of  the  Main
 Working  Group  on  Textiles  iz  awaited

 Correspondence  in  Hindi  for  Banks
 and  Public  Undertakings

 *69l.  SHRI  A.  BALA  PAJANOR:
 SHRI  P.  ्.  RAMALINGAM:

 Will  the  Minister  of  HOME  AF-
 FAIRS  be  pleased  ito  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Central  Hindi  Committee  have  decided
 that  correspondence  shoulg  exclusive-
 ly  be  in  Hindi  for  Banks  and  Public
 Undertakings  in  Hindi  speaking  States.
 and

 (b)  if  so,  the  rationale  of  the  deci-
 sion  in  the  light  of  the  assurances
 against  imposition  of  Hindi  given
 from  time  to  time?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AF-
 FAIRS  (SHR;  प्र.  M.  PATEL)  (a).
 No  Sir,  After  a  discussion  on  the-
 subject,  the  Committee  decided  that
 the  Deputy  Prime  Minister  (Finance)
 will  consider  the  issue  in  the  context
 of  the  existing  rules  and  the  assuranc~
 es  given  by  the  Government.

 (b)  Does  not  arise.

 Progress  of  Rajasthan  and  Narora
 Atomic  Power  Stations

 *692,  SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 Will  the  Minister  of  ATOMIC  ENER-
 GY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Rajasthan  and
 Narora  Atomic  Power  Stations  are
 lagging  behind  schedule;
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 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;  and

 (e)  the  steps  taken  in  this  regard?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  full  quantity  of  heavy  water
 required  for  initial  filling  up  of  the
 Rajasthan  Station  and  final  commis~
 sioning  is  not  yet  available.  As  re-
 gards  Narora  Atomic  Power  Project
 there  have  been  delays  in  the  manu-
 facture  of  some  critical  nuclear  equiv~
 ments,  which  could  not  be  obtained
 from  other  sources.

 (c)  In  respect  of  the  second  unit
 cf  the  Rajasthan  Atomic  Power  Sta-
 tion,  Government  has  already  made
 arrangements  for  the  procurement  of
 the  bulk  of  heavy  water  required  for
 the  initial  inventory  and  the  bulance
 38  expected  in  the  current  year.  As  far
 as  Narora  Atomic  Power  Project  is
 concerned,  all  efforts  are  being  mude
 to  expedite  the  manufacture  of  criti-
 cal  nuclear  equipments.

 Utilisation  of  Raw  materia]  for
 Textile  Industry

 693,  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleascd
 to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gn-
 ernment  has  been  drawn  to  the  news
 jtem  in  the  Times  of  India,  New
 Delhi,  dated  February  22,  979  in  con-
 nection  with  the  scientific  break
 through  in  technology  for  gaintul
 utilisation  of  agricultural  waste  mate-
 rials  like  banana  sheath  and  pine-
 apple  leaf  for  the  utilisation  of  raw
 materials  for  the  textile  industry:

 (b)  if  so,  whether  Government
 have  taken  any  follow-up  measures
 in  this  regard;  and

 (९)  if  so,  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHR;  GEORGE  FERNANDES):  (a)

 to  (c).  The  news  item  in  reference  has
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 been  seen.  This  refers  to  certain  pro-
 cesses  developed  by  the  Jute  Techno-
 logical  Research  Laboratory,  Calcutta.
 However,  local  and  indigenous  techno~
 logy  using  banana  leaf  ard  pineapple
 fibre  has  been  developed  iy,  Kerala
 and  Manipur  respectively  where
 fabric  is  being  made  out  of  these  ma-
 terials.  Government  have  decided  to
 give  full  support  to  the  further  deve-
 lopment  of  this  technology  in  order
 to  spread  this  further.  DetaiJed  pro-
 grammes  are  being  formulated  in  con-
 sultation  with  the  concerned  State
 Governments.

 H.M.T.  Watches

 “694.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  proper
 facilities  for  sale  of  H.M.T.  watches
 are  not  available  in  the  capital;

 (b)  whether  it  ig  also  a  fact  that
 the  maintenance  cost  is  much  higher
 in  comparison  with  those  of  other
 makes  of  watches;

 (०)  whether  Government’s  atten-
 tion  hag  also  been  drawn  to  short
 supply  of  H.M.T.  watches  resulting  in
 higher  price  being  charged  from
 buyers;  and

 (d)  if  so,  the  measures  being  taken
 to  improve  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHR]  GEORGE  FERNANDES):  (a)
 No,  Sir.

 (9)  No,  Sir.

 (c)  and  (d).  There  is  an  increasing
 demand  for  H.M.T.  watches  because
 of  their  quality  and  performance.
 These  watches  both  at  Delhi  and  else-
 where  in  the  country  are  sold  at  pres-
 cribed  prices  through  HMT’s  authoris-
 ed  outlets.  In  order  to  eliminate  scope
 for  possible  malpractices  arising  from
 unfulfilled  demand  for  HMT  watches,
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 and  to  cater  to  the  increasing  public
 demand  for  these  products  throughout
 the  country,  the  production  of  these
 ‘watches  has  been  increased.  HMT’s
 production  in  1978-79  was  33,38,197
 ‘watches  as  compared  to  20,58,000  in
 (1977-78  and  ,7i,7l0  watches  in  ‘1976-
 (1977.

 New  Switch  Board  Factory  by
 Siemens

 *695.  SHRI  छू.  A  RAJAN:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:  4

 (a)  whether  Sicmens  India  has  a
 proposai  to  set  up  a  new  Switch
 Board  factory  near  Calcutta;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  propo-
 sal  and  Government's  reaction  there-
 ‘to?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES):  (a)

 No,  Sir.

 (by  Does  not  arise.

 Criminal  cases  fileq  for  Demolition  of
 Buildings  in  Turkman  Gate,  Delhi

 *696.  SHRI  RASHEED  MASOOD:
 SHRI  DINEN  BHATTA.

 CHARYA:
 Will  the  Minister  of

 AFFAIRS  be  pleased  to  state:
 HOME

 (a)  whether  criminal  cases  were
 filed  against  the  residents  of  Turkman
 Gate  while  their  buildings  were
 ‘demolished;

 (b)  if  so,  the  number  thereof;  and

 (c)  the  number  of  cases  which  have
 teen  withdrawn  so  far  and  the  num-
 ber  still  pending  for  withdrawa]  and
 the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  8,  9.  PATIL):  (a)  to  (०).
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 Four  cases  were  registered  on  ‘19-4-
 i976.  For  reasons  of  inadequacy  of
 evidence,  the  investigation  by  the
 police  was  closed  jin  respect  of  two
 cases  The  other  two  cases  were
 withdrawn.  No  case,  is,  therefore,
 now  pending.

 सिविल  सेवाओं  में  पढों  के  लिए  साक्षास्‍्कार  में  भाषा  का
 प्रयोग

 +  ७97.  भ्री  दलपत  सिंह  परस्ते  :

 श्री  सरत  कार:

 क्या  गृह  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्या  फेस्द्र  सरकार  ने  सिविल  सेवाझों  में
 पदों  के  लिये  साक्षात्कार  में  प्रयोग  की  जाने  वाली
 भाषाओं  का  चयन  कर  लिया  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 है;  भौर

 (ग)  क्या  सरकार  का  विचार  बैंकिंग  सेवा
 झायोग,  रेलवे  तथा  कर्मचारी  चयन  भायोग  द्वारा
 ली  जाने  वाली  परीक्षाझ्रो  मे  अंग्रेजी  को  बैकल्पिक
 विषय  बनाने  का  है  ?

 गृह  मल्ालय  तथा  विधि,  न्याय  झौर  कम्पतो-कार्य
 संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  एस otto  ०  पाटिल):  (क)तथा
 (ख)  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है।

 (ग)  फरवरी,  i977  में  गठित  बैकिंग  सेवा
 झ्ायोग  को  मई  ,  .97h  में  समाप्त  कर  दिया
 गया  था।  राष्ट्रीयकृत  बैंको  में  लिपिकीय  स्टाफ
 तथा  श्रधिकारी  स्टाफ  की  भर्तों  का  कार्य  झब
 झसाविधिक  श्राघार पर  बैकिंग  सेवा  भर्ती  के
 सात  बोर्डों  को  सौप  दिया  गया  है  ।  विभिन्न
 बैंकिंग  भर्ती  बोडों  के  प्रध्यक्षो  ने  सामान्यतया:
 (क)  वस्तुनिष्ठ  स्वरूप  के  परीक्षण  तथा  ख)
 निबन्ध  तथा  संक्षेपण  के  लिये  निर्णय  किया  है  v
 aegis  स्वरूप  के  परीक्षण  मे  तर्क  के  परीक्षण
 तथा  पप्रेजी  के  परीक्षण  सहित  कई  प्रश्न  पत्र
 शामिल  होगे  निबन्ध  तथा  सक्षेपण  का  प्रएन
 पत्न  अंग्रेजी  में  होगा  ।  बैक  श्रभी  भी  अपना  अधिन
 कांश  कार्य  प्रंग्रेजी  म ेकर  रहे  हे  झौर  इस  प्रकार
 अंग्रेजी  का  ज्ञान  भावश्यक  समझा  जाता  है  ny

 कर्मचारी  चयन  आयोग  द्वारा  भ्रायोजित  परीक्षाओं
 में  केवल  प्रंग्रेजी  तथा  हिन्दी  के  प्रयोग  की
 अनुमति  दी  जाती  है  t  इस  समय  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  नही  है  कि  उन  परीक्षाप्रों  में  भग्रेजी
 को  वैकल्पिक  विषय  बनाया  जाए,  जिन  में
 श्स  भाषा  का  कुछ  ज्ञान  प्रतिवाय॑  समझ
 जाता  है
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 कार्मलय  लिपिकों,.  वाणिज्यिक  लिपिकों,
 टिकट  फलेक्टरों,  oo  संहायक  स्टेशन  मास्टरों  आदि
 जैसे,  गैर-तकतीशी  सामास्य-भर्गों  [की  भर्ती  के
 लिये  रेल  सेवा  क्रायोग  द्वारा  लीजातेयाली  लिखित
 परीक्षा  में  उम्मीवकारों  को  सामान्य  ंप्रेजी
 के  प्रश्नों  क ेउतर  देने  आवश्यक  होते हैं  v  रेल
 कर्मचारियों  का  तबादला  समस्त  भारतीय  रेलों
 में  किया  जा  सकता  है  ।  झतः:  यह  झावश्यक
 समझा  गया  है  कि  समूह  “ग”  सेवाश्ों  के  उम्मीदवारों
 को  रेलों  के  दिन  प्रतिदिन  के  कार्य  के  लिये
 अंग्रेजी  का  ज्ञान  होना  चाहिये  t  अंग्रेजी  को
 जैकल्पिक  विषय  के रुप  में  रखने  का  कोई
 प्रस्ताव  नही  है  |

 ग्विर्ण

 संघ  लोक  सेवा  प्रायोग  द्वारा  श्रखल  भारतीय
 तथा  केन्द्रीय  सेबाझों  को  श्रेणी--]  तथा  श्रेणी-ात
 में  भर्ती  के  लिए  अपनाई  गई  प्रणाली  की  जाच
 करने  और  उस  पर  रिपोर्ट  देने  के  लिए  तथा
 परीक्षाओं  की  योजना  तथा  चयन  पढ़तियों  में
 हसे  परिकर्तनों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  जिनसे
 कि  राष्ट्रीय  विकास  एवं

 है  प
 के  कार्यों  के

 संदर्भ  मे  उक्त  सेवाधो  भूमिका  तथा  कार्यों
 के  परिप्रेदय  में

 i  अर
 चित  ज्ञान,  कौशिल्य  तथा  गुणों

 पर  पर्याप्त  बल  जाए,  दिनांक  6-2-74
 को  संघ  लोक  सेवा  भायोग  द्वारा  नियुक्त  कोठारी
 समिति  के  नाम  से  प्रसिद्ध,  भर्त्ती  नीति  एवं  चयन
 यद्धति  समिति  ने  साक्षात्कारों  में  प्रश्नों  का  उत्तर
 देने  को  लिए  भारतीय  भाषाभों  का  प्रयोग  करने
 के  संबध  में  निम्नलिखित  सिफारिश  की  थी  .--

 “विचार  के  लिए  हमें  भेजा  थ्या  एक  प्रश्न
 यह  है  कि  क्‍या  साक्षात्कारों  में  प्रश्नों
 को  उत्तर  देने  के  लिए  उम्मीदवारों  को
 संविधान  को  श्राठवी  भनुसूची  में
 सम्मिलित  भारतीय  भाषाभों  का
 प्रयोग  करना  चाहिए।  बड़ी  सावधानी
 के  साथ  विचार  करने  के  बाद  हमारी
 यह  राय  है  कि  सामान्य  रूप  से
 उम्मीदवारों  को  झंग्रेजी  में  उत्तर  देगे
 के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाएं।  इससे
 निर्णय  कौ  प्रक्रिया  में  सुधिधा  होगी,
 क्योंकि  साक्षास्कार  बोर्ड  के  सदस्य,
 जैसाकि  झब  है,  देश  के  विभिन्न  प्रदेशों
 से  लिए  जाते  हैं,  उन  सभी  को  सामान्य
 भाषा  के  रूप  में  प्रंग्रेजी  का  ज्ञान  होता
 है  ।  इससे  किसी  उध्मीदवार  को  दूसरी
 उम्मीदवारों  कौ  तुलना  में,  योग्याता  का
 निर्णय  करते  समय  एकरूपता  बनाए
 रखने  में  मदद  मिलेगी  ।  फिर  भी,
 साक्षात्कार  में  उम्मीदवारों  की  योग्यता
 की  जांच  करते  समय  उसके  अंग्रेज़ी
 भाषा  पर  अभ्रध्िकार  को  इतता  झधिक
 महस्व  न  देकर  उनके  गुणों,  विशेषताधों
 और  उनके  विचार-तत्व  को  महत्व  दिया
 जाए।  झगर  किसी  क्रापवादिक  मामले
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 को
 किसी  भी  भारतीय  भाषा
 देने  की  भ्रनुमति  दे  दें।”

 सरकार  ने  कोठारी  समिति  की  इस  सिक्रारिश
 को  स्वीकार  कर  लिया  है।  संध  लोक  सेवा  प्रायोग
 सी  इस  सिफारिश  को  उपयुक्त  रूप  में  कार्यान्वित
 करेगा  |

 Numper  of  Foreign  Contracts
 obtaineg  by  E.P.I.

 *698,  SHRI  SUBHASH  CHANDRA
 BOSE  ALLURI:  Will  the  Minister  of
 INDUSTRY  be  pleased  to  lay  a  state-
 ment  showing:

 (a)  what  is  the  total  number  and
 value  of  foreign  contracts  obtained  by
 the  Engineering  Projects  India  Ltd.
 (E.P.I.)  during  the  last  three  years;

 (b)  how  many  of  those  foreign  cun-
 tracts  have  been  executed;  and

 (c)  what  is  the  position  about  the
 remaining  contracts  during  the  same
 period?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES):  (a8)
 The  Engineering  Projects  (India)
 Lt.,  (EPI)  secured  fifteen  contraets  of
 the  total  value  of  Rs.  557.57  crores
 during  the  three  years  1976-77  to
 1978-79.  A  statement  ehowing  the
 names  and  value  of  the  contracts  is
 placed  on  the  table  of  the  House.

 (b)  Four,  out  of  fifteen  contracts
 have  been  completed.

 (०)  The  remaining  eleven  contracts
 are  at  various  stages  of  implementa-

 tion.
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 Statement

 Fireign  contracts  secured  by  EPI  during  the  perioa  1976-97,  ta  978-79,

 Value
 Year  in  which  contract  secured/Name  of  Project  of  Remarks

 Project
 (Rs.  in
 lakhs)

 1976-77
 hn  Water  Treatment  Plant,  Bangkok  i92'00  Completed.

 v2  Ain  Baghze  (Ardiya)  Housing  Project,  Kuwait  @  23000" 00

 ३  Mechanical  Training  Centre,  Iskandriya,  Iraq  027°00  Completed.
 +  Supply  of  Surveying  Instruments,  Iraq.  6°04  Completed.

 5  Consultancy  Report  for  Guyana  Steel  Plant,  r°30  Completed.

 24226°34

 1977-78

 it  Wadh  Jizan  Electrification  Scheme,  Saudi  Arabia  842°00
 i
 [2  Sicf  Palace  Area  Building,  Kuwait  .  3264°00

 3  35th  Brieade  Camp,  Kuwait.  8or0°00

 '
 336°00

 1978-79,
 t.  Northern  Grain  Silos,  Iraq  4600" 00
 2  Water  Research  Centre.  Iraq  1550" 00,
 3  Central  Grain  Silos,  Iraq  .  4200°00
 4  SAAD-9  Project,  Iraq.
 5  Radio  &  Coloured  TV  Centre,  Iraq

 4200°00

 350°00
 6.  Civil  Works  for  Ruwais  Refinery,  Abu  Dhabi.  2000°00

 |  7  Oil  Storage  Tanks  Project,  Jaddak,  Saudi  Arabia  5I5700

 78435°00

 Grand  Total  (Valug)—Rs.  359757"  34  lakhs.
 ae
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 कागज  को  शालाबाजारो

 699.  शी  गंगा  भक्त  सिह  :  क्‍या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  छपाई
 के  लिए  प्रयोग  में  लाये  जाने  बाले  सफेद  कागज
 के  व्यापार  में  काला  बाजारी  हो  रही  है  जिसके
 परिणामस्वरूप  करोड़ों  रु०  का  कागज  निर्धारित
 मूल्य  पर  बेचे  जाने  के  स्थान  पर  प्रधिक  कीमतों
 पर  बेचा  जाता  है,

 (ख)  यदि  हा,  तो  इसको  रोकने  के  लिये
 सरकार  ने  क्‍या  काम  उठासें  है;  और

 (ग)  क्या  सरकार  का  विचार  पाई  के
 लिए  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  सफेद  कागज  के
 व्यापार  में  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  का  है
 जिससे  कि  छापेखाने  को  यह  कागज  उचित  मूल्यों
 पर  मिल  सके

 उद्योग  मंत्री  |  (क्री  जाज॑  फर्तानडीस)  :
 (क)  श्रौर  (ख).  कागज]  के  मूल्यों  पर  कोई
 कासूनी  नियंत्रण  नहीं  है;  फिर  भी,  यह  सच  है
 कि  कागज  निर्माता  तथा  ध्यापारी  कागज  की  माग
 मे  तेजी  से  हुई  वृद्धि  का  लाभ  उठाकर  कागज
 के  मूल्यों  मे  भ्रनुचित  वृद्धि  कर  रहे  है।  सरकार
 कागज  की  मांग  व  पूति  के  बीच  के  सीमानन

 ददन
 ललन  के  कारण  कागज  के  मूल्यों  में  सट्टे

 संबधी  वृद्धि  न  होने  देने  का  सुनिश्वय  करने  हेतु
 कागज  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  झनेक  कदम  उठा  रही
 है  और  वह  कागज  का  झायात  करने  पर  भी  विचार
 कर  रही  है।  कागज  उद्योग  के  साथ  एक  बैठक
 हुई  थी  जिसमें  उनसे  कहा  गया  था  कि  थे  मूल्यों
 को  कम  करें।  कागज  उद्योग  की  झोर  से  झभी
 तक  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  है।  सरकार  कागज
 उद्योग  द्वारा  मुनाफाखोरी  को  समाप्त  करने  एवं
 कागज  का  अधिक  समान  वितरण  करने  के  लिये
 झनेक  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है।

 (ग)  कागज  के  उत्पादन  या  वितरण  में  से
 किसी  पर  भी  एकाधिकार  नहीं  है।

 Progress  in  use  of  Thorium  for
 Atomic  Energy

 *70l.  SHRI  A.  K.  ROY:  Wil)  the
 Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  in  India  to
 use  Thorium  in  place  of  enriched
 uranium  as  the  principal  source  of

 Gestving
 atomic  energy  in  the  coun-

 TY;
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 (b)  whether  it  is  a  fact  tnat
 India's  source  of  low  quality  meagre
 uranium  ore  would  never  make  her
 uranium  based  atomic  energy  a  viable
 commercial  solution  to  her  energy  pro-
 blem;  and

 (c)  if  so,  the  facts  in  details  and
 the  steps  taken  thereon?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Thorium
 eannot  replace  enriched  uranium  in
 reactors  which  are  based  exclsively
 on  use  of  enriched  yranium.  How-
 ever,  a  programme  is  in  hand  which:
 wil]  ultimately  provide  for  generating
 power  using  thorium  which  is  rela-
 tively  more  abundant.  A  prototype
 fast  reactor  is  being  constructed  at
 Kalpakkam  near  Madras.

 (b)  and  (c).  The  reserves  of  natural
 uranium  in  the  country  are  adequate
 for  the  level  of  nuclear  power  pro-
 gramme  currently  envisaged,

 Use  of  CRP  in  atrocities  on  Adivasis
 in  Baharagorah  Area  of  Singhbhum

 District,  Bihar

 6601.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  of  the
 atrocities  on  Adivasis  in  Baharagorah
 area  of  Singhbhum  District  in  Bihar
 in  the  month  of  January,  1079;  if  so,
 the  facts  in  details;

 (vb)  whether  Adivasis  houses  have
 been  demolished  and  ladies  have  been
 tortured  in  the  same  area,  if  so,  the
 facts  in  details;

 (c)  whether  C.R.P.  was  used  in  the
 torture  of  Adivasis;  and

 (d)  whether  Central  Government
 would  put  a  ban  on  use  of  CRP  by
 the  State  Government  against  the
 Harijans  and  Adivasis?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  and  (b),  The  Bihar  Govenment
 has  reported  that  no  incident  of  atro-
 exty  in  the  Baharigoran  area  in  Jan-

 ‘uary  979  hag  been  brought  to  its
 notice,  nor  any  case  of  molestation  or
 torture  There  was,  however,  one
 case  of  alleged  rape  but  on  enquiry
 by  the  local  administration  the  allega-
 tion  wag  found  to  be  incorrect.

 (०)  and  d)  The  CRP.  has  been
 deployed  in  the  area  for  maintenance
 of  law  and  order  and  not  for  torturing
 the  adivasis  The  CR.P  is  deployed
 whenever  re-infercement  is  necessary
 and  the  State  police  fall  shor;  of  re-
 quirement,

 भध्य  प्रदेश  कपड़ा  निगस  के  श्रधीम  मिलो  को  हानियां

 6602.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :.  क्या  उद्योग
 मत्नी  अ्रताराक्ति  प्रशत  से  387  दिनाक  29
 नवम्बर,  978  के  उत्तर  के  बारे  मे  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  मध्य  प्रदेश  कपड़ा  निगम  के  अधीन
 6. झन्य  बपड़  प्लि  में  हे  "रब  हा
 जनवरी,  976  से  नवम्बर,  978  के  दौरान
 कितनी  हानि  हुई  ;

 (ख)  उपरोक्त  भ्रवधि  के  दौरान  जिन
 विभिन्न  पाष्िियों  श्रौर  फर्मों  को  तैयार  कपड़ा  बेचा
 गया  उनसे  प्रदायगिया  प्रप्त  न  हो  के  कारण
 कितनी  हानि  हुई  ,  शौर

 (ग)  उक्त  मिलो  के  कपड़े  के  उत्पादन  में
 प्रयोग  से  लाये  गये  धटिया  रसायनों  और  णो
 एवं  रही  माल  से  कपड़े  में  झाये  दोषों  के  कारण
 कितनी  हानि  हुई  ।

 उद्योग  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  (भो  जगदम्थी  प्रसाद
 ग्रादथ)  :  (क)  जनवरी,  i9763  नवम्बर,  978

 के  दौरान  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  (मध्य  प्रदेश)
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 लिमिटेड  के  नियंत्रणाधीन  6  प्रन्य  बस  भिलों
 में  से  प्रष्येक  मिल  को  निम्न  प्रकार  हानि  हुई  :---

 (लाख  रुपयों  में)

 मिल  का  नाम  हानि/लाभ  की  राशि  (प्रतन्तिम  )

 .  हीरा  मिल्म  (—-)55  66
 2.  स्वदेशी  काटन  एड  फ्लोर मिल्स  (--)  290  74
 3.  न्यू  भोपाल  टैक्सटाईल  मिल्स  (--)  45  77
 4  बुरहानपुर  ताप्ती  मिल्स  (—)  44  75
 5,  इन्दौर  युनाइटेड  मिल्स  (—)  595  02
 6.  कल्याण  मिल्म  (—)3I9  02

 (a)  विभिन्न  पारियों  व  फर्मों  द्वारा  भूगतान
 ने  करन/हुण्डिया  वापिस  कर  देने  की  वजह  से
 इन  ७  मिलो  को  जनवरी,  976  से  नवम्बर,
 978  फी  श्रवधि  में  हुई  हानि  संबंधों  जानकारी

 झलग  से  उपलब्ध  नहीं  हे  1  तथापि,  उपर्युक्त
 कारणों  स  अप्रैल,  1975,  &  अप्रैल,  978  की
 अवधि  में  4,00,  11  rt  रुपए  की

 हानि  हुई
 धड

 थी।  (उपर्यक्त  हानिया  में  भुगतान  ने  किए  जाने।
 हुडिया  वापिस  हो  जाने  की  वजह  से  कार्यकारी
 पूजी  में  आई  कमी  के  फलस्वस्प  हुई  हानि  जैसी
 न  दिखने  प्राली  हानियाँ  भी  शामिल  है।

 (ग)  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  माल  के
 नमूनो  की  जाच  वास्तविक  उपयोग  से  पूर्व  की
 जाती  है  तथा  घटिया  माल  का  उपयोग  नहीं  किया
 जाता  है  ।  श्रत  इसकी  बजह  से  हानि  होने
 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता।

 Contracts  won  jn  foreign  countries  by
 Indian  firms  in  the  field  of  Textiles

 6603,  SHRIMATI  MOHSINA  KID-~
 WAI:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  Indian  Firms  have
 won  contracts  in  foreign  countries  for
 previding  training,  teaching  and  con-
 sultancy  services  in  the  field  of  textiles
 during  the  last  one  and  a  half  year;

 (b)  the  amount  of  the  contracts
 signed  by  each;  and

 (c)  whether  these  firms  have  clean
 record  aS  far  as  the  payment  of  taxes
 in  the  country  is  concerned?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  to  fe).  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid

 on  the  Table  of  the  House.

 जम्मू  थ  काश्सोर  से  हपकरथा  उद्योग  का  विकास

 6604.  श्रीमती  पार्वती  बेवी :  क्‍या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ।

 (क)  क्या  केन्द्र  सरकार  जम्मू  व  काश्मीर
 में  हथकरधा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  फिसी
 योजना  पर  विचार  कर  रही  है;  भौर

 (बा)  यदि  हा,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पुनी  शगदम्यी  प्रसाद
 यादव)  (क)  शौर  (ख).  जी,  हा  t
 जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार  ने  कमी  शाल  उद्योग
 के  विकास  हत  एक  परियोजना  स्थापित  फरने
 के  लिए  प्रस्ताव  भेजा  है।  प्रस्ताव  में  कार्यकारी

 जी  के  झतिरिक्त,  तीन  वर्ष  में  9  43  लाख
 ह्ल्को  झनुमानित  व्यय  से  i900  करघे  स्थापित
 करने  की  कल्पना  है।  इसमे  सामान्य  जाडो  में
 350  व्यक्ति  नियुक्त  किये  जाएंगे  श्रौर  तीसरे
 वर्ष  के  धन्त  तक  वाधिक  उत्पादन  600  शालों
 का  होगा  ।

 Production  of  Cotton  in  Punjab

 6605.  CHOWDHURY  BALBIR
 SINGH:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Punjab
 is  producing  a  lot  of  cotton:

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 there  is  no  cotton  and  spinning  mil
 there  in  Public  Sector;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor;
 (d)  whether  Government  propose  to

 open  the  same  in  the  backward  dis-
 trict  of  Hoshiarpur  for  the  uplift  of  the
 same;  and

 (ey  if  not,  the  reasons  therefor?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  spinning  mill  has  been  set
 up  at  Bhatinda  in  public  sector.

 (०)  Does  not  arise,

 (d)  and  (e).  There  is  no  proposal
 at  present  to  set  up  a  cotton  spinning
 mill  in  public  sector  in  Hoshiarpur
 District  However,  in  addition  to  one
 spinning  mill  of  about  50,000  spindles
 already  working  in  private  sector  in
 that  District,  another  spinning  mill
 is  being  set  up  there  in  joint  sector.

 Bharat  Industries  and
 Corporation

 Commercial

 6607  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  ELECTRONICS
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  items  cf  electronics  will  be
 manufactured  by  Bharat  Industries
 and  Commercial  Corporation  and  what
 will  be  their  uses;

 (b)  when  this  Corporation  is  expect-
 ed  to  go  into  production  and  what
 items  wil  be  manufactured  in  the
 initial  stages,

 (ey  how  much  emvuloyment  wil  be
 provided  by  this  unit  directly  and  in-
 directly;  and

 (d)  will  this  unit  export  certain  itemg
 manufactured  by  it  and  also
 know-how  to  Indian  industries  abroad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  ELEC-
 TRONICS  (PROF.  SHER  SINGH):
 (ay  and  (d),  The  Department  of  Elec-
 tronics  has  not  received  any  proposal
 for  small  scale  approval  or  industrial
 licence  for  the  manufacture  of  elec~-'
 tronics  goods  from  a  firm  named  M/s.
 Bharat  Industries  and  Commercial
 Corporation.

 ‘

 &

 ‘

 impart

 ]
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 Smprovement  in  Financial  Condition  of
 Harijans

 6608,  SHRI  JANARDHANA  POO-
 JARY:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  the  ex-
 tent  to  which  the  financial  condition
 of  the  Harijans  in  the  country  has
 ‘been  improved  during  the  last  two
 years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 The  assessment  of  the  improvements
 in  the  financial  conditions  of  the
 Harijans  in  the  country  would  require
 extensive  and  detailed  studies.  No
 information  on  this  scale  and  magni-
 tude  is  available.  The  Planning  Com-
 mission  in  the  Draft  Five  Year  Plan
 978—83,  has  made  references  to  the
 financial  conditions  of  Harijans,  like
 the  following: —

 “The  prevalence  of  poverty  and
 inequality,  virtually  unchanged  over
 the  years,  can  be  seen  most  clearly
 in  the  conditions  of  life  of  the  two
 disadvantaged  groups  in  our  society,
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes...So  far  they  have  been
 only  marginally  involved  in  the
 process  of  development...Scheduled
 Castes  generally  constitute  a  sub-
 stantial  fraction  of  the  population
 below  the  poverty  line.  They  have
 few  assets  and  are  generally  de-
 pendent  on  share-cropping  or  agri-
 cultural  labour.”

 Charter  of  Demands  by  Employees  of
 Rajasthan  Atomic  Power  Project

 6609.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  ATOMIC
 ENERGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  fhat  the
 charter  of  demands  submitted  by  the
 employees  of  the  Rajasthan  Atomic
 Power  Project  is  pending  consideration
 with  Government  for  more  than  five
 years  and  88  a  result  the  employees
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 have  now  threatened  to  go  on  an  ine
 definite  hunger  strike  to  press  the
 Government  to  meet  their  demand  in
 near  future;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  to
 take  a  decision  in  the  matter  and  pre-
 venting  the  hunger  strike?

 THE  MINISTER  OF  STATE
 ATOMIC  ENERGY  (PROF  SHER
 SINGH):  (a),  (b)  and  (c).  No,  Sir  A
 charter  of  demands  was  sub-
 mitted  in  June  1977  by  the
 employees  of  the  Rajasthan
 Atomic  Power  Project.  Con-
 ciliation  proceedings  were  held.  But
 they  failed.  There  was  then  a  strike
 in  the  Station  from  September  8,  977
 to  January  7,  1978,  After  the  strike
 Was  called  off  unconditionally  a  series
 of  discussion  were  held  with  the
 Union  leaders  upto  the  level  of  Union
 Labour  Minister.  Certain  concessions
 were  offered  to  the  employees  with
 a  view  to  an  amicable  settlement.  The
 Union,  however,  rejecteq  the  offer.
 Two  workmen  representing  non-
 recognised  union  started  relay  hunger
 strike  on  March  12,  1979.  In  addition
 another  workmen  commenced  hunger
 strike  on  March  19,  979  and  was  re-
 moved  by  the  police  on  March  26,
 1979,  Conciliation  proceedings  with
 the  recognised  Union  are  in  progress,

 कारों,  स्क्टरों  शौर  टायरों  तथा  द्यूओों  के  मूल्यों  में  व  डि

 66l0.  श्री  धर्मंसह  भाई  पटेल  :  क्‍या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि:

 (क)  ॥  अप्रैल,  1978,  तथा  28  फरवरी,
 979  को  हैक्टरों,  ढको,  मोटरकारों,  स्कूटरों,

 साइकिलो  तथा  ट्यूबो  और  टायरों  के  दाम  क्या
 क्‍या  थे;

 (ख)  क्या  इनके  घटाने  के  लिये
 कार्यवाही  की  गई  ;

 मूल्य  कोई

 (7)  यबिं  हो,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है;  घौर

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और
 मूल्यों  को  कब  तथा  कैसे  कम  किया

 जाएगा  ?
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 gee  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ओ  जगवस्यी
 ,

 (7)
 .

 (घ).
 र  करं,  ः  ह् :  कारो,  स्कूटरों,  साइकलो  तथा  दायरों  भौर  थू झसाद  यादव)  (क)  विवरण  I  am  Il  संलग्न  की  कीमतों  पर  कोई  कानूनी  नियलण  नहीं  है  *

 है,  फिर  भी  सरकार  स्थिति  पर  निगरानी  रखे  हुए  है।

 विवरण--].

 थोक  मूल्य  सूचरकाक  मे  शामिल  किए  गए  परिवहन  उपस्करों  की  कीमते  ।

 ्बस्तु  विशिष्ठता  विपठान  (कीमत  ह्०  में)
 1°41978 BT को  282-798 को

 १  2  3  4  5

 टैक्टर  एम एफ-  19,  35  डीजल  ट्रैक्टर  गम्तव्य  स्थान  तक  रेल  भाडा  42966.53  5395  0  50

 (खुदरा  कीमत  )  मुक्त

 दरक  qa)  प्रशोक  जेलैड  “कोमट ए्ल्को  |  मद्ास  में  कारखाने से  निकलते  9002.47  97062  56
 3/i-76"  san at  शुरुस  समय  की  कीमत
 चैरी

 (2)  टाटा  माइल  एल  पी  i2i0  ई/  कारखाते से  निकलते  समय  93021  56  9575  22
 (§7~-5195  की  कीमत

 कार  (a)  स्टैंड  गेज  कार  बही  23686  47.  कीमत  कडे
 उपलब्ध  नहीं  हैं

 (2)  भीमियर  बही  28477.  48  I-I-79  से
 पद्मनी  कार  तालबन्दी  होने  के

 कारण  कीमत
 झाकडे  उप
 लब्ध  नहीं  है  s

 (3)  सफेद  किनारा  (साइणो)  3056.87  35508. 95
 हिन्दुस्तान  एम्जेसडर  कार

 स्कूटर  a)  लाम्बी स्कूटर 150 सी  सी  अम्बई  में कारखाने से  निक-  4172.61  | 4355.  88
 लते  समय  का  मूल्य

 (2)  बजाज  स्कूटर
 50  सी  सी  बेस्पा  कारखाने  से  निकलते  34.11,51  4952,59°

 समय  का  मुल्य

 साईकल  Q)  एटलस  साईकल  गन्तव्य  स्थान  तक  262.  23  287.  43

 (2)  रैले  24  साइकल  रेल  भाडा  मुक्त  दिल्‍ली  358.00  396.  00

 (खुदरा  कीमत )

 (3)  हरकूलिस  पापुलर  ब्लैक  टी  गन्तव्य  स्थान  तक  रेल  312,  28  345.00
 झाई  साइकल  भाड़ा  मुक्त
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 विव्ण-ना

 थोक  मूल्य  सूचकाक  में  शामिल  किए  गए  टायरो  तथा  टयूबों  की  बीजक  बनाते  समय,वी  कीमस

 क्राना  विशिष्टता  के  साथ  वस्तु  विपणन  इकाई  कीमत  झ्०  में

 टायर  गन्तव्य  स्थान  एक  14 7%को  28-2  79  को
 तक  रल  भाड़ा

 मक्‍त

 L  कार  टायर  रयन  बी  एस  डबल्यू  काड-त  वी  बही  279  73  +  331  28
 सननप  कोट  कख (0  70  L5—
 6  care  ten  ste  सी०  4१

 2  5  90-I5  सी०  49  बती  वही  22५  74  279  22
 8  5  20-14  सी०  49  बहा  बहां  197  39  242  36

 4  5  043  सी०  49  बही  बही  208  23  235  05
 ढ्र्क  टायर  सयन  स्तण्ड  ग्ग्थ  5  आर  आई  बी
 ५  25-..0  LT  रेटिंग  एच  इल्य/ 105  बही  बन्रों  1077  44  «304  59

 ५  9  00-20  12  पी०  झर०  ब्वन्यू  i>/
 जयल्यू०  न्बल्यू  95  प्रही  ही  =  1370  85  558  57

 7.  साइकल  टाप्रर  29  -॥/  2  इब्य  दोल  गोल्ड  सील  यही  ही  I2  20  3  40
 R  मोटर  साइबज  टायर  3—-20-9  4  प्जाई  रेटिंग  ये  वही  l2  १6७  22  46

 यनिवसन
 9  इननप  7  बिजर  टायर

 50-10  4  प्नाई  बहा  बही  73  23  80  80
 l00  द्रवहर  टायर  रियर  ii  2-28  0-28  जी०  जो०  बही  वही  893  BD  99९  00

 ए०्टी०  6  ट्नाई  एक्स  १9
 i]  ढक्टर टायर रियर 12  4  .9/it/-28  जी  जी  |  वहीं  बही  074  39  2१2  00

 टी  आर  ए  टी  एफ  एण्ड  आर  6 जाई
 2  0  श्राफ  दी  हाई  वे  टायस  नायलन  टायस  2  00  बही  बही  =  33  99  4065  85

 24/25/16  प्लाई
 i300  आफ  दी  हाई  व  टायस  नायलन  टायस  i8  00-  थही  बह।.  9505  74  9805  74

 24/25  20  प्लाई

 ट्यूब  गन्तव्य  स्थात  एक  476  को  (28-279  को
 तबा  रेल  भाड़ा

 मकत

 l  मोटर कार  टयूब्स  5  90-25(Ht-i5)  बही  बही  33  3  37  86
 2  बडी  ट्रक  टयब्स  9  00  2  (बाइटाइल )  .  बहा  |  |  वहीं  |  i20  09  40  40
 3  मोटर  साइकल  टयूबस  3  25  से  i6  यही  वहा  22  72  26  5
 4  टू  विलर  स्कूटर ट्यूब  3  50  0  वही  वही  6  4]  i8  94
 5  साइकल  टयूबें  हैवी  सविस  वि  बही  वही  ॥  5  00  [5  55
 6  साइकल  टयूबें  (रोड  स्टार)  वही  !  बही  |  5  15  5  70
 7  ट्रक्टर  दयूबें।  2  4  28/11-28  जी०जी०दी ०

 झआर०/ए०टी०एफ०  एण्ड  श्रार०  बही  बही.  $i26  10  145  00
 8  ढ्रक्टर द यूबे  i3  6  29  (12-28)  ए०टी  ०एम०  वही  |  बही  8675  2  200  00

 एफ०  एण्ड  झार
 9  पग्राफ  दी  हाई  वे  टयूब्स  नायलन  i2  00-24) 25 |  वही  १  वही  |  ff2i7  22  9  233  44

 10,  झाफ  दी  हाई  वे  ट्यूबस  नायलत  8  00-24/25  बही  वही  6930  2l  653  2
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 Review  of  Controlled  Cloth  Scheme

 66il.  SHRI  K:  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  pro-
 posal  under  the  consideration  of  Gov-

 -ernment  to  review  the  controlled  cloth
 scheme;

 (b)  whether  there  has  been  decline
 in  the  standard  cloth;  and

 (c)  if  so,  the  details  regarding  the
 oolicy  of  Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 ‘THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY

 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c),  Ag  against  the  pro-
 duction  of  49.63  million  sq.  metres
 of  controlleq  cloth  in  mil]  sector  and
 handloom  sector  during  the  entire
 year  1977-78,  production  during  April,
 3978  to  December,  978  (9  months)
 is  abou,  337.66  million  sq.  metres.
 While  production  figures  for  the  period
 January,  979  to  March,  979  are  not
 yet  available,  the  production  for  the
 year,  1978-79,  as  a  whole  is  likely  to
 be  higher  than  the  production  level
 of  1977-78,

 Preparation  of  Panel  for  Selection
 Grade  (Deputy  Secretary)  of  C.S.S.

 6612.  SHRI  ISMAIL  HOSSAIN
 KHAN:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  for  preparing  panel  for
 Selection  Grade  (Deputy  Secretaries)
 of  the  Central  Secretariat  Services  only
 those  officers  of  Grade-I  of  the  Service
 (Under  Secretaries)  whose  last  five
 years’  reports  have  been  categorised
 atleast  ‘very  good’  are  considered,

 (b)  if  so,  whether  this  criteria  is
 being  adopted  in  respect  of  other  ser-
 vices  also  or  only  in  the  case  of  Cen-
 tral  Secretariat  Service;

 APRIL  1,  979  Written  Answers  ‘52

 (०)  whether  adequate  weightage  is
 Biven  to  the  officers  who  have  put  in
 sufficiently  long  service  as  Under  Sec-
 retaries  and  have  also  reached  the
 maximum  of  the  scale;  or  is  there  any
 proposal  to  compensate  them  by  giv-
 ing  them  special  increments  or  allow-
 ance;  and

 (d)  whether  there  is  any  proposal
 for  the  premature  retirement  of  such
 of  the  officers  who  have  been  lef{  over
 for  promotion  tor  several  years  by
 giving  them  same  retirement  benefits
 such  as  cash  payment  of  Leave  Sulary
 etc.?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  S  D.  PATIL):  (a)  No,  Sir.
 Vacancies  in  the  Selection  Grade  of
 the  Central  Secretariat  Service  are

 to  be  filled  up  by  promotion  of  per-
 manent  officers  of  Grade  I  who  have
 rendered  not  less  than  5  years  approv-
 ed  service  in  that  Grade  and  arc  in-
 cluded  in  the  Select  List  for  Selection
 Grade  prepared  under  sub-rule  4  of
 Rule  i2  of  the  C.S.S.  Rule  962  and
 related  regulations  framed  there-
 under.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  and  (a  The  selection  of  eligi-
 ble  Grade  I  officers  of  the  C.S.S  for
 promotion  to  Selection  Grade  is  made
 on  the  basis  of  merit.  No  proposal
 for  compensating  the  officers  left  over
 for  promotion  is  under  consideration.

 Representation  from  the  Staff  of
 Richardson  and  Cruddas  Ltd.

 6613.  SHRI  R.  K  MHALGI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  a  representation  dated  20th  Feb-
 Tuary,  979  from  the  members  of  the
 Staff  of  Richardson  and  Cruddas  Ltd.
 Byculla  Bombay  (a  Govt,  of  India  Un-
 dertaking);
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 (b)  if  so,  when  and  what  are  the
 grievances  put  forth  and  demands  made
 therein;  and

 (c)  what  action  Government  have
 taken  so  far  or  propose  to  take  In
 near  future?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  monthly  rated  staff  and
 peons  of  the  Byculla  Iron  Works  of
 M/s.  Richardson  &  Cruddas  (1972)
 Lt,  went  on  strike  from  7-9-78  to
 B-1-79,  During  the  period  of  the
 strike,  some  employees  were  found
 indulging  in  acts  of  vandalism  and
 inciting  other  stmking  employees  to
 indulge  m  such  acts  of  musconduct.
 Thirteen  such  employees  were  sus-
 pended  pending  completion  of  depart-
 mental  enquiries  against  them.  In

 the  representation  dated  20-2-79,  two
 of  the  suspendeq  employees  had
 requested  for  withdrawal  of  orders  of
 suspensions  and  pryments  of  wages
 for  the  period  of  their  suspension.
 They  had  also  stated  that  the  manage-
 ment  had  not  taken  similar  action  in
 respect  of  the  employees  of  the
 Mulund  Works  of  the  Company,  who
 were  also  on  strike  during  the  same
 period,

 (c)  After  the  susprnded  omplovees
 had  submitted  a  written  apology  ex-
 pressing  regret  for  their  conduct,  the
 management  have  withdrawn  the
 orders  of  suspension  and  they  have
 also  closed  the  enquiries  against  them,
 These  employees  have  since  been  al-
 jJowed  to  resume  their  duties.  Since
 the  Company’s  Standing  Orders  do  not
 provide  for  payment  of  wages  during
 the  period  of  suspension,  it  ig  not
 possible  for  the  Company  to  pay
 wages  to  these  employees  for  that
 period.

 No  charge  sheets  were  served  on
 the  employees  of  the  Mulund  Works
 as  none  of  them  had  jndulged  in  acts
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 of  vandalism  or  misconduct  during
 the  period  of  strike.

 Seizure  of  Tools  of  Cultivators  in
 Andaman  and  Nicobar  Islands

 6614,  SHRI  MANORANJAN  BHA-
 KTA:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  gtate:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  Ist
 week  of  February,  1979,  the  tools  of
 the  culfivators  belonging  to  Mowa
 Dera,  Tushnabad  Panchayat,  under
 South  Andaman  Tahsil  in  Andaman
 and  Nicobar  Islands  were  seized  by
 the  Forest  Officers  by  using  armed
 forest  Guards,

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  these
 cultivators  were  working  on  the  land
 allotted  to  them  by  Andaman  and
 Nicobar  Administration;  if  so,  the  rea-
 sons  of  harassing  the  cultivators  and
 seizing  their  agricultural  tools  with
 details  of  the  tools  and  the  further
 development  in  the  matter,  and

 (c)  whether  Government  are  aware
 about  the  similar  seizure  of  Agricul-
 tural  tools  trom  the  farmers  of  Choul-
 dari  while  they  were  working  on  their
 allotted  lands  on  the  i0th  January,
 i978  by  one  K.  P.  Achalya,  Range  Offi-
 cer;  if  so,  the  details  thereof  and  the
 action  Government  propose  to  take
 against  the  Forest  Department?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  Yes,  Sir.

 (by  According  to  the  report  receiv~
 ed  from  Andaman  and  Nicobar  Admi-
 nistration  these  cultivators  were
 clearing  forest  growth  within  an  area
 which  according  to  forest  records  and
 Maps  was  protected  forest  area  and
 clearing  of  forest  growth  within  such
 areas  is  prohibited  under  the  forest
 Act.  Five  dahas  and  two  felling  axes
 were  seized  from  them  which  were
 subsequently  released  on  intervention

 by  the  revenue  authorities.
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 (९)  Seizure  og  Agricultural  tools
 from  the  farmers  of  Chouldarj  area
 ‘was  made  because  they  were  clear-
 ing  forest  growth  within  the  protect-
 ed  forest  area.  The  seizeq  imple-
 ments  are  still  jn  the  custody  of  the
 Forest  Department  pending  finaliza-
 tion  of  the  case.

 News  Item  Captioned  ‘Tribunals  for
 Government  Employees’

 665  SHR]  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern.
 ment  has  been  drawn  to  the  news  re-
 port  appearing  in  the  Indian  Express
 dated  the  2ist  March,  979  under  the
 caption  “Tribunals  {or  Government
 employees”,  and

 (b)  7  so,  what  is  the  reaction  of
 Government  to  the  various  decisions
 reported  to  have  been  taken  or  under
 consideration  of  Government,  facts
 of  the  matter  and  the  latest  position
 regarding  ithe  proposals  finalised  and
 details  of  action  taken/proposed  for
 the  implementation  of  the  same?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHR]  8.  D.  PATIL;  (a)  A  news

 item  captioned  ‘Tribunals  for  Govern~-
 ment  employees’  appeared  in  the
 Indian  Express  dated  the  2lst  March,
 1979,

 (b)  The  details  of  the  proposal  to
 set  up  Administrative  Tribunal  for
 employees  engaged  in  connection  with
 the  affairs  of  the  Union  have  not  yet
 been  finalised.

 News  item  captioned  ‘Abdullah
 ready  for  Partition  of  State’

 66i6.  SHRI  VIJAY  KUMAR  N.
 PATIL:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  ‘has  been  arawn  to  the  news
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 report  appearing  in  the  Indien  Ex-
 press  dated  2lst  March,  979  under
 the  caption  “Abdullah  ready  for
 partition  of  State”;  and

 (b)  ig  so,  what  is  the  reaction  of
 Government  to  the  varioug  observa-
 tions  made  therein?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  According  to  our  information,
 the  Chief  Minister  of  Jammu  and
 Kashmir  had,  while  speaking  in  the
 State  Legislative  Assembly  on  the  2ist
 March,  1979,  refuted  the  allegation
 that  he  wanted  .  Givisicn  o  the
 State

 The  Government  are  opposed  to,
 and  disapprove  of,  any  suggestion  or
 move  towards  the  division  of  the  State
 On  regional  considerations.

 Setting  up  of  Vanaspati  Factory  in
 Orissa

 6617.  प्त  0.  AMAT:  Will  the  Min-
 ister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  of  Orissa
 has  planned  to  set  up  a  Vanaspati
 factory  and  a  spinning  mill  at  Bolan-
 gir  and  Titlagarh  of  SBolangir  dis-
 trict  of  Orissa;  and

 (b)  ४  so,  when  the  concerned
 factory  and  mill  will  be  set  up  and
 the  proposed  amount  to  be  invested
 in  these  concerns?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 and  (b).  Information  is  being  collect~
 ed  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House,
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 Engaging  of  g  Lawyer  by  CSIO,
 Chandigarh

 66i8.  DR.  SARADISH  ROY:  Will
 the  Minister  of  SCIENCE  AND
 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Scientific
 Instruments  Organisation  (CSIO)
 Chandigarh  engagcd  a  lawyer  for
 representing  them  before  the  Assis-
 tant  Labour  Commissioner  (Central)
 Chandigarh  and  before  the  Registrar,
 Trade  Unions,  Chandigarh  tp  the
 matter  of  certain  industrial  disputes
 between  the  management  and  the
 workers;

 (b)  how  much  fees  was  paid  to  the
 lawyer  and  whether  lawyer  repre-
 senterl  the  management  in  noth  the
 cases;  and

 (c)  why  the  job  could  not  be  done
 by  the  full  time  Lay  Officer  of  CSIR
 to  save  the  expenditure?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  AND  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS,  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  SPACE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  sum  of  Rs.  i,500/-  (Rupees
 one  thousand  and  five  hundred  only)
 Was  paid  as  fee  to  the  lawyer.  He
 ‘was  engaged  to  represent  the  manage-
 ment  in  both  the  cases.  However,  the
 Assistant  Labour  Commissioner  (Cen-
 tral)  did  not  allow  him  to  represent
 the  management  before  him.

 (c)  In  accordance  with  the  practice
 in  vogue  in  CSIR,  lawyers  are  engag-
 ed  to  present/defend  cases  in  various
 Courts.  In  this  case  a  local  lawyer
 experienced  in  Labour  Laws  was  con-
 sidered  necessary  and  was  engaged  in
 addition  to  the  Law  Officer  of  the
 CSIR  who  deals  with  legal  matters  of
 all  the  Nationa]  Laboratories/Institu-
 tes.

 Suspension  of  Pension  to  Freedom
 Fighters

 6619.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarreg  Question  No.  2l4  on
 28th  February,  979  regarding  pension
 to  freedom  fighters  and  state:

 (a)  in  how  many  cases  Government
 have  stopped  or  suspended  the  pen-
 sion  given  to  freedom  fighters  in
 each  State  after  March  1977;

 (b)  the  reasons  for  doing  so;  and

 (c)  in  how  many  pending  cases
 decision  to  grant  or  not  to  grant
 pension  has  been  taken  during  the
 same  period?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  and  (c),  Pension  has  been  sanc-
 tioned  7  2028  cases,  rejected  in  4999
 cases,  suspended  in  228]  cases  and
 stopped  (cancelled)  in  550  cases  dur-
 ing  the  periog  from  i-4.977  to
 31-3-1979.  A  State-wise  statement  is
 attached.

 {b)  The  pension  has  been  suspend-
 ea/stopped  on  one  or  more  of  the
 following  grounds:

 (i)  Applicant  is  not  a  genuine
 freedom  fighter.

 (ii)  Suffering  is  less  than  six
 months,

 (iii)  Suffering  not  in  connection
 with  freedom  movement.

 (iv)  Submission  of  false  docu-
 mentary  evidence.

 (v)  Internment|externment /abs-
 condence  is  not  supported  by  evi-
 dence  based  on  official  records.

 (vi)  Annual  income  from  all
 sources  is  more  than  Rs.  5000/-.
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 sh  the  number  of  cases  tn  which  pension
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 Sta te  if
 (cancelled)  during  the  pertod  from  I-4-977  to  31°3-1979,  (State-wtse)

 ed,  resected,  suspended  and  stcf{  fet

 States/Union  Territories  Sanctioned  Rejecied  Suspended  =  Stopped
 (Cancel  led}

 1  2  3  4  5

 Andhra  Pradesh  757  286  r6  20

 2.  Assam  १79  48  0

 हु.  Bihar  778  699)  45  44

 ro  Chandigarh  t

 5  Delhi  4  20  9
 6.  Goa  aq  25  |

 p  Gujarat.  ,  9  96  8  1

 8.  Haryana  .  2  42  ae  .7

 9.  Himachal  Pradesh  .  2  I?  at  ‘7

 m9.  Jammu  &  Kashmir  2  7  4
 tn,  Kerala  87  495  a  47

 12,  Karnataka  105  365,  ia4t  74
 ay  Madhya  Pradesh  .  26  76  33
 The  Maharashtra  नि  225  457  75  हब

 15.  Mampur  oe  ’  7
 16.  Meghalaya  4  43
 t7,  Orissa  *  ‘7  4  aI

 18,  Pondicherry  4  4  24  36
 oir  Punjab  +  29  to4  47  15
 20.  Rajasthan  7  8  416  3
 2r,  Tarn!  Nadu  52  201,  46

 Tripura  .  3  77  35
 ay  Uttar  Pradesh  42  456  402  go
 ay  West  Bengal  55s  28%  70  93
 25.  TNA  Personnel  +  468  208  ra  8

 Tatal  2028  4999  aeBr  550
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 Constitution  of  Thana  Level  Peace
 Committees  tn  Delhi

 6620.  SHRI  MAHY  LAL:  Wil  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  procedure  and  criteria
 adopted  for  the  constitution  of  Thana
 Level  Peace  Committees  in  the  res-
 pective  Police  Stations  in  Delhi;

 (b)  the  constitution,  functions  gf
 these  peace  committees  ang  the
 qualifications  of  a  pergon  for  being  a
 member  of  such  a  peace  committee;

 (९)  whether  the  present  enrolment
 of  members  fur  the  Thana  Level
 Peace  Committees  is  screened  by  the
 Police  authorities  and  finally  cleared
 by  the  Member  of  the  Metropolitan
 Counci]  of  a  particular  political
 party;  and

 (d)  if  go,  the  reasons  for  giving
 authority  to  the  members  of  a  parti-
 cular  political  party  only  of  clearing
 the  final  list  of  candidates  for  the
 peace  committees  which  are  consider-
 ed  to  be  purely  non-political?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  8,  D  PATIL):  (a)  to  (9).  A
 Thana  Level  Committee  with  the
 Member  of  the  Metropolitan  Council
 of  the  area  as  the  Chairman  is  func-
 tioning  in  each  Palice  Station  in  the
 capital.  The  Committee  is  constitu-
 ted  in  accordance  with  the  guide-
 lines  (Statment  attached)  formulated
 by  the  Delhi  Administration  in  this
 regard,

 Statement
 '  Guidelines  regarding  constitution  of

 ‘the  Thana  Level  Committee  in  Delhi.

 १,  There  will  be  one  Committee  for
 each  police  station  in  the  Union  Ter-

 .Titory  of  Delhi  whose  Chairman  will
 jbe  the  Metropolitan  Councillor  of  the
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 area.  Where  there  are  more  than  one’
 Metropolitan  Councillor  in  the  juris-
 diction  of  a  police  station,  they  will
 be  nominated  as  Chairman  of  the
 Committee  each  for  a  year  by  rotation.
 Chairman  will  be  appointed  by  the-
 Chief  Executive  Councillor.

 2.  The  Asstt.  Commissioner  of  Police
 of  the  area  will  be  the  convener  of  the
 Thana  Level  Committee  within  his
 jurisdiction.

 3  There  will  be  not  more  than  25
 members  in  each  committee  two  of
 whom  shall  be  ladies.  The  names  of
 the  members  will  be  approved  by  the
 Chairman.  The  names  suggested  by
 the  Commissioner  of  Police  and  others
 can  ajso  be  considered  by  him.

 The  following  are  the  categories  of
 persons  from  whom  nominations  shall
 be  made:—

 (i)  Municipal  Councillor  (9)  of
 the  area/Member  of  the  NDMC.

 (ii)  President/Secretary  of  the
 renowned  religious  Institutions.

 (iii)  President/Secretary  of  the
 local  Bazar  Association.

 (iv)  Principal  of  the  local  School/
 College.

 (v)  Rrepresentative  of  the  Resi-
 dents  Welfare  Association.

 (vi)  Representative  of  Industrial
 Labour.

 There  js  no  objection  to  more  than
 one  or  two  members  being  drawn
 from  each  category  according  to  need,
 but  the  ceiling  of  membership  as  a
 whole  should  be  kept  at  25.

 4.  The  approval  of  the  Chairman
 regarding  the  names  of  persons  to  be
 associated  in  Thana  Level  Commit-
 tees  from  the  categories  88  above  shall
 be  subject  to  review  by  the  Admn,,  as
 may  be  called  for.

 5.  The  Thana  Leve,  Committee
 shall  meet  at  least  once  a  month  and
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 the  convenor  shall  record  the  pro-
 ceedings  of  the  meeting  and  send
 cupies  thereof,  interaha  to  the  Lt,
 Governor,  Chief  Executive  Councillor,
 Chief  Secy.  and  Secy,  (Home)  Delhi
 Administration.

 6.  Deputy  Commissioner  of  Police
 of  the  Distt.  shall  altend  al]  meetings
 of  the  Committee  within  his  jurisdic-
 tion.

 7.  The  term  of  Committee  shall  be
 one  calender  year  and  the  Chairman/
 Members  will  be  eligible  for  renomi-
 nation.

 8.  The  convenor  of  the  Committee
 shall  finalise  the  constitution  of  the
 respective  committee  by  the  month  of
 November  preceding  the  year  for
 which  the  Committee  is  to  be  consti-
 tuted.

 9.  The  Committee  constituted  as
 at  present  will  continue  to  function
 til]  new  Committees  in  their  place  are
 constituted  in  accordance  with  these
 guidelines.  ee

 (G.P.  Fund  of  Delhi  Administration
 Employees

 6621,  ‘SHRI  HALIMUDDIN  AHMED:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS

 ‘be  pleased  to  refer  to  the  statement
 wf  the  Chief  Executive  Councillor,
 Delhi  regarding  issuing  the  Pass  Books

 ‘to  Delhi  Admunistartion  employees
 about  their  GPF  contribution  from
 April  979  onwards  and  state:

 (a)  what  action  78  being  taken  to
 issue  the  statement  of  account  of  GPF
 contributions  for  the  year  (1976-77  and
 1977-78  by  the  Controller  of  Accounts,
 Delhi  Administration,  Delhi;  and

 (0)  what  remedy  is  being  sug-
 gested  to  adjust  the  missing  credits
 of  GPF  of  the  employees  which
 runs  into  crores  of  rupees  and  how
 will  it  be  reflected  in  the  Pass  Books?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  8.  D.  PATIL):  (a)  Delhi
 Administration  have  intimated  that
 statement  of  GPF  Account  in  respect
 of  their  employees  for  the  year  1976-
 77  which  were  to  be  issued  by  the
 Controller  of  Accounts,  Ministry  of
 Finance  (Computer  Cell)  could  not  be
 issued  so  far  since  all  the  computers
 in  Delhi  in  which  the  programme  can
 be  run  are  out  of  order.

 The  Statement  of  Accounts  for  the
 year  1977-78  are  likely  to  be  issued
 by  the  Controller  of  Accounts,  Delhi
 Administration  by  the  3lst  October,
 979

 (b)  The  Administration  propose  to
 obtain  collateral  evidence  from  the
 offices  of  the  employees  in  respect  of
 whom  credits  are  missing  for  neces-
 sary  adjustment  ang  for  this  purpose
 the  Administration  propose  to  depute
 perapatetic  parties  to  visit  the  con-
 cerned  offices.

 The  question  of  reflecting  missing
 credits  in  the  Pass  Books  will  arise
 only  after  the  Delhi  Administration
 decides  to  introduce  the  system  of
 Pass  Books.

 Regularisation  of  Class  mm  and  IV  Em-
 ployees  Appointed  on  Ad-hoc  Basis

 6623.  SHRI  RAMANAND  TIWARY:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Class  in  and  Class  IV
 employees  have  been  appointeq  on
 ad-hoc  basis  in  various  Ministries/
 Departments  of  the  Central  Govern-
 ment;

 (b)  if  so,  the  year-wise  (up  to
 December,  978)  number  ond  class  of
 the  ad-hoc  employees  in  various  Min-
 istries/Dopartments,

 (c)  whether  it  is  stated  in  Min-
 istry  of  Home  Affairs  OM  No.
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 30/0/E.G.  160  dated  l4th  Decem-
 ber,  960  that  there  is  no  objection  in
 regularising  the  services  of  the  ad-hoc
 employees  who  have  at  their  credit
 the  service  of  not  less  than  one  year;

 (d)  if  so,  whether  a  copy  thereof
 will  be  Jaid  on  the  Table  of  the
 House  and  whether  this  order  8
 being  implemented;

 (e)  g  not,  whether  Government
 propose  to  regularise  such  ad-hoc
 employees  who  have  completed  the
 service  from  One  to  three  years;  and

 (f)  Wf  so,  the  time  by  whica  and
 if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  8,  D  PATIL):  (a)  and  (b).
 The  recruitments  rules  prescribe  for
 al]  appointments  to  be  made  in  a
 yeguiar  manner.  However,  due  to
 exigencies  of  service  and  immediate
 needs,  in  some  cases,  ad  hoc  appoint-
 ments  are  resorted  to  by  Ministries/
 Departments  themselves,  Government
 do  not  monitor  such  information.

 (c)  and  (d).  The  O.M.  No.  30]!0-EG
 I/60  dated  4th  December,  960  issued
 from  Mimstry  of  Finance  (not  from
 M.H.A)  relates  to  conversion  of
 temporary  posts  into  permanent  ones
 at  successive  reviews  and  does  not
 contain  anything  about  regularising
 the  services  of  ad-hoc  employees.
 Copy  of  the  aobve  O.M.  is  placed  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-428/79].

 (९)  and  (f).  Appointments  can  be
 made  only  in  accordance  with  the
 prescribed  Recruitment  Rules.  While
 making  regular  appointments,  persons
 appointed  on  ad-hoc  basis  can  also
 apply  for  being  considered  alongwith
 other  eligible  persons,  provided  they
 Satisfy  the  requirements  prescribed
 in  the  Recruitment  Rules.
 430  LS—3

 Per  Capita  Income  of  Poors

 6624.  SHR]  B.  C.  KAMBLE:  Will
 the  Minister  of  PLANNING  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  is  it  a  fact  that  severe  desti-
 tute  and  the  poor  constitute  nearby
 85  per  cent  of  oUr  Indian  people;

 (b)  what  kinds  of  social  groups  to
 which  each  of  these  categories  of
 people  belong;

 (०)  what  is  the  per  capita  income
 of  each  of  the  above  mentiomed  three
 categories  of  people;  and

 (d)  what  are  specific  schemes  and
 the  details  of  each  of  such  schemes
 to  relieve  the  distress  of  these  cate-
 gorles  Government  have’  undertaken
 or  propose  to  undertake?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 FAZLUR  RAHMAN):  (a)  No,  Sir.
 According  to  the  norm  adopted  by  the
 Planning  Commission  in  the  formula-
 tion  of  the  Draft  Five  Year  Plan
 978—83,  the  percentage  of  the  people
 below  the  poverty  line  including
 destitutes  was  46.33  in  1977-78.  It
 was  stated  in  the  Fourth  Five  Year
 Plan  document  that  the  poorest  0
 Per  cent  of  the  population  consist
 mostly  of  destitute,  disabled  persons
 and  others  who  cannot  participate
 much  in  economic  activity.

 (b)  Precise  information  is  not  avail-
 able  about  the  social  composition  of
 the  population  below  the  poverty  line.
 However,  as  indicated  in  the  Draft
 Plan  ‘1978—-83,  the  Scheduleq  Castes
 and  Scheduled  Tribeg  are  among  the
 poorest  sections  of  the  population.
 The  vast  majority  of  the  poor  are
 Jandless  labourers  and  marginal  far-
 mers,  Village  artisans  progressively
 thrown  out  of  their  traditional  em-
 ployment  are  included  among  these
 groups.

 (e)  Preeise  estimates  of  the  per
 capita  income  of  the  three  categories



 67  Written  Answers

 of  people  viz.  the  destitute,  the  poor
 and  the  not-so-poor  are  not  available.

 (d)  The  main  thrust  of  the  deve-
 Jopment  strategy  now  adopted  aims
 at  significant  reduction  of  poverty  and
 unemployment  in  a  decade.  The
 Drait  Plan  (978—83)  has,  therefore,
 accorded  the  highest  priority  to  agri-
 culture  and  allied  sectors,  irrigation
 and  village  and  cottage  industries
 which  have  the  greatest  capacity  to
 absorb  surplus  labour.  An  expanded
 Minimum  Needs  Programme  has  also
 been  provided  for  so  that  the  living
 Standards  of  the  poor  can  be  directly
 supplemented  by  the  provision  of  cer-
 tain  basic  amenities,

 Thc  Plan  also  gives  specia}  atten-
 tion  to  the  poor.  It  seeks  to  integrate
 provisions  for  the  backward  classes  in
 gencral  development  programmes  so
 that  these  can  be  effectively  imple-
 mented.  It  provides  for  special  sub-
 plans  for  the  tribal  areas.  For  area
 planning  the  selection  of  blocks  is
 made  in  such  a  manner  as  to  favour
 backward  classes,  agricultural  lahour-
 ers  and  small  ang  margina]  farmers.

 In  some  States,  such  as  Rajasthan,
 Antyodaya  schemes  are  being  imple-
 mented.  These  attempt  to  attack
 directly  the  poverty  of  the  poorest
 and  the  destitutes,

 Cotton  Growers  hit  by  unrestricted  im-
 ports  of  ViscOse  Fibre

 6625.  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  cotton  growers  in
 the  country  have  been  badly  hit  by
 the  unrestricted  imports  of  viscose
 fibre  from  Japan;  and

 (b)  if  so,  the  measures  proposed  to
 be  taken  to  protect  the  jnterests  of
 00६69  growers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 and  (b/.  In  view  of  acute  domestic
 shortage  of  cotton  during  the  cotton
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 season  1976-77,  Government  made  it
 obligatory  on  cotion  textile  mills  to
 use  from  January,  4977  non-cotton
 fibres  to  the  extent  of  at  least  40  per
 cent  of  their  total]  fibre  consumption
 and  for  this  purpose  liberal  imports
 of  man-made  fibres  were  permitted.
 With  the  cotton  situation  turning  out
 to  be  favourable  during  the  current
 season  (1978-79),  the  Government
 iniposed  import  duty  on  viscose  staple
 fibre  and  also  increased  excise  duty  on
 indigenous  viscosc  staple  fibre  from
 January,  1979  and  also  withdraw  the
 above  statutory  stipulatitn  in  Febr-
 uary,  1979.

 Ashes  of  Netaji  Subhash  Chandra
 Bose

 6626  SHRI  K.  T.  KOSALRAM:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (e)  the  action  taken  on  the  sugges.
 tion  of  General  Fujiwara  of  the
 Japwaes2  Imperial  Army,  the  cus-
 todien  of  the  ashes  of  Netaji  Subhash
 Chandra  Bose  for  ceremoniously
 handing  it  over  to  the  Government  of
 India;

 (b)  whether  the  Chief  Monk,
 Matsusuki  of  Renkoji  Shrine  near
 Tokyo  under  whose  care  the  urn  con-
 taining  the  ashes  is  being  kept  has
 been  contacted  for  this  purpose;  and

 (ce)  if  so,  when  the  Government  of
 India  are  going  to  receive  the  urn  of
 ashes?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  In  the  light  of  reasonable  doubts
 cast  on  the  correctness  of  the  conclu-
 siong  reached  in  the  two  inquiry
 reports  on  the  death  of  Netaji  Subhash
 Chandra  Bose,  Govt.  find  it  difficult  to
 accept  that  the  earlier  conclusions  are
 decisive.  It  will,  therefore,  not  be
 possible  to  take  any  action  at  present
 on  the  suggestion  of  Genera]  Fujiwara.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
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 Conference  of  senior  police  officials
 and  M.Ps.  on  Law  and  Order  in

 Dethi

 6627.  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  held  recently  a
 high  level  conference  of  senior  police
 officials  and  Members  of  Parlament
 from  Delhi  to  discuss  the  law  and
 order  situation  ja  the  capital;

 (4)  if  SU,  the  facis  thereof

 (e)  whether  jt  is  a  fact  that  he  ex-
 pressed  dissatisfaction  ai  the  =  said
 conference  over  the  prevailing  law
 and  order  situation  in  the  capital;  and

 (d)  if  so,  what  measures  are  being
 taken  by  Government  to  improve  the
 situstion  and  what  steps  were  sug-
 gested  an  this  regard  at  the  said
 conference?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  to  (d)  Yes.
 Sir.  A  meeting  was  taken  by  the
 Home  Minister  on  16-3.1979  to  dis-
 cuss  the  law  and  order  situation  in
 Delhi.  A  copy  of  the  minutes  Js  laid
 on  the  Table  of  the  House  {Placed
 in  Library.  See  No  LT-4282/79]

 The  police  organisation  in  Delhi,  has
 taken  and  328  taking  a  number  of  steps
 to  improve  its  efficiency  and  function-
 ing.  These  include  creation  of  a  new
 police  district  called  West  Delhi,  set-
 ting  up  of  8  new  police  stations  and
 2  police  posts,  increasing  the  number
 of  CRP  Bns.  from  4  to  6,  intensifying
 patrolling  with  the  help  of  CRP  and
 Home  Guards,  launching  special  drive
 against  bad  characters  (233  persons
 have  been  externed  between  ‘1-8-1978
 and  5-3-1979)  and  setting  up  of  a
 special  centralised  squad  for  dealing
 with  important  cases  and  for  improv-
 ing  the  intelligence  system.  The
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 Police  Commissioner  keeps  close  con-
 tact  with  his  senior  officers,  meeting
 them  everyday  to  review  the  situa-
 tion  in  varioug  parts  of  the  city.  The
 Lt.  Governor  also  periodically  re-
 views  the  situation.

 Development  of  Sericullure  Industry
 6628.  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-

 DIT:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 drawn  up  definite  programme  for
 wide;  development  of  Sericulturc
 industry  in  the  country,  if  so,  what
 are  the  details;

 (b)  how  mans  sulk  Research
 Centres  arc  operating  in  Madhya  Pra-
 desh;  and

 (c)  whether  Government  propose
 to  encourage  development  of  Sericul-
 ture  in  Mulberry  and  ‘aon-mulberry
 backward  areas  of  Madhyg  Pradesh,
 if  so,  the  details  of  such  plans?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 Yes,  छाए  The  Central  Silk  Board  has
 drawn  up  programmes  for  the  deve-
 lopment  of  sericulture  industry  in  the
 country  during  the  Sixth  Plan  period
 with  the  following  objectives.

 (i)  Doubling  the  production  of
 raw  silk  in  the  country  to  75  lakh
 Kgs.,

 (ii)  Trebling  the  exports  of  silk
 goods  to  Rs.  00  crores  per  annum;
 and

 (iii)  Providing  additional  employ-
 ment  to  40  lakh  persons.

 (b)  None  at  present.

 (6)  Particulars  of  the  programmes
 drawn  up  for  development  of  Sericul-
 ture  in  Madhya  Pradesh  during  the
 Sixth  Plan  period  are  as  under:

 (i)  to  establish  92  tasar  produc-
 tion  centres  and  a  few  production-
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 cum-training  centres  with  a  view
 to  increase  production  of  tasar  silk
 from  5000  Kgs.  to  2,34,000  Kgs.

 (ii)  to  expand  the  area  of  mul-
 berry  cultivation  to  4000  acres  and
 achieve  a  production  level  of  20,000
 Kgs.  mulberry  raw  silk;

 (iii)  to  provide  additional  em-
 pluyment  to  3700  families.

 Representation  {rom  Werkers  of
 Wimco  Match  Factory

 6629.  PROF.  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  workers  of  Wimco
 Match  Factory  have  made  a  represen-
 tation  to  Government  expressing
 their  fear  that  if  the  increase  excise
 duty  on  matches  is  not  reduced,  the
 five  units  of  the  company  are  likely
 to  face  closure;

 (b)  if  go,  facts  thereabout;  and

 (९)  the  reaction  of  Government
 about  ६४९  Memorandum  and  various
 other  appeals  made  to  the  Govern-
 ment  for  deduction  of  taxes  on
 manufacture  of  matches  by  Wimco?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 to  (c)  The  workers  of  WIMCO  Match
 Factory  have  submitted  a  representa-
 tion  to  Government  expressing  their
 feay  that  if  the  increased  excise  duty
 on  matches  produced  in  the  mechanis-
 ed  sector  is  not  reduced  there  is  a
 likelihood  of  closure  of  some  of  the
 units  of  this  company  and  large  scale
 retrenchment  of  its  workers.  The
 rates  of  duty  announced  in  the  Budget
 Proposals  for  the  year  1979-80  is  a
 conscious  decision  of  the  Government
 and  is  expected  to  accelerate  the
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 growth  of  non-mechanised  sector  in
 general  and  cottage  units  in  particu-
 lar.  It  is  hoped  that  the  tax  differen-
 tial  should  induce  WIMCO  to  expedite
 formulation  of  its  plans  for  diversifi-
 cation  of  its  activities  to  maintain  its
 financial  liability.  Pending  such
 diversification  it  should  be  possible
 for  WIMCO  to  absorb  &  substantial
 portion  of  the  incidence  of  enhanced
 excise  duty.  According  to  the  provi-
 sions  of  Industria]  Disputes  Act
 (Amended)  unit;  employing  more
 than  300  persons  are  required  to
 obtain  prior  permission  of  the  appro-
 priate  Govt.  before  any  retrenchment
 is  effected.

 साण्डवा  तथा  सोनगढ़  गुजरात  के  ब्रावियासो  क्षेत्रों  का
 परियोजनाध्रों  पर  व्यय

 6630.  श्री  छोतू  भाई  गामित:  क्या  गृह
 मत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण
 सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  गुजरात  में  माण्डवी  तथा  सोनगढ़  के
 झादिवासी  क्षेत्रों  मे  परियोजनाओ्रों  पर  जून,  978
 तक  किये  गये  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 (ख)  (ग्रोजनावार)  कितनी  धनराशि  छार्च  की
 गई  है  और  आदिवासी  कृषि  श्रमिकों  के  लिये
 योजना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ;
 झौर

 (ग)  उक्त  योजना  के  लिये  चालू  वर्ष  के
 दौरान  केन्द्रीय  सरकार  का  कितनी  सड़ायता  देने
 का  'वि्ार  है  ?

 गृह  संग्रावय  @  राज्य  संत्री  (शी  निक  लाल

 मण्डल)  (क)  और  (ख)  >  उतचझ्य  सुबना
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 (ग)  गुजरात  में  बर्ष  i979-80  के  लिए
 जनजातीय  उप-पोजना  क्षेत्रों  के  लिए  4.86
 करोड़  ध्यए  को  स्थाई  धनराशि  निर्वारित  को
 गई  है  ।
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 विवरण

 खर्च  की  गई'  धनराशि  (29  मार्च,  i978  को  राज्य  सरकार  द्वारा  यथा  सूचित)  झौर  गुजरात  के  सोनगढ
 झौर  माण्डवी  क्षेत्रा  की  योजनाझो  के  ब्यौरो  का  विवरण  t

 Fo  Fo  परियोजना  का  नाम  खर्च  की  गई  राशि

 i  सोनगढ़  (जितना  सूरत)  49,06,710

 95,90,  54 2  माण्डदी  (जिला  सूरत)
 धबराशि  निम्नलिखित  कार्यक्ष्मों  पर  खर्च  को  गई

 ढ््षि
 लघ्‌,  सिचाई
 क्षेत्र  विकास
 पणश्‌  पालन
 बन
 सामुदायिक  विकास

 (क)  सामान्य  (पचायते)
 (ख)  सामुदाण्कि  विकास
 (ग)  ग्रामीण  निर्माण  कार्यक्रम

 t3  0  सिंचाई
 25  बाढ़  नियतरण
 37  ग्रामीण  और  लघु  उद्योग
 I9°0  पतन  प्रवाश  गृह  और  नौवहन
 2.0  सडक  यातायात
 23  कला  और  सस्कृति  सहित  केन्द्रीय  शिक्षा
 25  चिक्त्सा  लोक  स्वास्थ्य  भौर  सफाई
 27  आवास
 29  सूचना  और  प्रचार
 1  0  समाज  कल्याण  (मद्य  निषेध)"
 33  विक्रास  केन्द्र
 35  तालक  स्थाना  पर  आवासीय  ब्वाटसे

 -
 9
 stn

 we
 2  भूमि  सुधार
 he  भूमि  तथा  जल  सरक्षण
 6  डेरी  विकास
 8  मत्स्य  उद्योग

 0  कृषि  संबंधी  वित्तीय  सस्थाओ  में  निवेश
 2  सहकारिता

 i4  0  विद्युत
 i6  उद्योग
 i8  0  खनन  और  धातु  उद्योग
 20  सडवें  तथा  पुल
 22  पयेटन
 24  तकनीकी  शिक्षा
 26  मल  व्यवस्था  शौर  जन  पूति

 28  शहरी  विकास  |
 30  श्रम  तथा  श्रम  कल्याण
 32  परांषण
 34  जन-जातीय  क्षेत्र  उप-योजना  के  लिये  प्रशासनिक  तंत्र

 Textile  Machinery  Manufacturing
 Industry

 6681  DR  P  फ  PERIASAMY  Will
 the  Mimster  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  out  of
 the  licensed  capacity  of  Rs  250  crores
 and  installed  capacity  of  Rs  230  cro-
 res  in  the  textile  machinery  manu-
 facturing  industry,  the  production

 during  the  current  year  is  expected  to
 be  only  about  Rs  00  crores,

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  same;
 and

 (c)  the  steps  beng  taken  to  :m-
 prove  the  productivity  of  the  textile
 machinery  manufacturing  industry?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI-
 MATI  ABHA  MATI)  (a)  to(  (c).
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 Because  of  lack  of  demand  from  the
 textile  industry,  the  utilisation  of
 capacity  of  the  textile  machinery
 industry  has  not  registered  apprecia-
 ble  progress.  The  industry  has  been
 given  facilities  for  stepping  up  pro-
 duction,  modernisation  and  diversifi-
 cation  to  manufacture  machinery  of
 new  types  and  also  exports.  Produc-
 tion  of  textile  machinery  during  the
 year  978  has  been  around  Rs.  20
 crores,  being  42  per  cent  higher  as
 compared  to  the  production  during
 1977.  Based  on  the  current  pattern  of
 production,  particularly  during  the
 Jast  quarter  of  1978,  it  is  expected  that
 production  during  979  will  be  over
 Rs.  50  crores,

 ईरान  हारा  भारत  हैवी  इलेक्टिकल्स  के  कर्मचारियों
 को  सेबाधों  के  लिये  श्रनरोध

 6632.  श्री  भानु  कुमार  शास्त्रों  :  क्या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  बया  ईरान  सरकार  ने  भारत  हैवी  इले-
 कट  कल्स  के  इजीनियरों  और  कुशल  कर्मचारियों  की
 सेवाधों  के  लिये  अनुरोध  किया  है  ;  और

 (खग  यदि  हा,  तो  कितने  इंजीनियरों  की
 सैयाओं  के  लिये  अनुरोध  किया  गया  है  भौर  उन्हें
 कब  तक  भेजा  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्रीमतों  श्राभा
 भाईती)  (क)  जी,  हां  )

 (ख)  ईरान  सरकार  के  एक  उद्यम  ईरान  द्रास्फो
 में  श्रीएए्च०ई०एल०  के  हंजीनियरों  और  कुशल
 कर्मचारियों  की  सेवाझो  के  लिये  भ्रसुरोध  किया  था  t
 श्व  निश्चित  कार्यत्रम  के  झनसार  जनवरी,  979
 से  जन,  979  तक  दलों  मे  6  इजीनियर  ईरान
 पहुचने  थे  परन्तु  तेहरान  में  भारतीय  दृतावास  की
 सलाह  पर  कार्यवाही  स्थगित  कर  दी  गई  है  ।

 Setting  up  of  a  Paper  Mill  using
 Bagasse  in  Tamil  Nadu

 6633.  SHRI  R.  KOLANTHAIVELU:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  policy  followed  in  शान
 couraging  paper  production  from  ba-
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 gasse  indicating  the  quantum  of  paper
 already  produced  from  bagasse;

 (b)  whether  there  is  a  pioposal  to
 start  such  paper  mills  using  bagasse
 in  Tamil  Nadu;  and

 (c)  if  so,  the  names  of  the  mills
 provosed  to  be  set  up  in  Tamil  Nadu
 and  their  location?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 In  order  to  encourage  the  utilisation{
 of  bagasse  for  manufacture  of  paper,
 Government  have  decided  on  a  pack-
 age  of  policy  measures  which  include
 priority  in  consideration  of  such
 schemes  for  institutional  assistance
 exemption  from  excise  duty  for  writ-
 ing  and  printing  paper  made  with  at-
 least  75  per  cent  bagasse  for  a  period
 of  three  years  initially,  and  priority
 in  movement  of  coal  by  the  Railways.

 (b)  ang  (c).  An  application  has
 recently  been  received  from  the  Gov-
 ernment  of  Tami]  Nadu  for  a  licence
 under  Industries  (Development  and
 Regulation)  Act,  95L  for  selting  up
 a  new  unit  in  the  Salem  District
 (Tamil  Nadu)  for  the  manufacture
 83,000  tonnes/annum  of  Newsprint
 and  17,000  tonnes/annum  of  writing
 and  printing  paper  utilising  bagasse
 as  the  main  raw  material.

 Malpractices  in  Distribution  of  Inputs
 6634,  SHRI  8,  R.  DAMANI:  Will

 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are
 aware  of  the  malpractices  in  the  dis-
 tnbution  of  inputs,  failure  of  multi-
 agency  approach  and  lack  of  coordi-
 nation  which  are  causing  damage  to
 the  rural  industrial  development,  and

 (b)  if  so,  the  steps  being  proposed
 tc  remedy  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 and  (b)  Rural  industrial  develop-
 ment  is  primarily  the  responsibility
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 of  State  Governments.  The  Central
 Government  has  not  received  any
 information  or  complaint  of  mal-
 practices  in  the  distribution  of  inputs.
 The  problems  of  multi-agency  ap-
 proach  and  lack  of  coordination
 among  the  various  agencies  responsi-
 ble  for  rural  industrial]  development
 are  sought  to  be  overcome  by  evalv-
 ing  closer  coordination  among  the
 different  agencies,  involved  in  the
 rural  development  effort,  Guidelines
 have  been  issued  by  the  Department
 of  Rural  Development  on  :nter-action
 between  District  Industries  Ccntres
 and  Integrated  Rural  Development
 Blocks  in  regard  to  assistauve  pio-
 grammes  for  rural  artisans.  A  (Co-
 ordination  Commiltee  of  decentral  ed
 sector  agencies  at  the  Central  Icvel
 has  been  formed,  which  meets  regu.
 larly  to  review  common  programmes,
 inter-facing  of  multiugency  activities
 and  linkages.  The  District  Industries
 Centres  is  conceived  as  sn  adminis-
 trative  mechanism  to  coordinate  inter-
 agency  efforts  to  provide  the  assistance
 and  support  to  smal)  entrepreneurs
 nnd  rural  artisans  in  a  well  defined
 district  action  plan.

 Setting  up  of  Industries  in  W.B

 6635.  SHRI  DHIRENDRA  NATH
 BASU:  Wil)  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  con-
 sidering  to  take  up  a  scheme  tur  set~
 ting  up  different  industrial  units  in
 the  Hill  district  and  also  backward
 87९४४  of  West  Bengal  through  State
 Level  Corporations;

 (h)  whether  the  Centre  have  re-
 ceived  any  request  or  sugrestion
 from  the  State  Government  in  this  re-
 gard;  and

 (८)  if  so,  what  are  the  details  of
 the  proposed  units  and  the  time
 hhmits  for  the  implementation  of  the
 scheme?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA.

 DAV):  (a)  In  the  Draft  Five  Year
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 Plan  (]978—83),  the  Government  of
 West  Benga]  have  proposed  to  set  up
 industrial  units  through  various  State
 Corporations  in  hill/backwar4  areas

 West  Bengal  Industrial  Infrastruc-
 ture  Development  Corporation  has
 Proposed  to  expand  the  growth  cen.
 tres  at  Kalyani  and  Haldia  and  deve.
 lop  a  new  one  at  Siliguri.

 West  Bengal  Sugar  Industries  Deve-
 Jopment  Corporation  has  obtained  en
 industrial  licence  for  expanding  the
 capacity  of  Ahmedpur  Sugar  Mills
 (Birbhum  District))  from  600  TCD  to
 3250  TCD.

 The  West  Bengal  Tea  Development
 Cotpoiation  proposes  to  expand  its
 aelivities  by  developing  new  gardens
 and  purchasing  8  gardens  in  hill
 areas  of  the  State,

 In  addition  to  the  modernisation  of
 Kalyani  Spinning  Mills,  a  spinning
 mill  with  25.000  spindles  is  proposed
 to  be  set  up  at  West  Dinajpur.

 West  Bengal  Mineral  Development
 and  Tiading  Corporation  is  curently
 engased  iy  drawing  up  new  schemts
 for  ceramic  raw  materia‘s  com-lex
 and  a  pozzolona  cement  project  in
 Purulia/Bankura

 The  departmental!  quinine  factory
 at  Darjeeling  is  proposed  to  be  modrr.
 nised  and  a  project  for  bottling  the
 the:ma]  spring  water  at  Bakreswar  is
 unde:  consideration,

 (b  and  (c),  The  suggestions  of  the
 State  Government  are  contained  in
 the  Draft  Five  Year  Plan  proposals
 which  are  yet  to  be  finalised.

 Expenditure  for  the  modernisation  of
 the  N.T.C.

 6636  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  ‘be  pleased  to  state:

 (a)  ig  it  a  बल  that  Government
 propose  to  spend  a  large  amount  of
 money  for  the  modernisation  of  the
 Nutional  Textile  Corporation;
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 (b)  if  so,  the  details  thereof,

 (c)  how  much  amouut  will  be
 spent  in  the  next  year  in  the  public
 sector  for  its  modernisation  and  im-
 provement;  and

 (d)  what  specific  steps  Govern-
 ment  propose  to  take  to  improve  the
 working  of  the  public  sector  under-
 taximgs?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA.
 DAV):  (a)  and  (b).  The  National
 Textile  Corporation  has  prepared  a
 plan  for  Rs.  250  crores  for  moderni.
 sation  of  the  textile  mills  being
 managed  by  it  to  be  implemented  by
 the  end  of  the  Sixth  Year  Plan.  Out
 of  this  amount,  modernisation  pro-
 gramme  costing  Rs,  30  crores  have
 already  ‘been  sanctioned  by  the  Na-
 tional  Textile  Corporation.

 (c)  During  the  financial  year  1979.
 80,  the  National  Textile  Corporation
 proposes  to  spend  Rs.  42  crores  for
 modernisation  and  improvement  of  its
 units.

 (d)  The  following  steps  have  been
 taken  and/or  being  taken  to  improve
 the  working  results  of  these  mills:

 (i)  modernisation/renovation  of
 machinery:

 (ii)  bulk  procurement  of  raw
 material  on  centralised  basis;

 (iii)  improved  marketing  stra-
 tegy;

 (iv)  rationalisation  of  work  loads
 and  labour  force;

 (v)  techno-economic
 heavily  losing  mills,

 survey  of

 Bringing  down  prices  of  Non-
 controlled  Cloth

 6637,  SHRI  M.  N.  GOVINDAN
 NAIR:  Will  the  Minister  of  INDUS.
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  has  asked  the  cot-
 ton  textile  industry  to  come  out  with
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 concrete  proposals  immediately  for
 bringing  down  the  prices  of  non-con-
 trolled  variety  of  cloth;  and

 (b)  if  so,  the  details  and  industry’s
 response  thereto?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  industry  has  responded
 with  the  following  three  alterna-
 tives:—

 (i)  a  roll  back  to  the  level  of
 cloth  prices  prevailing  in  December
 ‘1978;

 or

 (ii)  a  price  freeze  on  cotton  cloth
 at  the  levels  prevailing  prior  to
 l6th  March,  1979;

 or

 (iii)  a  reduction  in  ex-mil]  prices
 of  cotton  cloth  to  the  extent  of  two
 percent  of  the  invoice  rates  obtain-
 ing  prior  to  l6th  March,  979

 None  of  these  alternatives  has  been
 acceptable  to  Government.  The  Gov-
 ernment  is  presently  considering
 measures  to  compel  the  mills  to  roll
 back  the  prices  to  a  reasonable  level.

 Opposing  the  Nationalisation  of
 Industries

 6638.  SHRI  G.  Y.  KRISHNAN:  Wilt
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas.
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  ‘No’  from  big  business  houses
 in  regard  to  nationalisation  of  certain
 bringing  down  the  prices  of  non-con-

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 arguments  placed  by  big  business  in-
 terests  opposing  the  Government’s
 move  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  Government  have  not  so
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 far  taken  any  decision  in  regard  to
 nationalisation  of  industries.  Big
 business  houses  who  are  likely  to  be
 affected  would  naturally  oppose  such
 proposals,

 (b)  Does  not  arise.

 Finalisation  of  Sixth  Five  Year  Plan

 6639  SHRI  K.  GOPAL:  Will  the
 Miniser  of  PLANNING  be  pleased  to
 state;

 (a)  when  the  Sixth  Plan  is  ex-
 pected  to  be  finalised;

 (b)  the  reasons  for  delay  in  the
 finalization  of  the  Plan  even  though
 one  year  of  its  implementation  38  al-
 ready  over,  and

 (०)  whether  resources  mobilization  is
 one  of  the  facturs  standing  in  the  way
 of  finalization  of  the  plan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PLANNING
 (SHRI  FAZLUR  RAHMAN):  (a)  to
 (c)  As  the  Hon’ble  Member  is  aware
 the  Draft  Five  Year  Plan  for  978—63
 prepared  by  the  Planning  Commission
 was  submitted  to  the  National  Deve-
 lopment  Council  in  March,  1978,  The
 Council  accepted  the  objectives  and
 Strategy  proposed  in  the  Draft  Plan
 and  recommended  that  the  Plan
 should  be  finaliseq  in  the  light  of  the
 decision  of  the  Government  of  India
 on  the  recommendations  of  the  Se-
 venth  Finance  Commission  and  deci-
 sions  to  be  taken  in  regard  to  the
 principles  of  distribution  of  Central
 Plan  assistance  to  the  States.  These
 exercises  have  since  been  completed
 and  approved  by  the  National  Deve-
 lopment  Council  in  late  February,
 1979,  The  work  of  finalising  the  Plan
 is  now  under  way.  There  has,  there-
 fore,  been  no  delay  in  the  finalisation
 of  the  Plan;  nor  has  it  been  affected  by
 any  difficulties  in  resource—mobilisa-
 tion.

 Bringing  out  of  a  separate  Land
 Document

 6640,  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  PANNING  be  pleased
 to  state.

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  the  consideration  of  the  Plan-
 ning  Commission  to  bringing  out  a
 separate  land  document  exclusively
 for  hilly  and  backward  states  in  the
 country  in  view  of  their  special  re-
 quirements;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  if  not,  the  reasons  thereof;  and

 (da)  whether  any  hilly  and  back-
 ward  states  have  approached  the
 Planning  Commission  for  the  pur-
 pose,  af.  so,  the  names  of  such  states?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PLANNING
 (SHR]  FAZLUR  RAHMAN):  (a)  and
 (b)  The  meaning  of  ‘land  document’

 is  not  clear.  Perhaps  the  question
 really  refers  to  a  ‘plan  document’,  It
 is  not  proposed  to  bring  out  such
 document.

 (c)  The  National  Plan  deals  with
 the  strategy  and  programmes  for
 development  of  backward  areas  in-
 cluding  hill  areas  in  different  States.
 Provision  for  hill  areas  and  tribal
 areas  is  made  separately  in  the  Plans
 of  the  States  in  which  these  areas  Jie,
 and  special  central  assistance  is  ear-
 marked  for  these  schemes.  It  has  net
 been  considered  necessary  to  publish
 a  separate  plan  document  for  hilly
 and  backward  States.

 (d)  No  State  hag  suggested  a  sepa.
 rate  plan  document  of  this  nature.

 Facilities  in  Tihar  Jail

 6641,  SHRI  HARI  VISHNU  KA-
 MATH:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarreqd  Question
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 Dy.  No.  3262  on  the  l3th  December,
 2978  and  state:

 (a)  the  details  of  the  remedial
 measures  taken  with  a  view  to  re-
 moving  the  deficiencies  in  regard  to
 over  crowding,  unhygienic  and  insani-
 tary  conditions  and  inadequate  medical
 and  drinking  water  facilities  in  Tihar
 Jail;  and

 (b)  what  action  has  been  taken
 agains{  the  officials  dicated  by  the
 Baweja  Inquiry  Commission?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  8.  D,  PATIL):  (a)  and  (kb).
 The  Delh;  Administration  have  re-
 ported  that  with  a  view  to  removing
 overcrowding  in  the  Central  Jail,
 Tihar,  one  Camp  Jail  with  a  capacity
 of  500  undertrials  was  started  on
 i-4.978,  Similarly,  seven  special
 jails,  cach  with  a  capacity  of  500,
 have  been  set  up.  As  a  lIeng-term
 solution  of  the  problem  a  proposal
 for  construction  of  two  Distrie,  Jails
 one  at  Shahdara  and  the  other  at
 Hyderpur,  is  under  consideration  of
 the  Administration,  To  remove  the
 insanitary  and  unhygenic  conditions,
 a  new  sewerage  line  has  already  been
 laid.  A  steriliation  plant  is  being  in-
 stalled  for  disinfecting  the  clothes  and
 the  bedding.  The  water  supply  from
 the  Municipal  Corporation  of  Dethi,
 has  been  supplemented  by  energising
 one  extra  tube.well,  The  Central
 Jail  has  a  28  bedded-hospital  with
 four  doctors  to  attend  to  the  patient
 prisoners.  The  serious  and  emergent
 cases  are  referred  to  the  Lok  Nayak
 Jay  Prakash  Narayan  hospital  and  a
 Jai]  van  is  earmarked  for  transporta-
 tion  of  these  patients.

 2.  On  the  basis  of  the  Baweja  In-
 quiry  Commission  Report,  seven  offi.
 tials  were  found  responsible  for  the
 lathi  charge  in  the  Central  Jail  on
 2nd  October,  1975,  Three  of  ihem
 were  on  deputation  from  different

 states.  They  have  been  reverted  to
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 their  respective  States  and  the  charge-
 sheets  in  respect  of  them  have  been
 sent  to  the  concerned  State  Govern-
 ments.  Disciplinary  proceedings  have
 been  initiated  against  the  remaining
 four  officials  by  the  Delhj  Adminis-
 tration,  Besides,  the  Delhi  Adminis.
 tration  have  decided  to  initiate  de.
 partmental  proceedings  against  the
 then  Deputy  Inspector  General  (Pri-
 son)  against  whose  conduct,  the
 Baweja  Commission  had  made  certain
 observations,

 Licences  issued  to  Entrepreneurs  for
 setting  up  industries  in  Assam  and

 North  Eastern  region

 6642,  SHRI  BEDABRATA  BARUA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  many  licences  and  letters
 of  intent  were  issued  for  new  indus-
 tria]  enterprises  in  the  last  two  com.
 pleted  years;

 (9)  in  how  many  cases  of  these
 licences  and  letters  of  intent  are  the
 locations  specifically  ment  ed  and
 approved  State-wise;

 (ec),  how  many  licences  and  letters  of
 intent  have  been  issued  for  locations  of
 industry  in  Assam  and  North  Eastern
 area;  and

 (d)  what  are  the  proposed  industrial
 projects  for  Assam  for  which  these
 licences  and  letters  of  intent  have  been
 issued?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DEV):  (a)  Under  the  Industries
 (Development  and  Regulation)  Act,
 395l,  2ll  Letters  of  Intent  and  4l
 Industrial  Licences  were  issued  during
 4977  and  206  Letters  of  Intent  and  93
 Industrial  Licences  were  issued  during
 4978  for  setting  up  a  new  industrial
 undertakings,

 (9)  The  state.wise  location  has
 been  indicated  specifically  in  every
 Letter  of  Intent  and  Industria]  Licence
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 issued  during  2977  and  978  for  the
 establishment  of  new  industrial  under-
 takings.

 (c)  One  Letter  of  Intent  and  2  In-
 dustrial  Licences  during  497  and  3
 Letters  of  Intent  and  3  Industrial
 Licence  during  2978  were  issued  for
 location  of  new  undertakings  in
 Assam,  Similarly  3  Letters  of  Inteut
 and  2  InduStrial  Licences  during  I277
 and  3  Letters  of  Intent  and  3  Indus-
 trial  Licence  during  978  were  issued
 for  location  of  new  undertakings  in
 North  Eastern  area.

 (d)  The  Letteis  of  Intent  ang  In.
 dustrial  Licenccs  issued  during  the
 last  two  vears  for  setting  up  of  new
 undertakings  2  Assam  are  for  taking
 up  the  manufacture  of  items  relating
 to  Chemical  industries,  Vanaspathi,
 Leather  Goods,  Timber  products  and
 Paper  and  Pulp  including  Paper  pro-
 duets,  >  ¥"

 Acquisition  of  Tribal  Lands  for
 Projects

 6643.  SHRI  ए,  K.  KODIYAN:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFATRS  ४९
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  has  come  to  the  no-
 tice  of  Government  that  although
 wany  big  industries  and  construction
 projects  have  come  up  in  tribal  areas,
 the  Scheduled  Tribes  are  not  benefit-
 ed  from  these  developments;

 (b)  whether  it  hag  also  come  to  the
 notice  of  Government  that  in  a  num-
 ber  of  cases  good  agricultura]  lands
 belonging  to  the  tribals  were  acquired
 for  projects,  but  the  displaced  tribal
 were  not  provided  with  any  alternate
 land  for  rehabilitation;

 (९)  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  to  protect  the  interest
 of  such  displaceg  tribal  people;  and

 (9)  the  stenos  Government  propose  to
 take  to  ensure  proper  rehabilitation  of
 tribal  people  whenever  their  lands  are
 acquired  for  future  projects?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  T.AL  MANDAL,:
 (a)  Government  is  aware  that  mem-
 bers  of  Scheduled  Tribe  communities
 have  no,  benefited  much  from  big  in-
 dustries  and  construction  _  projects
 established  in  triba]  areas.

 (b)  Further,  the  Government  is
 also  aware  that  goods  agricultural
 land  belonging  to  the  tribals  was
 acquired  and  in  lieu  thereof  they  were
 not  provided  with  alternative  land  for
 rchabilitation.

 (c)  The  Centre  has  suggested  to
 the  State  Governments  that  wherever
 lands  belonging  to  tribals  have  been
 taken  away,  special  urea  programmes
 should  be  undertaken  for  their  re.
 habilitation.

 (d)  Guidelines  have  heen  issued
 that  all  areas  where  medium  and  mu-
 jor  industries  have  been  established,
 or  are  likely  to  be  establisheg  in  the
 next  five  or  ten  years  should  be  identi-
 fied,  and  special  area  programmes
 should  be  drawn  up  ang  implemented
 for  their  development,  Further,  ad-
 vance  action  should  be  taken  to  edu.
 cate  and  train  the  tribals  for  their
 absorption  in  the  projects.

 बिहार  के  जिला
 भाव

 में  स्वतंत्रता  लेगानियों  को
 गन

 6644.  डा0  रामजी  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  जिला  भागलपुर  के  किलने  स्वतंत्रता
 सेनानियो  को  इस  समय  पेंशन  प्राप्त  हो  रही  है
 और  कितनों  की  पेशन  शोक  दी  गई  है  ;  प्रौर

 खि)  क्या  बिहार  राज्य  का  गृह  विभाग  ऐसे
 मामलों  में  स्वतवत्रता  सेनानियों  के  आवेदन  पक्ष  केन्द्र
 को  भेजने  झथवा  सिफारिश  करने  मे  भ्रत्यधिक
 विलम्ब  करता  है  जिनमें  स्पष्टीकरण  भ्रपेक्षित  होता
 है  और  स्पष्टीकरण  ने  मिलने  पर  केन्द्र  को  इस  बारे
 में  उसे  वायरनेस  द्वारा  जानकारी  मागनी  पड़ती  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (करों  धनिक  लाल
 सण्डल)  (क)  बिहार  के  जिला  भागखपुर  में



 87  Wtten  Answers

 wa  तक  स्वतंप्रता  सेनानियों  क्रो  2564  मामलो  में
 वेशन  स्वीकृत  की  गई  है  ।  ध्न्मे  से,  गे  झप जाय

 हने  त्क  28  म्त्लो  मे  पश्न  पश्म  बर  दी  गई
 है,  26  मामलो  में  पेशन  राज्य  सरकार  द्वारा  आव-
 ह...  जाच  करने  के  बाद  अभ्रतिस  रूप  से  रह  कर  दी
 गई  है  1

 (ख)  स्वतत्नता  सेनानियों  की  पेशन  के  लिये
 बिहार  से  आवेदन  पत्नो  की  सख्या  47,000  से
 झधिक  हो  चुकी  है  तथा  लगभग  12,000  मामलों
 को  पर्याप्त  दस्तावेजी  साख्य  भौर/या  राज्य  सरकार
 की  विशिष्ट  सिफारिश  &  अश्रभाव  में  भ्रभी  अन्तिम
 रूप  दिया  जाना  है  ।  राज्य  सरकार  को  अपनी
 रिपोर्ट  भेजने  में  निमन्‍देह  कुछ  विलम्ब  हुआ  है
 सभवत  इसलिए  कि  उन्हे  हजारों  मामलों  में  जिला
 प्राधिकारियों  से उनकी  जाच  करवाई  गई  हो,  रिपोटो
 को  सामान्य  पतत्र  व्यवहार  तथा  वायरलैस  सदेशों
 के  जरिये  सावक्रिक  पभ्नुस्मारक  भेज  कर  शीघ्र
 प्राप्त  करने  के  लिये  हर  सभव  प्रयास  किये  जा

 रहे  है  1

 Promotion  case  of  Delhi  Police
 Personne)

 6645.  SHRI  C.  R.  MAHATA:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have
 ascertained  the  position  in  connection
 with  the  promotion  case  of  Delhi  Po-
 lice  Personnel  whose  promotions  have
 been  held  up  pending  the  decision  of
 the  Supreme  Court  in  Criminal  Case
 No.  86/73  State  versus  Vijay  Pal;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  and  (b)
 The  Government  have  ascertained  the
 position  in  this  regard,  No  promotion
 of  any  personnel  of  the  Delhi  Police
 has  een  held  up  pending  a  decision
 in  the  criminal  case  No.  86/73  State
 versus  Vijay  Pal.
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 Multinational  Companies  producing
 Consumer  Goods

 6646.  SHRI  S.  S.  SOMANI:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state;

 (a)  what  are  the  details  regarding
 the  multinational  companies  which  are
 presently  engaged  in  the  production
 of  consume,  goods;  and

 (b)  the  efforts  of  Government  to  en-
 sure  that  there  is  minimum  dislocation
 in  the  production  of  consumer  goods
 and  that  there  is  no  adverse  effect  on
 the  existing  employment?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-

 DAV):  (a)  This  information  is  not
 centrally  maintained  in  the  Ministry
 of  Industry.  However,  a  list  of
 foreign  companies,  having  ‘nore  thac
 40  per  cent  foreign  equity  and  en-
 gaged  in  the  manufacture  of  certain
 consumer  goods,  is  given  in  the
 attached  statement,

 (b)  It  is  presumed  that  the  refer-
 ence  as  to  the  Government’s  Industrial
 Policy,  as  laid  before  the  Parliament
 on  23rd  December,  ‘1977,  which  pro-
 vides  that  where  Jarge  scale  units  are
 already  engaged  in  the  manufacture
 of  items  since  reserved  for  the  small
 scale  sector,  the  share  of  these  large
 units  in  the  total  capacity  for  these
 items  will  be  steadily  reduced  and
 that  of  small  scale  and  cottage  sector
 increased.  Consistent  with  this
 policy,  a  dialogue  has  been  initiated
 with  the  large  scale  manufacturers  of
 certain  consumer  goods  to  work  out
 a  plan  of  action  by  which  the  orga-
 niseq  sector  vacates  its  manufactur-
 ing  activities  in  favour  of  the  small
 scale  sector,  at  the  same  time  ensur-
 ing  that  there  is  minimum  dislocation
 in  the  production  of  these  consumer
 goods  and  that  there  ig  no  adverse
 effect  on  the  existing  employment.
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 Statement

 A  list  of  fare'gn  conpanies  having  more  than'40  per  cent  foreign  equily  engaged  in  the  manufacture  of  consume
 r

 goods.

 S.  No.  Name  of  the  Company  Items  of  manufacture

 25

 M/s  Brooke  Bond  India  Ltd.  हे
 Mis  Lipton  Tea  India  Ltd.

 M/s  Dunlop  India  Ltd.  है  है  हे  न

 M/s  Goodyear  India  Ltd.  ,  2
 MIs  Ceat  Tyres  of  India  Ltd

 M/s  Hindustan  Lever  Ltd.

 M/s  Ciba-Geigy  of  India  Ltd.

 M/s  Hindustan  Milkfood  Manufacturers  Ltd.

 M/s  Geoffitey  Manners  and  Go.  Lid.  हा
 M's  Burroughs  Wellcome  &  Co,  (I)  Pvt.  Ltd.

 M!s  Glaxo  Laboratories  (I)  Ltd.  ;  .

 M/s  Johnson  and  Johnson  Ltd.  :  नि

 M's  Cadbury  Fry  (T)  Ltd.  ‘  .

 M/s  Gorn  Products  Co.  (I)  Ltd.  :  .

 Mis  Godfrey  Philips  (I)  Ltd.  *

 M/s  Shalimar  Paints  Ltd.  .
 Mis  Alkali  and  Chemical  Corpn.  of  India  Ltd.

 M/s  Union  Carbide  India  Ltd.  ‘

 M/s  Electric  Lamp  M°q.  (T)  Pvt.  Ltd.

 M!s  Philips  India  Ltd.  ‘  नि  न

 M/s  Polydor  of  India  Ltd.

 M/s  G.E.C,  (INDIA)  Ltd.

 M/s  Hooghly  Ink  Co.  Ltd.  .  .

 M/s  Tube  Investments  of  India  Ltd.  ०

 Mjs  Sansar  Machines  Ltd.  ,  3  .  *

 Tea,  seafoods  etc.

 Tea

 Cycle  tyres  and  tubes
 Do.

 Do.

 Soaps,  toothpaste  ete.

 Toothpaste,  cosmetics  etc.

 Do.*

 Do.

 Cosmetics,  toiletries  etc.

 Cosmetics,  food  items  ete.

 Cosmetics,  toiletries  etc.

 Chocolate  confectionery  etc.

 Food  items.

 Cigarettes,

 Paints,  Enamels  ete.

 Do.

 Flash-light  cases,  drv  cells.

 Electric  lamp,  miniature  lamp.

 Do.

 Gramophone  records  etc.

 Electric  fans.

 Inks  ete.

 Cycle  and  its  parts

 Sewing  machines.

 Nors:  This  list  includes  the  c»  nranies  which  have  got  their  schemes  for  reduction  of  foreign  equity to  40%  approved,
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 Survey  of  Problems  of  Undeveloped
 Areas

 6648.  SHRI  S.  R.  REDDy-  Will  the
 Minister  of  PLANNING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  ap-
 pointed  any  committee  to  survey  and
 study  problems  of  undeveloped  areas
 and  to  have  views  of  the  various  State
 Governments  and  puolic  representa.
 tives  in  the  matter;  and

 (b)  3f  80,  the  details?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PLANNING
 (SHRI  FAZLUR  RAHMAN):  (१)
 and  (b).  A  National  Committee  on
 the  Development  of  Backward  Arras
 has  been  constituted  with  the  follow-
 ing  terms  of  reference:

 l  To  examine  the  validity  of  the
 various  concepts  of  backwardness
 underlying  the  definitions  in  use  or
 present  policy  purposes  and  recom--
 mend  the  criteria  by  which  backward
 areas  should  be  identified.

 2.  To  review  the  working  of:

 (a)  Existing  plans  for  dealing
 with  the  gencral  developmental
 problems  of  backward  areas  like
 tribal  sub-Plans,  Plans  for  Hill
 Arcay  ete.,  and

 (b)  Existing  schemes  for  st:mu-
 lating  industrial  development  in
 backward  areas  such  as  the  schemes
 for  concessional  finance,  investn:ent
 subsidy,  transport  subsidy,  sales  tax
 concessions,  ete.,  similar  schemes  in
 the  agricultural  and  allied  fields
 like  DPAP,  and  general  measures
 for  tackling  the  problems  of  pover-
 ty  and  unemployment  with  a  view
 to  find  out  their  efficacy  in  the  re-
 mova!  of  backwardness;  and

 3.  To  recommend  an  _  appropriate
 strategy  or  strategies  for  effectively
 tackling  the  problem  of  backward
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 areas,  classified,  if  necessary,  accord-
 ing  to  areas,  causes  for  prescribed
 remedies.

 Collaboration  of  Escorts  with  Yamaha
 of  Japan  for  manufacture  of  Broader

 Range  of  Motor  Cycles

 6649.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  pe
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have
 finally  opened  the  doors  for  foreign  col-
 laSoration  in  the  automotive  sector,

 (b)  whether  the  first  such  collabora-
 tion  has  been  allowed  to  Escorts  with
 the  world  renowned  Yamaha  of  Japan
 for  the  manufacture  of  a  broader  range
 of  motor  cycles;

 (c)  if  so,  what  are  the  details  thereof;
 and

 (d)  the  reasons  why  collaboration
 has  been  allowed  in  this  field  particu-
 larly  when  indigenous  know-how  is
 readily  available?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)
 Proposals  for  foreign  collaboration  in
 respect  of  automotive  sector  are  ap-
 proved  on  merits  taking  into  account
 the  need  for  upgradation,  technolo-
 gical  advancements  provided  by  the
 foreign  collaborator  particularly  in
 respect  of  fuel  efficiency,  better  per-
 formance,  export  generation,  mate-
 rial  conservation  etc.

 (b)  and  (c).  Escorts  have  been  al-
 lowed  to  make  Iumpsum  payment  to
 Yamaha  Motor  Company  Limited,
 Japan,  for  upgradation  of  the  motor-
 cycle  engine.  The  amount  is  US
 $  -3,12,000/-  subject  to  the  deduction
 of  applicable  Indian  taxes,  The  ar-
 rangements  with  Yamaha  were  ap-
 proved  in  1977.  Foreign  collabora-
 tions  in  the  automotive  sector  have
 also  been  approved  earlier.
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 (d)  Lumpsum  payment  in  this  case

 would  permit  the  upgradation  of  the
 engine  of  the  motor-cycle  for  increas-
 ed  efficiency  and  low  fuel  consump-
 tion  with  substantial  material  con-
 servation  since  the  weight  of  the  en-
 tire  motor-cycle  dove-tailed  to  the
 engine  ot  the  new  version  would  be
 substantially  less  compared  to  the
 existing  motor-eycie.  The  ecompeti-
 tiveness  of  the  product  in  the  export
 market  would  also  improve

 Production  of  Standard  Cloth

 6950  SHRI  K  S  VEERABHADRA-
 PPA:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  he  pleased  to  state

 (a)  the  detatls  regarding  the  produc-
 tion  of  standard  cloth  in  the  country
 during  the  last  three  yeais,  State-wise,
 in  length,

 (b)  tne  det.uls  regarding  the  produc-
 tion  of  standard  cloth  in  the  large  scale
 and  the  handloom  sectors  lor  the  cur-
 ren]  year,  and

 (c)  whether  there  has  been  any  dec-
 line  in  the  production  ot  standard  cloth
 us.  the  year  ‘1977-78?

 THE  MINISTER  OF  STATE  .1N
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YAD-
 AV):  (a)  Information  is  being  col-
 lected  and  wili  be  placed  on  the
 Table  of  the  House.

 (b)  Production  of  controlled  cloth
 during  the  current  year  (April—
 December,  978)  is  as  under: —

 Prodcetion
 in  Mallon

 Sq  Meties,

 Mill  Sector.  "  दर  249°00

 Handloom  Sector,  4  :  88-66

 Total...  337° 66

 (०)  No,  Sir.

 Consumption  of  Iodine  Salt

 6651.  SHRI  AMAR  ROYPRADIIAN:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  only  Iodine  Salt  38  con:umed  by the  North  Bengal  people;

 (h)  whether  it  is  a  fact  that  Iodine
 Salt  is  procured  from  other  piaces  for
 the  cousumption  ot  North  Bengal
 peuple  as  there  iy  no  industry  in  that
 erea,  and

 (०)  af  so  the  details  thereof  and
 whether  Government  have  any  inten.
 tion  to  open  an  Jodine  Salt  Factory  in
 North  Bengal,  a  s0,  when,  and  if  not,
 the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)-  ta)  to
 (९)  Todised  Salt  is  supphed  to  rxs-
 tnicts  of  Darjeeling,  Jalpaiguri,  West
 Dinapur,  Cooch  Behar  and  Malda  in
 North  Bengal,  which  have  been  dec-
 lated  as  goitre-endemic  areac,  from
 the  four  i0di:ation  plants  installed  at
 Howrah  As  salt  is  imported  by  sea
 Toute  at  Calcutta,  the  location  of
 these  iodisation  plants  at  Howrah  en-
 sures  adequate  and  regular  supphes
 of  common  salt  for  iodisation  and
 facilitate,  despatch  of  lodised  salt  to
 the  goitre-endemic  North  Eastern  re-
 gion  of  the  country.  It  is  not  consi-
 dered  necessary  to  m3tall  an  iodisa-
 tion  plant  in  North  Bengal  exclu  sve-
 ly  for  meeting  the  local  requiremcnts

 Criteria  of  C.R.  for  Promotion  of  S.C.
 and  S.T.  Candidates

 6652  SHRI  SOMJIBHAI  DAMOR:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Confl-
 dential  Reports  of  SC  and  ST  em-
 ployees  are  spoiled  without  any  basis
 and  sometimes  letters  are  issued  high-
 lighting  even  the  very  small  mistakes
 of  SC  and  ST  employees  whereas  for  a
 similar  or  bigger  mistakes  of  general
 candidates,  no  cognisance  is  taken;
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 (b)  what  steps  Government  propose
 ‘to  take  to  remove  such  disparity;  and

 (०)  whether  Government  would
 frame  some  rules  whereby  the  CRs
 should  not  be  the  only  criteria  for  con-
 sidering  a  SC  and  ST  candidate  for
 promotion  of  higher  posts?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AF-
 FAIRS  AND  IN  THE  MINISTRY  OF
 LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  S.  D.  PATIL).  (a)
 The  Department  of  Personnel  and
 Administrative  Refoims  is  not  aware
 of  such  situations.

 (b)  Doe.  not  arise.

 (c)  Rules  already  exist  under
 which,  for  certain  categories  of  pro-
 motion  other  methods  and  criteria
 than  mere  assessment  of  ‘past  perfor-
 mance  as  relected  m  the  CR  eg.
 departmenta]  examimation,  interviews
 etc.  are  re.orted  to  for  all  classes  of
 employees.  For  Scheduled  Caste/ Scheduled  Tribe  members,  in  promo-
 tion  by  selection  upto  the  lowest  rung
 of  Group  A  (Class  I),  and  im  piomo-
 tion  by  seniority,  in  all  Groups  of
 posts,  there  is  reservation,  and  relax-
 ed  standards  of  suitability  and  asses:-
 ment  are  apphed  for  them—whatever
 be  the  method  of  promotion,  cither
 seniority,  or  selection  through  the
 C.R.,  limited  examination,  interview,
 ete.

 MHD  Power  Generation

 6653.  SHRI  PP.  RAJAGOPAL
 NAIDU:  Will  the  Minister  of  ATO-
 MIC  ENERGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  research  on  MHD  power
 generation  (power  through  low  tempe-
 rature  thermal  plasma)  is  being  made;
 and

 (b)  If  go,  the  sesult  thereof?
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 THE  MINISTER  OF  STATS  IN
 THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  AND
 IN  THE  DEPARTMENTS  OF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS,  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  SPACE
 (PROF,  SHER  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  first  phase  of  the  pre-
 gramme,  which  comprises  some  of
 the  auxiliary  laboratories;  and  a  5  MW
 (Thermal)  R&D  Plant,  is  expected  to
 be  operational  by  982  Results  of
 this  R&D  effort  would  be  available
 thereafter.

 संसद  सदस्यों,  विधायकों  तथा  ति  विशिष्ट  व्यक्तियों
 के  लिए  बजाज  और  प्रिया  स्कूटरों  को  खुकिंग

 6654.  शी  दया  राम  शाक्य  :  क्या  उद्योग
 मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (क)  बया  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  श्रीर  अति
 विशिष्ट  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  के  श्राधार  पर
 प्रिया  प्रौर  बजाज  स्कूटरा  की  सप्लाई  करने  हेतु
 उनके  लिए  बुकिंग  की  व्यत्रस्था  की  गई  थी  और
 विधायकों  तथा  ससद  सदस्यों  ले  अनेक  वर्षों  से  इन
 झकटरो  के  लिए  बुकिंग  करा  रखी  थी  तथा  क्‍या
 उन्हे  बुकिंग  के  झाघार  पर  यह  स्कूटर  नहीं  दिए
 जा  "हे  है  शौर  यदि  हा,  तो  उसके  क्या  कारण
 है  ;  और

 (ख)  क्या  सरकार  विक्रेताओं  को  निदेश  देगी
 कि  जिनके  नाम  बुकिंग  हो  गई  है,  उन्हें  स्कूटर
 दिए  जाए  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ओमती  आाभा
 माईति)  (क)  दौर  (ख).  स्कूटरों  के  वितरण
 तथा  बिक्री  पर  लगा  कानूनी  नियत्रण,  जो  आखीर
 में  बजाज  और  प्रिया  मेक  के  स्कूटरो  पर  लागू  था,
 i  जनवरी,  1978  से  समाप्त  कर  दिया  गया  है
 ताकि  देश  में  मागो  को  कारगर  ढंग  से  प्रा  करने
 हेतु  सारे  स्कूटर  उद्योग  की  प्रत्यूतरदायिता  और
 विकास  को  बढावा  मिल  सके  v  बजाज  तथा  प्रिया
 मेक  के  स्क्टरो  का  कोई  बिशेष  कोटा  किसी  भी
 श्रेणी  के  व्यक्तियों  को  भावटन  करने  के  लिए  भव
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  भनेक  दूसरे  मेक  के  स्कूटर
 उपलब्ध  हैं  जिनमें  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम--स्कूटर्स
 इण्डिया  लिसिटेड--द्वारा  निभित

 दर
 भी  शामिल

 हैं  ।  बजाज,
 ०

 मेक  के  स्कूटरों  के  लिए  माग  की
 मूति  अन्य  मेक  के  स्कूटरों,  यदि  ग्राहक  ऐमा  बाहे,---
 से  की  जा  सकती  है,  जिनमें  सरकारी  क्षेत्र  के  उप-
 क्रम--स्कूटर्स  इण्डिया  लिसिटेड,  द्वारा  निर्मित
 स्कूटर  भी  शामिल  है  v
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 कपड़ा  सिलों  धौर  छपाई  कारसानों  का  बन्द  होना

 6655.  भी  बीलत  शाम  सारण  :  क्या  बच्चोग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  देश  में  कितनी  कपड़ा  मिले  झौर  कपड़े
 की  छपाई  झ्ौर  रंगाई  के  कितने  कारखाने  बन्द
 पड़े  है  तथा  कब  से  बन्द  पड़े  है  शौर  उसके  क्‍या
 कारण  हैं;

 (@)  इसके  परिणामस्वरूप  कितने  ब्यक्षित
 बेरोजगार  हुए  तथा  उन्हें  रोजगार  दिलाने  के  लिए
 क्या  उपाय  किये  गये  है;

 (ग)  इसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  को
 कितनी  हानि  हुई  है  तथा  इसके  परिणामस्वरूप
 शरकार  को  कितने  राजस्व  की  हानि  हुई  है  ;

 घ)  सरकार  तथा  बैको  ने  उनमे  कितनी
 पूजी  लगाई  है  तथा  इस  पूजी  की  सुरक्षा

 के  लिये  क्‍या  उपाय  किये  गये  है;  भौर

 (8)  कया  उक्त  मिलों  के  मालिकों  तथा
 निदेशकों  ने  भी  इस  मिलों  और  कारखानो  को
 चलाने  मे  उन्हें  हो  रही  कठिनाईयो  को  हल  करने
 के  बारे  में  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिये  थे,  तथा
 क्या  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  न  किये  जाने
 पर  मिलो  को  बन्द  करना  पडा?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जगवस्थोी  भ्रसाद

 =)
 :  (क)  से  (8).  जानकारी

 इकट्ठो  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख
 दी  जायेगी।

 Allotment  of  Mutton  Tallow  to  Govt.
 Soap  Factory,  Bangalore

 6656.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have  stop-
 ped  the  allotment  of  mutton  tallow,  an
 essential  ingredient  in  the  manufacture
 of  soaps,  to  the  Government  Soap  Fac-
 tory,  Bangalore;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  same
 and  whether  Government  are  aware
 that  the  stoppage  of  supply  of  mutton
 tallow  will  adversely  affect  production
 in  the  factory?
 430  LS—4

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YAD-
 AV):  (a)  arid  (b).  The  policy  is  that
 units  in  the  organised  sector  who  do
 not  have  hydrogenation  facilities
 should  set  up  such  facilities  at  the
 earliest.  Pending  establishment  of
 such  tacilities  requests  jor  import  of
 mutton  tallow  are  being  considered
 by  Government.

 The  Government  Soap  Factory,
 Bangalore,  is  a  unit  withoul  hydro-
 genation  facilities  and  it  has  been
 asked  to  establish  such  facilities  at
 the  earliest.  Ad-hoc  import  alloca-
 tions  of  mutton  tallow  were  made  to
 this  unit  till  1977.  For  the  licensing
 period  ‘1978-79,  the  question  of  allo-
 cation  of  imported  mutton  tallow  has
 been  taken  up  with  the  Ministry  of
 Commerce.

 Igsue  of  Licences

 6657.  SHRI  VIJAY  KUMAR  MAL-
 HOTRA:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRY  be  please  to  state:

 (a)  how  many  new  licences  and  let-
 ters  of  intent  have  been  issued  by
 Government  during  the  last  six
 months;  and

 (0)  the  ifems  for  the  manufacture  of
 which  the  hcences  and  letters  of  intent
 were  issued?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGNAMBI  PRASAD  YAD-
 AV):  (a)  A  tota  number  of  226  Let-
 ters  of  Intent  and  492  Industrial
 Licences  were  issued  under  the  In-
 dustries  (Development  and  Regula-
 tion)  Act,  95l  during  the  last  6
 months  i.e.  from  ist  September,  978
 to  28th  February,  1979.

 (b)  The  Letters  of  Intent  and  In-
 dustrial]  Licences  were  issued  for  the
 manufacture  of  items  falling  under
 Scheduled  industries  viz.  metallur-
 gical  industries,  electrical  equipment
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 transportation;  industrial  machinery,
 machine  tools,  chemicals,  textiles,
 paper  and  pulp  including  paper  pro-
 ducts,  sugar,  food  processing  indus-
 tries,  vegetable  oils  and  vanaspati,
 leather  and  leather  goods,  ceramics,
 cement,  timber  products,  etc.  Details
 of  all  these  Letters  of  Intent  and
 Industrial  Licences  including  name  of
 the  party,  item  of  manufacture,  capa-
 city,  location  of  the  unit  etc.  issued
 under  the  Industries  (Development
 and  Regulation)  Act,  95l  are  ‘pub-
 lished  in  the  “Weekly  Bulletin  of  Im-
 port  Licences,  Export  Licences  and
 Industrial  Licences”  and  in  the  Sup-
 plement  to  the  “Monthly  News  Let-
 ter”  published  by  the  Indian  Invest-
 ment  Centre.  Copies  of  these  publi-
 cations  are  available  in  the  Parlia-
 ment  Library.

 Issue  of  Identity  Cards  to  Persons  of
 Non-Indian  Origin  entering  North

 Eastern  States

 6658.  SHRI  PURNANARAYAN
 SINHA:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  proposal  has  been  re-
 ceived  to  prepare  a  sort  of  Nationali-
 ties  Register  for  persons  of  Bangladesh
 (former  East  Bengal/East  Pakistan),
 Nepal  and  other  non-Indian  origin  and
 issue  them  with  Identity  Cards  so  that
 persons  illegally  entering  States  of
 North  Eastern  Council  area  could  be
 detected;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  hold  a  special  census  in  order
 to  ascertain  the  national  status  of  all
 residents  of  the  States  of  North  East-
 ern  Council;  and

 (c)  if  so,  when?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.
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 Appointment  of  Managers  of

 -

 Industries  Centres

 6659.  SHRI  KUMARI  ANANTHAN;:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Planning  Commis
 sion  has  questioned  the  wisdom  of  ap-
 pointing  Managers  of  District  Indus
 tries  centres  without  giving  them  any
 statutory  powers  in  the  absence  of
 which  they  would  not  be  able  to  dis.
 burse  effectively  the  financial  or  other
 material  help  to  District  Industries
 Centres;

 (b)  whether  it  is  felt  that  this  scheme
 of  District  Industries  Centres  would
 promote  multiplicity  of  development
 agencies  and  create  avoidable  confu-
 sion  in  rural  industries  department;  /

 (c)  whether  a  high  leve]  inter  min-
 isteria]  working  group  has  been  set  up
 to  suggest  the  necessary  changes  in
 the  District  Industries  Centres  scheme;
 and

 (d)  if  so,  whether  the  expenditure
 on  DICs  is  going  to  be  infructuous  till
 the  submission  of  the  Report  by  the
 above  working  Group?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YAD-—
 AV):  (a)  No,  Sir.  However,  with  a

 |

 view  to  enable  the  District  Industries
 Centres  to  render  effective  assistance
 and  support  to  the  Small  entrepre-
 neurs,  a  schedule  of  delegated  powers
 has  been  circulated  to  all  State  Gov-
 ernments.  Central  and  State  Gov-—
 ernments  are  progressively  delegating  —

 powers  at  various  levels.

 (9)  No,  Sir.  The  District  Indus-
 tries  Centre  is  conceived  as  an  ad-
 ministrative  machanism  to  remove
 bottlenecks  and  coordinate  the  dif-
 ferent  activities  and  inter-agency  re-

 quirements  for  setting  up  small  and
 rural  industries.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.
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 कुछ  बस्तुनों  का  उतपादत  लघु  aa  के  एशकों  के  लिए
 सुरक्षित  करता

 6660.  Sto  wet  array  पांडेय  :  क्‍या
 उद्योग  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  मंज्रालय  साबुन,  टूथपेश्ट,  माचिस,

 7420:  77% कमाण  ल  छल  के  एकको  त
 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  है  ;

 (@)  क्‍या  यह  सच  है  कि  वस्तोद्योग  मे
 भी  धोती,  तौलिया  शौर  प्राम  उपयोग  की  ऐसी
 ही  वस्तुओं  को  पावरलूम  शौर  हैण्डलूम  सेक्टर  मे
 सुरक्षित  रखा  जाना  चाहिए;  भौर

 श
 यदि  हा,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या

 ्र  है  भ्रौर  इस  सम्बन्ध  मे  ब्योरा  क्या  है?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  अगदम्बी
 प्रसाद  यादव)  (क)  कपड़े  धोने  के  साबुन,
 टूथपेस्ट,  सेफूटी  माचिस  तथा  चमड़े  के  जूतो  का
 उत्पादन  विकास  के  लिए  केवल  लघु  क्षेत्र  मे  पहले
 ही  भ्रारक्षित  कर  दिया  गया  है।  स्टेनलैस  स्टील
 के  बर्तनों  को  झभी  तक  आरक्षित  नही  किया  गया
 है।  भारक्षित  वस्तुप्रो  की  सरकार  द्वारा  सवीक्षा
 की  जाती  है  ताकि  लघु  क्षेत्र  में  बनाये  जा  सकते
 चाले  नये  उत्पादों  व  नई  प्रक्रियाशों  का  पता  लगने
 सर  ऐसी  वस्तुओं  की  सूची  में  निरन्तर  विस्तार
 किया  जा  सके ।

 (सख्व)  पौर  (ग)  श्रौद्योगिक  नीति  विवरण
 को  पैरा 14  में  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि
 जनता  की  बस्त्र  सबधी  झावश्यकता!:  खादी  सहित
 हभ्रकरधा  क्षेत्ष  जा  बस्ता  के  उत्पादन  में  लगे
 अनेक  लोगो  को  रोजगार  देता  है  -  सरकार
 संगठित  तथा  विद्युत  करघा  क्षेत्र  की  बनाई  जमता
 में  किसी  प्रकार  का  विस्तार  करने  वा  मनगति
 नही  देगी  ।

 Investigation  Re  Fall  in  Price  of
 Cotton

 ‘6661,  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleared  to  state

 (a)  whether  any  investigation  has
 been  made  by  Government  reg  nding
 fall  an  pe.ce  of  coiton  though  there  bus
 been  increase  in  the  cioth  price,  aud

 {b)  if  so,  wita  what  results,  indieat-
 ing  measures  that  have  been  taken  by
 Government  {to  ensure  that  neither  tex-
 tile  industry  nor  the  middle  men  take
 additicnal  money  at  the  cost  of  con-
 sumers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YAD-
 AV):  (a)  and  (b).  While  no  formal
 investigation  has  been  made,  it  is
 found  that  during  the  period  Febru-
 ary,  978  and  February,  1978,  the
 wholesale  prices  of  cottin  textiles
 have  increased  marginally  by  2.9  per
 cent  though  the  wholesale  prikes  of
 cotton  have  fallen  by  about  94  per
 cent.  The  above  increase  in  price  of
 cotton  textiles  is  attributed  to  the
 termination  of  sluggish  demand  for
 cloth  during  the  three  years  1975,
 976  and  977  and  to  the  increase  in
 the  cost  of  other  inputs  in  making
 the  cloth.  The  fall  in  prices  of  cot~-
 ton  does  not  appear  to  have  created
 any  additional  money  that  could  be
 taken  by  the  textile  industry  or  the
 middle  men.  Nevertheles:  the  ‘price
 situation  was  discussed  with  the  cot-
 ton  textile  industry  who  have  been
 asked  to  devise  steps  to  reduce  the
 prices  of  cotton  cloth.

 M/s  Porritt,  and  Spencer  (ASia)  Ltd.

 6662  SHRI  ANANT  DAVE;  Will
 the  Mini-ter  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  give  the  information  asked  for
 in  Unstarred  Question  No  हावबा  on
 the  I6th  August  978  in  respect  of
 M/s  Porritts  and  Spence:  (Asia)
 Lt!  Faridabad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  M'NISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YAD-
 AV)  The  information  asked  for  in
 Unsta:red  Question  No.  447  on  6th
 August,  978  in  respect  of  M/s  Por-
 ritts  and  Spencer  (Asia)  Lid,  Fari-
 dabad,  is  as  follows'—

 (a)  and  (b)  M/*  Porritt,  and
 Spencer  (Asia)  Ltd  was  given  an
 Industnai  Licence  for  setting  up  2
 felt  manufacturing  unit  in  collabora-
 tion  with  it;  foreign  principals  Th¢
 collaboration  agreement  approved  by
 Government  in  Abril,  968  provided
 iutcr-alia  that:

 (i)  the  authorised  capital  of  the
 proposed  company  to  be  set  up  at

 7
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 Faridabad,  Haryana  State,  would  ya;  fe)  whether  the  dates  of  getting  wax
 be  Rs.  2.5  crores  with  an  initial  .  on  permits  have  expired  two  to  three
 paid  up  capital  of  Rs.  one  crore,  times?
 in  equity  shares  of  Rs,  0  each  at

 bar,
 (ii)  60  per  cent  of  the  initial

 paid  up  capital  of  Rs.  one  crore
 shall  be  allotted  to  M/s.  Porritts
 and  Spencer,  U.K.  out  of  which
 shares  to  the  extent  of  paid  up
 capital  of  Rs.  40  lakhs  may  he  al-
 lotted  for  supply  of  technica
 know-how  and  the  balance  of  Rs.  50
 lakhs  for  the  supply  of  capital
 equipment.  Not  more  than  60  per
 cent  of  equity  capital  shall  be  held
 by  non-Indians.

 (ini)  No  royalty  will  be  allowed
 to  the  foreign  collaborator.  The
 firm  was  issued  an  import  Iicence
 on  26th  August,  968  for  import  of
 plant  and  machinery  valued  at
 Rs.  44,08,300.  Major  part  of  the
 machinery  allowed  was  second-
 hand.  Subsequently,  the  value  of
 the  import  licence  was  enhanced  to
 Rs.  47,98,300  in  July,  1971.

 (c)  As  reply  to  (a)  and  (b)  above
 would  indicate  Rs.  50  akhs  worth  of
 share  capital  was  allotted  to  the
 foreign  collaborator  against  import  of
 capital  equipment.  The  repatriation
 of  dividends  linked  with  this  equity,
 however,  would  be  governed  by  the
 provisions  of  Foreign  Exchange  Regu-
 lation  Act,  1973,  which  is  admuinis-
 tered  by  the  Department  of  Economic
 Affairs.

 Crisis  faced  by  Small  Scale  Wax
 Industries,  Kot  Kapura,  Punjab

 6663.  SHRI  BALWANT  SINGH
 RAMOOWALIA:  Will  the  Munister
 of  INDUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  manufacturers  of
 small  scale  industry  of  wax  are  facing
 erisis  in  Punjab  especially  in  Kot
 Kapura;

 ‘
 (b)  whether  the  dealers  of  Kot

 Kapura  are  wandering  with  permits  of
 wax  but  they  had  not  got  even  a  kallo-
 gram  till  now;  and

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YAD-
 AV):  (a)  There  hag  been  an  overall!
 short  supply  of  wax  against  the  re-
 quirements  of  units  all  over  tha
 country.

 (b)  No  specific  instance  has  come
 to  notice  of  Director  of  Industries,
 Punjab.

 (९)  The  validity  of  all  permits  is-
 sued  in  the  first  week  of  Febru-
 ary,  979  was  extended  only  once  im
 view  of  freezing  of  stocks  with  the
 dealers  by  the  Ministry  of  Petroleum
 through  a  circular  No,  9023  dated
 3ist  January,  979  pending  fixation
 and  finalisation  of  new  sale  price  of
 wax,  Validity  of  permits  was  accor-
 dingly  extended  upto  25th  March  on
 intimation  of  revised  rates  from  M/s.
 Bharat  Petroleum  in  the  first  week  of
 March,  1979.

 भारत  का  सानचित्र

 ceed  भी  हरकी  भई  :  दया  प्शिस  त्या
 द्रंथेिको  कल्ली  य्ह  बताने  की  इपा  ब्प्य  कि:

 (=)  भारत  का  मानचित्र  सर्वप्रथम!  बब
 तैयार  विया  गया  था,  भ्रौर

 ख)  इसे  बब  पुनर्र,क्षित  किया  श्या  था
 अर  ध्या  रुभी  द्ृव्या  दूर  कर  दी  गई  है?

 रक्षा  ंलालप  में  धर  परसाण  हर्जा,  लेब  निषस,
 स्किल  हर  ब्रेड रिकी  दिस,गों  से  'राष्य  मली
 (धरो. ०  शेर  क्ष)  (ग)  भतंय  रबण

 में  भारत  वा  पहला  मानचित्र  iseai  में  तैयार
 विया  गया  था।

 (ख)  ाग्तीय  सर्वेक्षण  भारत  के  मानचित्र
 में  निरुतर  संशोधन  करता  रहा  है,  नबीनतम
 सस्करण,  ज्सि  क्ठा  सरकरण  कहा  जाता  है  :972
 में  प्रकाशित  विया  गया  था।

 “रोड  मैप झाफ  इंडिया'  (भारत  का  सड़क
 मार्जित)  (छठा  ससकरण)  भौर  रेलवे  मैप  झाक
 इंडिया”  (भारत  का  रेल  मानचित्र)  (नवाँ
 सरकरण)  का  प्रकाशन  i977  में  किया  गमा  $
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 एक  सानख्िद्,  सर्वेक्षण  के  समय  में  बिदूयमान
 सांस्कृतिक  (सानव-निर्भित)  विवरण  प्रौर  भौतिक

 विश  बताझों  को  चित्रित  करता  है।  प्रत्येक  भनुवर्सी
 सर्वेक्षण  से  मानचित्नो  की  परिशुद्धता  शौर  रचना
 अन्‍्तर्वस्तु  में  निरन्तर  सुधार  किया  जा  रहा  है।

 Automobile  Industry  Units

 6665,  SHRI  GANANATH  PRADHAN:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be

 A.  Commercial  Vehicles:

 pleased  to  state  the  number  of  auto-
 mobile  industry  units  in  the  country
 and  their  manufacturing  capacity  of
 of  each  of  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  M-NISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  The
 installed  capacities  of  vehicle  manu-
 facturing  units  in  the  country  are
 given  in  the  statement  attached.

 Statement

 Sr.  Name  of  the  Unit
 No.

 Installed  capacity #S  ०7  I+4-I979
 (Nos)

 t  Mls.  Tata  Engineering  &  Locomotive  Co.  Ltd.,  Bombay/Poona  .  36,000
 2  M/s.  Ashok  Leyland  Ltd.,  Madras  .  ‘13,000
 3  Mis.  Hindustan  Motors  Ltd.,  Uttarpara  (West  Bengal)  .  15,000,
 4  M/s.  Premier  Automobiles  Ltd.,  Bombay  6,000

 $  M/s.  Mahindra  &  Mahindra  Ltd,  Bombay  ‘  डर  3,000
 6  M/s,  Bajaj  Tempo  Ltd.,  Poona  2  =  5  हि  8,000

 7.  M/s.  Standard  Motor  Products  of  India  Ltd.,  Madras  .  ;  3,000
 B.  Jeeps  :

 7  M/s.  Mahin&ra  &  Mahindra  Ltd.,  Bombay  ,  द  .  ‘13,000
 ©.  Passenger  Cars:

 v  Mis,  Hindustan  Moters  Ltd.,  Uttarpara  (West  Bengal)  वि  30,000
 2  M/s.  Premier  Automobiles  Ltd.,  Bembay  .  नि  18,000

 3  M/s.  Standard  Motor  Products  of  India  Ltd.,  Madras,  नि  3,400
 4  M/s.  Sunrise  Auto  Industries  Limited,  Bangalore  :  ‘1,000

 Utilisation  ef  Jute  Stock

 6665.  SHRI  SUSHIL  KUMAR
 DHARA:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRY  be  pleaseii  to  state:

 (a)  whether  Government  have  any
 plan  to  utilise  the  jute-stock  produced
 ‘in  abundance  every  year  in  the  coun-
 ‘try  and  has  been  a  waste  for  its  non-
 vutilisation;

 (७)  ff  so,  fhe  ‘quantity  of  jute-stock
 ‘produced  every  ‘year  in'the  countes;

 (c)  how  much  not  utilised;  and
 (d)  what  is  the  reasons  for  non-

 utilisation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YAD-
 AV):  (a)  to  (d).  The  normal  annual
 production  of  Jute  stock  38  estimated
 to  be  three  million  tonnes.  At  pre-
 sent  most  of  this  is  put  to  use  as  fuel
 and  for  thatching  and  fencing
 purposes.  Jute  Technological  Re-
 search  Laboratories  are  conducting  re-
 search  to  determine  the  feasibility  of
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 utilising  the  jute  stock  for  industrial
 purposes  and  they  are  reported  to  be
 already  colaborating  with  a  firm  for
 manufacture  of  jparticle  board  from
 jute  stock.  Some  of  the  small  paper
 mills  as  well  as  Messrs  India  Paper

 and  Pulp  Ltd.  are  utlising  jute  stocks
 along  with  other  raw  materials.  How-
 ever,  the  exact  quantity  of  jute  stocks
 being  put  to  such  uses  is  not  avail-
 able.  The  main  reasons  which  hin-
 der  the  use  of  jute  stocks  for  indus-
 trial  purposes  inter  alia  are  difficul-
 ties  in  collection,  transport,  storage
 and  its  non-availability  throughout
 the  year.

 Promotion  of  a  Deputy  Director  of
 LB.  as  Joint  Director

 6667.  SHRI  6.  M.  BANATWALLA:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Deputy  Director  in.
 the  Intelligence  Bureau  has  been  pro-
 motéd  as  Joint  Director  superseding
 seven  other  officers  senior  to  him;  and

 (b)  if  so,  the  circumstances  under
 which  Government  promoted  a  junior
 officer  superseding  his  seniors?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  PHANIK  LAL  +  MANDAL):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Declaration  of  Koraput  District  as
 Hilly  and  Remote  Area

 6668.  SHRI  BAIRAGI  JENA:  Will
 ‘the  Minister  of  PLANNING  be  pleas-
 ed  to  state  whether  Government  have
 considered  the  proposal  of  the  State
 Government  of  Orissa  to  categorise
 Koraput  district  as  one  of  the  hilly
 and  remote  areas  of  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PLANNING
 (SHRI  FAZLUR  RAHMAN):  No
 such  proposal  has  been  received  by
 the  Planning  Commission.
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 Loss  to  Cement  Factories.  for  not-
 lifting  the.  Cement

 6669.  SHRI  6.  NARSIMHA  RED-
 DY:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  certain  factories  had  to
 reduce  their  production.  due  to  their.
 storing  capacity  being  full  as  cement
 could  not  be  lifted;

 (b)  if  so,  the  names  of  such  factories
 and  the  loss  of  total  quantity  of  cement.
 production  in  tonnes,  factory-wise  and
 month-wise  for  last  nine  months;

 (c)  what  action  Government  have
 taken  to  see  that  cement  factories  do
 not  suffer  production  for  want  of  stor-
 ing  capacity,  what  are  the  results;

 (d)  whether  Government  are  pre
 pared  to  allow  all  such  cement  facto-
 ries  who  are  losing  production  to  sell.
 the  cement  to  persons  or  dealers  who
 are  prepared  to  lift  cement  immediate-
 ly  at  factory  upto  the  quantity.  which
 may  create  sufficient  storing  capacity
 to  continue  their  full  production;  and

 (e)  if  so,  the  details  and  how  it  will
 be  implemented;  if  not,  the  reasons.
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YAD-
 AV):  (a)  and  (b).  During  the  year
 1978-79,  some  of  the  cement  produc-
 tion  units  reported  that  their  pro-
 duction  was  affected  as  their  silos  re-
 mained  full  due  to  inadequate  avail-
 abilty  of  railway  wagons  or  move
 ment  restrictions.  Since  capacity  uti-
 lisation_is  also  affected  by  a  number
 of  other  factors  including  power
 restrictions,  coal  shortage,  labour
 disputes  ete.,  it  is  not  practicable  to
 determine  the  quantity  lost  due  to
 silos  remaining  full.

 (c)  Government  have  taken  a@
 number  of  steps  including  liberalisa-
 tion  of  rules  for  reimbursement  of
 freight  for  movement  of  cement  by
 road  and  general  permission  to  the
 State  Govts.  in  whose  jurisdiction  the
 concerned  production  units  are  situa-
 ted  .for  the  immediate  lifting  of



 ment  in  cases  where  the  units  re-
 that  their  silos  were  full.  The

 Railways  have  also  been  requested
 in  such  cases  to  provide  wagons  on
 priorty  basis  to  the  extent  possible.

 (d)  No,  Sir.

 (e)  Any  general  permission  to  the
 cement  production  units  to  sell
 cement  to  persons  or  dealers  of  their
 choice  may  lead  to  malpractices  and
 will  not  be  in  accordance  with  the
 policy  of  the  Government  for  con-
 trols  on  price  and  distribution  of

 cement.

 सरकारो  क्षेत्र,  गर-सरकारी  क्षेत्र  तवा  लियु  उद्योग  मेंबर
 के  उद्योगों  की  तुलनात्मक  विकास  दर

 4
 *  6670.  श्री  राप्त  सागर  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे-कि  :

 (क)  वर्ष  1976-77  से  1978-79  तक
 वित्तीय  तथा  कलैंग्डर  वर्षों  में  कुल  औद्योगिक

 |  उत्पादन  4  वृद्धि  की  दर  क्‍या  है;

 है

 ¥
 (ख)  उक्त  वर्षो  में  सरकारी  तथा  र-

 रकारी  क्षेत्रों  में.  औद्योगिक  उत्पादन.  में  वृद्धि
 कौ  दरें  क्‍या  हैं;

 .  (ग)  व्यापार  तथा  विकास  महानिदेशक  के
 अन्तर्गत  आने  वाले  कारखानों  और  लघु  क्षेत्र  के
 कारखानों  में  उक्त  अवधि  में  औद्योगिक  उत्पादन

 वृद्धि  की  दर  क्‍या  थी;  और

 (घ)  लघु  क्षेत्र  के  उदयोगों  के  बारे  में  आंकड़ों
 के  ग्राधार  कया  है  और  उसमें  कितनी  छठ  दी
 हई !
 a

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जगदम्बी
 प्रसाद  यादव) :  (क)  और  (ख).  औद्योगिक

 उत्पादन  के  सूचकांक  के  माप  (1970-100) _  के  भ्रनुसार  वित्तीय  वर्ष  i976-77,  977-78,
 तथा  i978-79  के  (अप्रैल  से  दिसम्बर)  की

 विकास  दर  क्रमशः!  9.5  प्रतिशत,  3.9  प्रतिशत
 तथा  8  प्रतिशत  थी  तथा  केलेन्डर  (पंचांग)  वर्ष

 (ies,  977  तथा  i978  की  विकास  दर
 कमेश:  9.8  प्रतिशत  5.2  प्रतिशत  तथा
 6.8  प्रतिशत  थी।  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों
 के  विकास  दर  विषयक  तुलनात्मक  सूचकांक

 अलग  से  उपलब्ध  नहीं  हूँ।

 >  (ग)  और  (घ).  तकनीकी  विकास  के  महा-
 निदेशालय  की  संवीक्षा  के  झन्तगंत  आने  वाले  एककों
 के  बारे  में  लगाये  गये  अनुमानों  के  अनुसाढ
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 उत्पादन  की  विकास  दर  976-77  में  .5
 प्रतिशत,  977-78  4  6  प्रतिशत  तथा  i978-
 79  में  i0  प्रतिशत  बतायी  गई  है  ।  तकनीकी
 विकास  का  महानिदेशालय  (डी०जीण०्टी०्डी०)
 क्षेत्र  के  लिये  तीन  कलेन्डर  वर्षों  के  आंकड़े  क्रमश  :
 i2  प्रतिशत,  8.  5  प्रतिशत  तथा  8.  प्रतिशत है  ।

 लघु  क्षेत्र  के  सम्बंध  में  विकास  श्रायुक्त  (लघु  उद्योग)
 का  कार्यालय  पंजीयित  एककों  के  दो  प्रतिशत  के
 लघु  नमूने  के  आधार  पर  उत्पादन  का  अनुमान
 लगाता  रहा  है।  इस  नमून  क  आधार  पर  लगाया
 गया  अनुमान  i977-78  तथा  i978-79  में
 लगभग  i6  प्रतिशत  की  विकास  दर  बताता
 है।  इन  आंकड़ों  को  और  भी  ठीक  कर  के  तथा  लघु
 क्षेत्र  को  समाविष्ट  कर  उसमें  और  भी  सुधार
 करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं।

 उत्पादकता  सेवाह्रों  के  विकास  के  लिए  प्रस्ताव

 667l.  श्री  बागुन  सुमबरूई  :  क्‍या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  द्वारा  विचार
 विमर्श  किये  ये  उत्पादकता  सेवायों  के  विकास
 सम्बन्धी  नये  प्रस्ताव  क्‍या  हैं;  और

 (ख)  इस  बारे  म॑  ब्यौरा  क्‍या  है?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जगदस्बी
 प्रसाद  यादव)  :  (क)  और  (ख).  राष्ट्रीय
 उत्पादिता  परिषद्‌  ने  अपनी  i5  मार्च,  979  को
 हुई  बैठक  में  अपनी  गतिविधियों  को  सरकार  की
 धिक  एवं  औद्योगिक  नीति  विषयक  उद्देश्यों  के
 अनुरूप  बनाने  का  निश्चय  किया  है।  परिषद  ने
 तत्काल  ही  कार्यवाही  करने  के  लिये  निम्नलिखित
 क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  :--

 (a)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग,  लघु
 उद्योगों  के  विकास  आयुक्त  तथा  झ्न्यों
 के  सहयोग  से  साबुन  तथा  दियासलाई
 उद्योगों  का  विकास  करना  ।

 (2)  विद्यमान  एककों  में  लघु  क्षेत्र  उत्पादकता

 सुधार  का  विकास  तथा  विकास

 आयुक्त  (लघू  उद्योग)  के  सहयोग
 से  आरक्षित  वस्तुओं  के  लिये  लघु
 एककों  का  विकास  संवर्धन  करना  |

 (3)  सरकारी  क्षेत्र  के  संगठनों  में  जहां
 उत्पादकता  कम  है  अथवा  रुग्ण  समझी
 जाती  है,  उत्पादकता  में  सुधार  तत्काल
 ही  अध्ययन  के  लिये  पता  लगाये  गये

 कुछ  एककों।क्षेत्रों  में  राज्य  विद्युत
 मंडल,  राष्ट्रीय  वस्न्न  निगम  के  रुग्ण
 एकक  तथा  इंजीनियरी  उद्योग  बंबई
 बंदरगाह,  . तथा  मुगलसराय  के  रेलके
 गार्ड  आदि  हैं।
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 (4)  मजबूर  सघो  की  श्  जाग्रत  करने
 हेतु  उपयुक्त  योजनाओो  का  संवर्धन  करना
 ताकि  &  उत्पादिता  को  भ्रपने  झ्रादोलन
 का  एक  भ्रविभाज्य  झग  बना  लें

 @ia  उत्पादिता  परिषद  साबुन  तथा
 ह... ह  ६  उद्योगो  का  कुटी  र/सघु  क्षेत्र  में  विकास
 करन  हेतु  विरतार  से  प्रस्ताव  बना  चुकी  है  1

 झन्य  न्  के  बारे  में  परिषद  प्रस्ताव  बना  रही  है।

 झादिभासियों  को  भूमि  को  आपिस  लोटाने  के  लिये  संभाल
 परगना  में  श्रास्योलन

 6672.  श्री  बढेश्वर  हेमराम  :  क्‍या  गृह  मत्नी
 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (+)  क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  राज्य  के
 परगना  संथाल  परगना  जिले  में  आदिवासियों  की
 भूमि  को,  जिसे  झन्य  व्यक्तियों  क ेनाम  कर  दिया
 बया है.  भर  वह  उनके  कब्जे  में  चली  गई  है,
 उन्हें  वापिस  दिलाने  के  लिये  कई  महीनों  से
 झान्दोलन  चला  रही  है  शौर  इस  संबंध  में  हत्यायें
 और  आगजमी  की  घटनायें  हो  रही  हैं  ,

 हि
 ख)  क्‍या

 एके  प्यू

 दिसम्बर,  से
 रग

 तक थाल  परगना  बुमका  को  झानदोलन-
 कारियों  ने  की  थो  झौर  राष्ट्रीय  ध्वज
 को

 हक
 आओ  से  उतारने  का  प्रयास  किया

 था  ,  प्रोर

 (ग)  क्‍या  हस  झान्दोलन  के  परिणामस्वकप
 धंमगीवाजार  थाना  सुन्दरपहाड़ी  में  तीन  व्यक्षितयोंयें
 की  हत्वायें

 हि
 ौर  ग्राम  पकुड़िया,  थाता

 पंथट  गामा,  में  हत्याएँ  और  झागजनी  को  धटनायें
 ह्  धौर  बाम  मकरमपुर,  थाता  मसलियां,  जिला
 संथाल  में  हत्यायें  हुई

 गृह  संब्ालय  में  राज्य  मंत्री  ी  धनिक्ष  लाल
 अच्छल)  :  (क)  से  (ग).  श्रपेक्षित  सूचना
 बिहार  सरकार  से  मांगी  गई  है  भौर  जब  प्राप्त
 होगी  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  आएगी।

 Inquiry  against  Director  Electronics
 Testing  and  Development  Centre

 6673.  SHRI  BHAGAT  RAM  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No  8259  on  26th
 April,  978  regardmg  inquiry  against
 Director,  Electronics  Testing  and  pe-
 velopment  Centre  and  state:

 (a)  whether  the  Enquiry  Officer  has
 submitteq  his  report;
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 (b)  what  are  the  findings  of  the
 Enquiry  Officer  and  what  action  has
 been  taken  on  the  réport;

 (९)  whether  it  is  a  fact  that  a  com-
 mittee  has  further  been  constituted  te
 look  into  the  same  charges;  and

 (d)  what  is  the  justification  for  such
 a  committee  870  why  no  action  has  so
 far  been  taken  against  the  guilty
 officer  jin  accordance  with  the  findings
 of  the  enquiry  officer?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  S,  D.  PATIL):  (a)  to  (d).  An
 enquiry  was  conducted  into  the  alle-
 gations  levelled  against  the  Director
 of  Electronics  and  Development  Cen-
 tre,  Chandigarh:

 l,  The  Enquiry  Officer  in  his  report
 held  ag  proved  the  following  charges.—

 (i)  Misuse  of  Oxygen  Gas
 Cylinder  belonging  to  Electronics
 Testing  and  Development  Corpora-
 tion  to  benefit  the  industry  owned
 ty  his  wife.

 (ii)  Tampering  with  quotation  of
 M/,  Decent  Furnitures  in  order  to
 give  him  pecuniary  benefits  and
 drawing  commission  on  account  of
 this  favour.

 (iii)  Claiming  false  T.A.

 (iv)  Changing  of  Joining  Report
 of  one  Workshop  Mechanic  from
 afternoon  to  forenoon.

 (v)  Payment  of  daily  wages  to  one
 Sweeper-cum-Chowkidar  for  the
 period  when  he  wag  on  leave.

 (vi)  Compelling  a  Glass  Blower,
 A  Class  III  employee  to  perform
 the  dutiey  of  Sweeper-cum-Chowki-
 dar

 (vii)  Termination  of  the  services
 of  a  number  of  employees  within
 a  span  of  two  years  on  account  of
 their  refusal  to  tarry  out  his

 ‘@fders  to  do  hig  private  work.
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 (viii)  Vindictive  attitude  towards
 the  subordinate  staff.

 2.  According  to  the  report  received
 from  the  Chandigarh  Administration.
 The  repor:  was  placed  before  the  Ap-
 pointing  Authority,  the  Board  of  Di-
 rectors  of  Chandigarh  Small  Indus-
 tries  Deveiopment  Corporation  The
 Board  of  Directors  decided  that  the
 enquiry  report  needed  further  scru-
 tiny  as  it  lacked  clarity  on  some
 points  and  the  Director,  Electro-
 nics  Testing  and  Development  Cor-
 poration  had  not  been  afforded  ade-
 ‘quate  opportunity  by  the  enquiry
 officer  to  explain  his  position  in  res-
 pect  of  each  charge.  Therefore,  a
 Sub  Ccmmittee  was  appointed  to
 analyse  the  enquiry  report.  The  re-
 port  of  the  Sub  Committee  is
 awaited.

 Rise  in  Cloth  Prices

 6674,  SHRI  F.  P.  GAEKWAD:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas~-
 sed  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  Cotton  cioth  prices  last  year
 had  risen  in  disproportion  to  the  fall
 in  the  cotton  prices;

 (b)  whether  the  like  in  prices  was
 ‘due  to  the  higher  cost  of  inputs;

 (c)  if  so,  whether  it  a  fact  that
 the  input  cost  had  gone  up  ranging
 from  ome  per  cent  to  ten  per  cent
 whereas  the  rise  in  cloth  prices  at  the
 ‘consumer  and  was  25  per  cent  to  30
 per  cent;  and

 (6)  in  view  of  (c)  above,  what
 measures  are  proposed  to  be  taken  to
 arrest  rise  in  cottom  cloth  prices  im-
 mediately?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 ‘Tit  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 {SHRI  SAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  to  (d).  The  whole-

 Sale  prices  of  cotton  textiles  have
 increased  marginally  by  2.9  per  cent
 between  February  978  ang  February
 979  though  the  wholesale  prices  of
 cotton  fallen  by  about  9.4  per  cent
 during  the  same  period.  The  in-
 crease  of  2.9  per  cent  is  attributed
 fo  the  termination  of  sluggish  de-
 mand  for  cloth  during  the  three
 years  1975,  976  and  977  and  to  the
 increase  in  the  cost  of  other  inputs
 in  making  the  cloth.

 The  cost  of  other  inputs  haq  gone
 up  differently  by  23  per  cent  to  46
 Per  cent  in  December,  978  over  De-
 cember  1977,  Government  have  no
 information  regarding  increase  in
 the  prices  of  cloth  at  the  consumers
 end,

 The  Minster  of  Industry  recently
 discussed  the  matter  with  the  indus-
 try,  who  were  asked  to  devise  ४0९०5 to  reduce  prices  of  cotton  cloth  and
 the  industry  had  responded  with  cer-
 tain  suggestions  which  are  under  can-
 sideration  of  Government.

 महाराष्ट्र  क ेजिला  उद्योग  केखों  के  लिए  राजतहायता

 6675.  भरी  गंगाधर  श्रप्पा  बुरांबि :  क्‍या
 उचयोग,  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग्रे  किः

 (क)  महाराष्ट्र  के  कितने  जिलों  #  5
 प्रतिशत  केलद्रीय  भनृदान  घोजना  क्रियान्वित  की
 wr  रही  है  भौर  उसका  झाधार  क्या  है;  प्रौर

 (@)  क्‍या  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार
 की  झोर  से  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  है  यदि  हां,
 तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है?

 हर  है
 हा

 उद्योग
 गुण  |  1

 मंत्री  (श्री  ,अगदम्बी
 प्रसाद  यादव  के)  महाराष्ट्र  के  5  जिलों
 धर्थात  रत्नागिरि,  श्रौ<रयाबाद  तथा  चन्द्रपुर  में
 केन्द्रीय  निवेश  बोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है।
 केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  पात्र  बनाने

 हेतु  जिलों/क्षेत्रों  का  चपत  करते  के  लिए  बनाई
 गई  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  समिति  के  तिर्णय
 के  प्रनुसरण  मे  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि
 प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  पाये  गए  प्रत्येक  राज्य
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 फे  6  जिले/क्षेत्र  तथा  महाराष्ट्र  सहित  झन्य  राज्यों
 3  जिले/क्षेत्र  रियायती  वित्त  सुविधाप्ों  के  पात्र
 सने  के  लिए  तथा  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता
 गजिना  के  भी  पात्र  बनने  के  लिए  ओऔद्योगिक
 दुष्ट  से  पिछड़े  घोषित  किये  गए  जिलों  में  से  चुने
 जाए.  |  महाराष्ट्र  सरकार  के  प्रस्ताव  के  आधार,
 पर  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त  3  जिले  चुने
 गये  हैं।

 (ख)  योजना  श्ायोग  ने  जो  निर्वश  राज-
 सहायता  क्षेत्रों  का  पुनः  सीमा  निर्धारण  करता  है
 बताया  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  में  अप्रैल,  r974
 में  केंद्रीय  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  था  कि
 धिवेश  राजसदह्ायता  योजना  के  प्रात  उसने  के
 लिए  चुने  गए  3  जिलों  के  स्थान  पर  रियायती
 पित्त  सुविधा  के  लिए  राज्य  के  न्वन  गए  श्रौद्योगिक
 दृष्टि  से  पिछड़े  is  जिसों  मे  के  i3  विकास
 कन्दा  बाले  53  पंचायत  समिति  +का  (13
 जिलों  में  से  प्रत्येक  में  एक  कद्र  के  दियाव  से)
 चना  जाना  चाहिए।  चूंकि  ग्रह  प्रस्ताव  राज्य
 &  मुख्य  मंत्रियों  की  राष्ट्रीय  विकास  परिषद
 समिति  के  निर्णय  के  अ्नृस्य  नहीं  पावा  गया
 था  प्रतएव  इस  प्रस्ताव  के  लिए  सहमति  देने
 राबंधी  योजना  झाधोग  की  असगर्थता  के  बारे  में
 महाराप्ट्र  सरकार  को  6-s-s974  को  सूचित
 कर  दिया  गया  था।

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  निवेण  राजसहायता  के
 क्यों  फा  पुनः  सीमा  निर्धारण  करने  के  लिए
 अप्रैल,  174  के  श्पने  पहले  प्रस्ताव  के  लिए
 स्पोक्ृति  प्राप्त  करने  हेतु  मई,  975  में  ब्रोजना
 आपोग  से  दोबारा  अनरोध  किया  भ्रा।  विस्तार
 से  विचार  करने  के  बाद  योजना  झायोग  ने  34
 गुराई,  75  को  राज्य  को  सूचना  दी  थी
 ि  चूंकि  विद्यामन  राजसह्ायता  योजना  के  लिए
 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  स्वीकृति  की  गई
 थे,  झतः  इस  नीति  में  किसी  प्रकार  के  परिवर्तन
 के  लिए  उम्ती  संमिति  द्वारा  सावधानीपूर्वक  संवीक्षा
 की  जाती  चांहिए  तथां  स्वीकृति  प्रदान  की  जानी
 चाहिए  ।

 वी  बी०  शिवारामन,  सदस्य,  योजना  'प्रायोग
 की  झआध्यक्षता  में  पिछड़े  क्षेत्रों  की  एक  राष्ट्रीय
 सामिति  का  हाल  ही  में  गठन  किया  गया  [है।  इस
 समिति  के  विचाराथं  विषयों  में  से  एक  विषय
 पिछड़े  क्षेत्रों  में  श्रौद्योगिक  विकास  को  बढ़ावा
 देने  की  विद्यमान  योजनाझों,  जैसे  रियायती  लि,
 निवेश  राजसहायता,  परिवहन  राजसहा५..।,
 विक्रीकर  में  रियायत  आदि  कृषि  तथा  संबंधित
 क्षेत्नों  की  इसी  प्रकार  की  योजनाएं  जैसे  to
 पी०ए०पी०  तथा  पिछड़ापन  दूर  करने  लिए
 गरीबी  शौर  बेरोजगारी  को  समस्याओं  को  सुलझाने के  लिए  किए  जाने  वाले  सामान्य  उपायों  की
 योजना  के  संचालन  की  ,संवीक्षा  करना  है।
 कर दीय  राजसहायता  योजना  में  यदि  कोई  संशोधन
 करने  पढ़े दी  ऊस  पर  इस  सभिति  रिपोर्ट
 चंपलब्ध  हो  जाने  के  बाद  ही  विकार  किया  जा
 शकता  22

 APRIL  I,  979  Written  Answers  76

 Reserves  of  Rock  Salt  in  Mandi

 6676,  SHRI  GANGA  SINGH:  WilE
 the  Minister  of  INDUSTRY  be
 Pleased  to  state:

 ‘(ay  the  areas  and  the  etimated
 reserves  of  Rock  Salt  in  Mandi  (Hima-
 chal)  Salt  Mines;

 (b)  the  daily  discharge  of  Saline
 Waters  from  the  rivulets  of  Drang,
 Maigal  and  Guma  flowing  adjacent  to.
 the  Mandj  Salt  Mines;

 (c)  whether  it  is  a  fact  thal  the  pro-
 duction  of  both  cattle  lick  and  potable
 Salt  has  fallen  gown  in  the  ahove  salt
 sources  during  the  last  ten  years;  and

 (d)  whether  Government  want  to
 increase  the  production  of  salt  ang  bye
 products  from  the  above  sources;  if
 so,  how?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THe  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITYI):  (a)
 According  to  the  report  of  the  IJndia
 Bureau  of  Mines,  the  area  of,  and
 estimated  reserves  of  rock  galt  in
 Mandi  Salt  Mines  are  about  29,465
 sq.  metres  and  8.52  million  tonnes,
 respectively.

 (9)  While  no  authentic  _  statistics.
 are  available  about  daily  discharge
 of  saline  water  from  rivulets  of
 Drang,  Maigal  and  Guma,  q_  report
 prepared  by  the  National  Industriab
 Development  Corporation  had  _  esti-
 mated  the  discharge  at  22.5  cu.  metres
 of  brine  of  9  degrees  (Be)  per  hour.

 (c)  and  (d),  The  production  of  rock
 salt  (cattle-lick)  at  Mandi  has  re-
 mained  fairly  stable  around  4.000
 *onnes  during  the  last  ten  years.
 However,  the  production  of  pan  and
 refined  salt,  which  is  produced  in
 small  quantities,  has  declined  due  to
 unfavourable  weather  conditions  and
 shortage  of  coal  The  productian  of
 rock  galt  is  8६  present  limited  by  its
 demand  in  the  market  and  can  be.  in-

 creased  if  there  is  more  demand.



 he  salt  produced  at  Mandi  does  not
 ntain  any  important  ‘by-products

 economic  recovery.

 esearch  by  Engineers  and  Architects
 of  Engineering  Unit  of  CSIR

 677.  SHRI  T,  8.  NEGI:

 DR.  RAMJI  SINGH:

 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND
 ICHNOLOGY  be  pleased  to  refer
 ythe  reply  given  to  ‘astarred

 estion  No.  2326  on  7th  March,  979
 "Engineers  and  Architects  of  engi-
 ering  unit  of  CSIR  and  state:

 a)  whether  it  is  a  fact  that  f£n-
 neers  and  Architects  of  Engineering

 it,  CSIR  are  connected  with  re-
 rch  as  they  are  implementing  the

 orks  of  SERC  and  CBRI;
 |
 b)  whether  by  virtue  of  their
 ure  of  job  and  technical  qualifica-

 ms  the  Engineers  and  Architects  of
 s  Unit  are  not  primarily  the  tech-

 ical  persons;

 ¢)  whether  the  persons  like  plum-
 Ss,  masons,  mates,  polishers  etc.
 rking  under  them  have  been  classi-

 id  as  Technical;  and

 d)  if  so,  how  long  jt  will  take  to
 wiew  these  categorisation  and  put-

 ४  the  Engineers  and  Architects  in
 nical  Category?

 HE  MINISTER  OF  STATE  IN
 JE  MINISTRY  OF  DEFENCE  AND

 THE  DEPARTMENTS  OF  ATO-

 ENERGY,  ELECTRONICS,
 NCE  ANp  TECHNOLOGY  AND

 PACE  (PROF,  SHER  SINGH):  (a)
 Engineers  and  Architect,  of  the

 igineering  Unit,  CSIR  are  essentially
 ag  in  planning  and  _  costruc-

 of  buildings  and  services.  In  do-
 ‘50,  they  utilise  some  of  the  pro-

 and  techniques  developed  by
 RC  and  CBRI.  They  do  not  carry
 |  any  research  as  such  themselves.

 )  The  Governing  Body  of  the
 felt  that  as  the  Engineering
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 and  Architectural  personnel  of  CSIR
 are  not  contributing  towards  research
 they  may  be  classified  as  ‘Adminis~
 trative’.  The  work  they  are  engaged
 in  is  however  technical  and  _  they
 possess  technical  qualifications.

 (c)  The  Governiag  Body  or  the
 CSIR  took  a  decision  to  reclassify  the
 staff  of  the  CSIR  into  three  catego-
 ries  namely,  Scientific.  Technical  and
 Administrative  against  four  catego-
 ries  of  Scientific,  Technicai,  Avxiliary
 Technigjal  and  Admiaistratve,  exist-
 ing  earlier.  The  posts  of  plumbers,
 masons,  mates  and  polisherg  earlier
 included  as  ‘Auxiliary  Technical’
 have  thus  been  classified  38  “Techni-
 cal’.

 (d)  The  position  is  somewhat  ano-
 malous.  The  matter  is  therefore  be-
 ag  reconsidered;  no  definite  time
 limit  can  be  given  at  this  stage.

 Disposal  of  Cases  of  Offences  by  Police
 Personnel  in  Delhi

 6678.  SHRI  MOHAN  LA.  PIPIL:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  car-
 rieq  out  any  survey  regarding  the
 adequacy  of  police  personne]  in.  the
 face  of  growing  cases  of  offences  in
 the  Union  Territory  of  Delhi;

 (b)  the  total  number  of  cases-
 presently  under  investigation  of  the
 Delhi  Police  for  various  offences  which
 are  pending  for  less  than  (i)  one  year
 (ii)  three  years  (iii)  five  years  (iv)
 eight  years  and  (v)  ten  years;

 (c)  the  total  number  of  Enquiry
 Officers  handling  these  cases  and  the
 average  number  of  cases  beir  *  investi-
 gated  into  by  an  enquiry  officer;  and

 (d)  whether  there  is  any  proposal
 under  Government’s  consideration  to-
 augment  the  staff  strength  of  police
 personnel  for  speedy  disposal  of  cases?’
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 ‘THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,

 .JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  s.  D.  PATIL):  (a)  to
 (d)  The  requirements  of  the
 Delhi  Police  are  constantly  reviewed
 and  measures  necessary  to  promote
 their  efficiency  are  taken  subject  to
 financial  constra’ots.  An  Expert
 Committee  has  also  been  set  प  to
 formulate  yardstick,  for  the  man-
 power,  transport  and  communication
 requirements  of  Delhi  Police

 The  details  of  cases,  presently,  un-
 der  investigation  of  the  Dethi  Police
 for  the  various  offence,  are  as  be-
 low:—

 APRIL  i,  4979

 No  of
 cases

 Period  pending
 investi-
 gation

 One  vear  नि  i2905
 ‘Three  years.  हे  हे  650
 Five  years  38

 ‘Eight  years  वि  2

 ‘Ten  years  Nil

 Total  72795

 394  Investigating  officers  are  handl-
 ing  the  above  cases.  There  are  ap-
 proximately  32  cases  with  each  in-
 vestigating  officer.

 Trouble  in  TI.  Cycles  of  India

 6679,  SHRI  C.  N.  VISVANATHAN:
 Wily  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  factors  behing  the
 trouble  in  T.I.  Cycles  of  India,  Madras
 have  been  studied  in  depth;

 (b)  the  causes  for  the  trouble  and
 ‘the  present  position;  and

 (e)  the  positive  steps  proposed  to
 ensure  that  retrenehed  employees  are
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 reinstated  and  the  production  ig  re-
 sumed  with  vigour  in  the  country’s
 interest?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  and  (b).  The  ma-
 nagement  of  M/s.  T.I.  Cycles  of  India
 Ltd.,  Madras  suspended  operations  of
 the  factory  in  January,  398  on
 grounds  of  labour  trouble,  Negotia-
 lion,  were  held  by  the  management
 and  an  agreement  was  reached  with
 the  workers’  representatives,  with  the
 assistance  of  the  State  Government
 of  Tamil  Nadu.  The  factory  was  re-
 opened  and  production  commenced  in
 October,  1978.

 (८)  The  State  Government  of  Tamil
 Nadu  has  reported  that  some  of  the
 workers  dismissed  have  raised  indus-
 trial  disputes  which  are  pending  dis-

 posal.  The  State  Government  has
 also  reported  that  there  hag  been
 increase  in  productivity  after  the  re-
 opening  of  the  factory.

 Working  out  of  Plan  by  the  Khadi  and
 Village  Industries  Commission  Re:

 Production  of  Matches

 6680.  SHRI  K.  RAMAMURTHY:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  the  plan  that  has
 been  worked  out  by  the  Khadi  and
 Village  Industries  Commission  at  the
 instance  of  the  Government  which
 would  enable  the  small  and  cottage
 industry  sector  to  take  over  the  entire
 production  of  matches  in  the  country;
 and

 (b)  the  places  in  which  the  new  8
 raw  material  banks  have  béen  set  up
 by  the  Commission  to  help  the  2700
 cottage  match  nits?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  The  Khadi  and  Village
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 Industries  Commission’s  programme  ing  outlays  (besides  institutional
 for  the  rapid  development  of  Cottage  finance),  production  and  employment
 Match  Industry  envisages  the  follow-  targets:—

 Year  Outlay  Production  Employment (Grant  and  Loan)
 Rs.  in  Crores  Rs.  in  Crores  Perscns  in  Lakhs

 वर  2  3  4

 3978-79  6°88  It‘50  O27

 i9799-BO  4°6:  21-64  0°54

 i980-8:  :  है  हे  38९66  39°34  0°94

 957-Be  वि  I2°50  60°23  ™°49

 1982-83.  4°45  76"  02  r-  82

 State  Place(s)  where  Raw  Materials  Number
 Banks/Depots  set  up  of  Raw

 Material
 Banks/
 Depots
 sct  up

 7  Andhra  Pradesh  Fi  Hyderabad  वि  2

 2.  Haryana  Ambala  .  2

 3.  Maharashtra  है  है  Bombay.  3
 Dahinn  I

 4  Tripura  Agartala  |

 5.  Tamilnadu  7  ?  Sattar.  मु  हा  प्र

 Kovilpati  हि  हि  t

 Sirisbputhur  1

 6.  Uttar  Pradesh  .  .  .  Kanpur  नि  वि  है।

 Varanasi  मु  ’
 Meerut  Fi  Y
 Chandrawal  in  हे  bo
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 Working  of  Hindustan  Photo  Film
 Corporation

 6681.  SHRI  SHYAM  SUNDAR
 GUPTA:

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:
 DR.  BISOY  MONDAL:

 SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK;

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India
 have  since  inquired  into  the  working

 -of  the  Hindustan  Photo  Film  Corpora-
 tion  of  India  since  it  was  set  up;

 (b)  if  so,  whether  any  irregularities
 have  been  foung  and  if  so,  the  nature
 thereof;  and

 (c)  whether  any  action  has  been
 taken  to  uplift  the  working  of  this

 “Corporation  and  if  so,  the  details
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  and  (b),  Based  on  the
 recommendations  contained  in  the
 55th  atad  70th  reports  of  the  Com-
 mittee  on  Public  Undertakings  which
 had  gone  into  the  working  of  Hindus-

 tay  Photo  Films  Mfg,  Co.  Ltd.  (HPF)
 during  1974-75  and  1975-76,  Govern-
 ment  had  appointed  two  jaquiry

 “Committees:

 (i)  Committee  under  the  Chair-
 manship  of  Shri  Bazke  Karim,  Ad-
 viser,  Bureau  of  Public  Enterprises,
 to  examine  the  varioug  lapses  on
 the  part  of  the  management  of
 HPF  pointed  out  by  COPU  (in  its
 70  report)  and  to  fix  responsibi-
 lity  therefor.  The.  Committee
 was  also  requested  to  make  suit-
 able  recommendations  for  stream-
 lining  the  administrative  procedure
 so  ag  to  avoid  recurrence  of  simi-
 lar  lapses.

 (ii)  A  High  Level  Committee  un-
 “der  the  Chairmanship  of  Prof.
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 K.  V.  Subramanyam,

 a

 cum-Managing  Director  of  Bharat
 Gold  Mines,  to  investigate  the  en-
 tire  matter  of  silver  losses  and  to
 pin-point  lapses  on  the  part  of  the
 management  of  HPF  and  _  others
 concerned  (in  termg  of  COPU’,  70th
 report).

 The  reports  of  both  the  |
 have  been  received.  The  findings
 and  recommendations  (summary
 attached  herewith)  of  the  Bazle
 Karim  Committee  have  been  accept-
 ed  by  the  Government.  The  report
 of  the  Subramanyam  Committee  is
 still  under  examination,

 (c)  During  the  first  8  yearg  of  its
 working,  HPF  wag  incurring  _  losses
 and  did  ‘not  achieve  its  rated  capa-
 city  of  6.5  lakh  sq.  m.  However,
 ‘with  improvements  in  its  technologi-
 cal  and  managerial  gkills,  the  com-
 pany  has  since  turned  the  corner  and
 for  the  first  time  in  1975-76,  exceed-
 ed  its  rated  capacity  ag  well  as  made
 a  profit  of  Rs,  6.06  lakhs.  Since
 then,  the  company  has  been  main-
 taining  steady  progress  ag  is  seen
 from  the  data  given  below:—

 lakhs  sq.m.

 Production  1975-76  ‘JO  0

 1978-77  है  है  gi*80

 1977-78  92°23

 Rs.  lakhs

 Sales  1975-76  222°  80

 1976-7,  32°00

 1977-78  8561  70

 Profits  1975-76  के  16+  06

 1976-77  42°63

 1977-78  764°I0

 During  the  year  1978-79  the  com-
 pany  ig  expected  to  achieve  a  pro-
 duction  of  94  lakhs  sq.  m.,  sales  of
 Rs.  394  lakhs  ang  profit  of  Rs.  2]
 lakhs.
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 SUMMARY  OF  CONCLUSIONS/RE-
 COMMENDATIONS  MADE  BY  THE
 COMMITTEE  CONSTITUTED  UN-
 DER  THE  CHAIRMANSHIP  OF
 ‘SSHRI  BAZLE  KARIM,  ADVISER,

 BUREAU  OF  PUBLIC  ENTER-
 PRISES

 CONCLUSIONS

 L  The  present  location  and  _  site
 were  chosen  with  que  care  and  atten-
 ‘tion.  Excellent  atmospheric  condi-
 tions,  availability  of  good  water  and
 other  favourable  factor,  tended  to
 favour  Ootacamund  as  the  location.
 Before  choosing  the  site,  soil  and
 water  analyse,  and  trial  borings
 were  done  by  appropriate  agencies.

 2.  The  delay  in  commissioning  the
 Project  was  duc  to  multiplicity  of
 factors  The  management  of  HPF
 were  operating  under  highly  trying
 situation,  due  to  construction  delay,
 claim  for  compensation  from  foreig
 collaborator,  for  delay  in  construction,
 change  in  management  of  collaborat-
 Ing  firm  and  inadequacies  in  the  col-
 laboration  apreement  leading  to  pro-
 tructed  negotiations

 3  The  management  could  not  in-
 voke  penalty  clauses  for  non-{ulfil-
 ment  of  certain  obhgatious  by  the
 foreign  party  due  tn  various  reasons
 Invoking  penalty  clause  would  have
 Ind  to  litigation  to  be  carried  through
 French  court.  adding  furthe,  delay
 and  uncertainty

 4  The  enlishoration  agreement  was
 not  of  q  turn-kev  nature  whereby
 responsibility  could  be  pin-pointed
 On  the  collaborators,

 5  The  Compary  management  were
 constanthy  seized  of  the  problem  of
 dela,  and  -ought  directions  from  the
 Board  of  Directors  from  time  to  time
 fo  overcome  difficulties.

 6.  The  collaborators  had  no  mana-
 gerial  control  ang  holding  them  res-
 ponsible  for  achieving  OL  no.\-achiev-
 ing  a  certain  production  level  would
 ‘not  have  been  of  much  help  in  such

 726

 a  highly  sophisticated  industry  as
 manufacture  of  photo  films.  With
 the  rapid  charge  in  demand  for  types
 of  photo  films,  incorporation  of  capa-
 city  build-up  would  hardly  have
 served  ag  a  useful  guidance  to  HPF
 management  for  watching  progress,

 7.  There  was  tacit  understanding
 between  MACC  and  HPF  for  sup-
 ply  of  cellulose  triacetate  for  manu-
 facture  of  photo  films  MACC,  which
 is  g  gemi-Government  Company  pro-
 moted  by  Mysore  Sugar  Co,  (Karna-
 taka  State  Government  Company)
 was  headed  by  a  senior  officer  of  IAS
 from  Karnataka  State  Cadre.  The
 question  of  geeking  compensation
 from  MACC  was  considered  by  the
 Board  of  Directors  of  HPF,  which
 decided  to  drop  the  issue.

 MACC  was  itself  in  a  difficult
 financial  situation  due  to  poor  off
 take  of  it,  product  and  wag  ‘not  in
 a  position  to  meet  loan  commitments
 entered  into  with  IDBI,  ICICI,  etc.
 In  such  circumstances,  the  question
 of  recovering  any  portion  of  the  cost
 of  modifications  would  ‘not  have  been
 of  help.

 8  The  problem  of  losses  of  solvent
 and  the  need  for  designing  a  sytem
 to  Improve  the  efluiency  of  recovery
 engaged  the  attention  of  HPF  ma-
 nagement  sufficiently  early  The  ser-
 vices  of  Ladian  comiult  9  y  firm
 (Dasturco)  were  engated  by  the  ma-
 nacement  ह  Apri,  t970  to  <tudy  on-
 tor  ala  the  solvent  recovery  svstermn.
 Mobal  tender,  were  floated  by  the
 manegement  mm  November,  1971,  an
 offer  recerved  im  response  from  a
 Dutch  firm  was  accepted  va  972  and
 the  recovery  plant  received  in  June,
 3972  woe  comm  ssioned  in  August,
 973  There  has  been  no  lapse  of
 management  in  thig  yre;/ird

 9.  It  i,  qg  commendable  effort  on
 the  part  of  HPF  that  they  on  their
 own  efforts  without  the  benefit  of
 foreign  collaborators,  developed  pro-
 cess  technology  for  manufacture  of
 silver  nitrate.  The  design  of  the
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 plant  was  provided  by  HPF  techni-
 cians  and  the  plant  totally  fabricated
 in  India  is  operating  since  1969-70
 with  very  little  modifications,

 10,  The  assumption  at  the  time  of
 setting  up  Silver  Nitrate  Plant  that
 all  the  silver  used  in  process  could
 be  recovered  was  an  unrealistic  esti-
 mate,  according  to  Bauchot  and  Co.,
 the  average  yield  of  recovery  was
 not  more  than  50  per  cent  of  silver
 used  in  preparation  section,

 ll.  Silver  loss  accounting  is  suited
 only  to  Account,  Department,  in  as
 much  as  theoretically  there  should
 be  no  silver  loss  in  the  Emulsion  and
 Coating  Section  ,as  all  Waste  mate-
 rial  is  sent  to  silver  recovery  system;
 yet  in  reakity  there  is  Joss,

 42.  Silver  from  all  silver  bearing
 materials,  except  samples  drawn  for
 quality  control  and  slag  arising  dur-
 ing  conversion  of  sludge  into  silver
 and  photographic  clippings  and  waste
 paper  was  being  recovered  on  a  regu-
 Jar  basis  from  January,  97l.  Upto
 December,  1970,  the  quantity  of  gil
 ver  recovered  was  about  7000  kgs.
 reckoning  the  first  year  of  operation
 of  the  plant  as  1968-69,

 13.  Slag  arisings  are  being  sent  to
 BGML  from  October,  972  due  to
 Jack  of  facility  within  HPF.  Earlier
 to  this  period,  the  slag  wag  allowed
 to  accumulate  with  the  expectation
 that  HPF  technicians  themselves
 would  find  a  solution,

 14,  Transporation  of  bulk  quantity
 Of  slag  to  a  distance  of  about  250  km.
 away  from  Coty  and  traversing  back
 the  same  distance  the  recovered  sil-
 ver  with  all  the  security  precautions
 necessary  in  one  of  the  less  frequent-
 ed  yoads,  is  not  a  yery  satisfactory
 arrangement.

 15.  The  rejection  level;  of  main
 film  procuctg  were  in  such  a  high
 range  as  65  per  cent  to  I52  per  cent
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 for  cine  film  (positive)  76  per  cent
 to  444  per  cent  for  X-ray,  between
 the  years  1968-69  to  97i-72.  In  such
 a  situation,  the  natural  concern  of
 management  would  be  to  contain
 these  rejectiong  and  make  attempts
 to  turn  out  gcceptable  quality  of  pro-
 ducts.  The  question  of  recycling  of
 watches  is  of  secondary  importance;
 nevertheless,  considerable  attention
 had  been  paid  by  management  to  the
 aspects  of  recovery  of  gilver  within
 the  constraint,  of  available  know-how,
 There  was,  however,  scope  for  im-
 provements,

 16.  With  know-how  maturity,  pro-
 duction  stabilisation  capital  improve-
 ments  made  itn  the  manufacturing
 sections,  and  in  silver  recovery  plant
 and  improved  management  practices,
 there  has  been  improvement  in  the
 recovery  of  silver  from  97i-72.  Over
 the  last  few  years,  there  has  been
 substantial  increase  in  output  of
 photo-sensitised  materials,

 Recommendations  :

 ,  HPF  is  in  a  unique  position.
 holding  monopoly  in  the  manufac-
 ture  of  photographic  goods  in  the
 whole  of  Asia,  barring  Japan.  A
 special  responsibility  is  cast  on  jt  to
 keep  a  careful  watch  on  the  improve-
 ments/developments  in  technology/
 know-how  taking  place  in  the  lead-
 ing  countries  of  photographic  manu-
 facture  8०  as  to  avail  of  improved
 facilities  through  fresh  collaboration
 schemes.

 2.  The  role  of  foreign  collaborator
 should  be  clearly  spelt  out  to  avoid
 any  ambiquities  in  the  interpretation
 of  agreements  with  foreign  parties.

 3.  In  photographic  goods,  leading
 manufacturers  have  specialised  in
 different  t’peg  of  products,  (X-ray,
 Roll  film,  Colour  Film,  etc.).  Future
 agreement,  should  be  split  up  into
 separate  schemes  for  individual  pro-
 ducts  80  ag  to  ensure  that  the  mot
 suitable  manufacturer  is  chosen  for
 collaboration,  Such  agreements
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 should  incorporate  classeg  insisting
 on  foreign  parties  to  supply  detailed
 design  sheets  ang  specifications  in
 time.

 4  Any  future  agreemeni  should
 Provide  for  preshipment  inspection/
 testing  by  independent  inspection
 agencies  before  shipment  of  equip-
 ment  and  materials  for  use  in  HPF
 factory.

 5.  Further  agreement  should  also
 ensure  that  before  accepting  any
 equipment  or  process  from  abroad,
 its  performance  should  be  thoroughly
 tested  regarding  capacity,  quality
 and  suitability  of  process.  Any  per-
 formance  guarantee  should  cover
 Performance  over  &  fairly  long  pe-
 riod,

 6.  The  collaboration  agreement
 should  jnclude  provision  for  arbitra-
 tion  rn  case  of  dispute  between  the
 Indian  party  ald  foreign  collabora-
 tor  to  be  settled  in  India,  as  far  as
 possib'e,

 7,  Slag  arisings  in  the  process  of
 conversion  of  sludge  into  silver  are
 sent  to  a  distance  of  250  kms.  to
 Bharat  Gold  Mines,  with  all  security
 risk,  for  recycling.  HPF  has  _  also
 no  arrangement  for  recovery  of  sil-
 ver  from  photographic  paper  clippings
 and  wastes.  Silver  from  waste  water
 drawn  for  lahoratory  purposes  is  also

 not  recovered.  HPF  management
 shou'd,  therefore,  make  a  study  of
 Practices  abroad  in  all  the  ahove
 three  areas  and  come  forward  to
 Government  with  proposals  for  creat-
 ing  suitable  facilities.

 8,  Silver  losg  accounting  should  be
 in  the  form  of  material  balance  after
 establishing  input-output  relationships
 at  various  stages  of  recovery.

 9.  With  product  stabilisation  know-
 how  maturity  and  improved  matnage-
 ment  practices,  the  HPF  plant  is  now
 poised  for  product  diversification  and
 growth.  The  photographic  plant  has
 withstood  many  vicissitudes,  The
 430  LS—5,

 scientisty  ang  engineerg  of  HPF  have
 by  their  own  efforts,  solved  many  of
 their  problems.  The  peed  for  conti-
 nuous  upgradation  of  knowledge  and
 techniques  in  photo  film  manufacture
 is  born  out  by  our  gtudy.

 Sale  of  Bajaj  and  Priya  ScOoters

 6682,  SHRI  SHRIKRISHNA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  various
 types  of  scooters,  such  as  Bajaj  350)  ard
 Priya,  etc.  sold  by  M/s.  Bajaj  Auto
 Ltd.  to  the  persons  registered  im
 genera]  and  against  Government
 quota,  separately,  in  the  country  and
 Delhi/New  Delhi  in  particular  imme-
 diately  preceding  one  year  (month—
 wise)  of  decontrol  of  scooters  by  Gov-
 ernment  and  the  number  of  scooters
 sold  in  the  corresponding  months
 thereafter  against  general  list  and
 others  separately;

 (b)  whether  there  has  been  any  falf
 in  the  number  of  scooters  sold  after
 decontrol;  if  so,  the  reasons  therefor
 with  reference  to  their  manufacturing
 capacity;  and

 (c)  the  total  number  of  persons  in
 general  waiting  list  for  Bajaj  50  and
 Priya  Scooters  and  the  approximate
 time  to  pe  taken  to  meet  the  require-
 ment?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITT)  (a)
 M/s.  Bajar  Auto  Limited,  Poona  are
 muaufacturing  Baja}  Super  and  Bajaj
 Chetak  scooters.  ‘Priyla’  scooters
 are  being  manufactured  by  M/s
 Maharashtra  Scooters  Limited,  Satara,
 under  sub-licensing  arrangements
 with  M/s,  Bajaj  Auto  Limited,  Bajaj}
 Chetak  scooters  are  being  allotted
 against  inward  remittances  of  foreign
 exchange,  The  Statutory  Control  on
 distirbution  and  gale  of  all  makes
 of  scooters,  which  wag  last  applicable
 only  to  Bajaj  and  Priya  makes  of
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 scooters,  was  rescinded  on  Ist  Janu-
 ary,  1978,  There  are,  therefore  now
 no  quotas  for  allotment  of  scooters
 at  the  disposal  of  Government  autho-
 rities.  Deliveries,  however,  in  978
 were  made  against  quotas  during  the
 period  of  control.  On  the  basis  of
 the  information  reported,  (which  as,
 not  available  month-wisc)  the  data
 in  respect  of  sales  of  scouters  during

 ‘the  year  977  and  i978  tg  given  in  the
 statement  attached.

 tb)  Supphes  effected  jin  978  were
 Yess  than  in  1977,  mainly  because  of
 disruption  ita  production  due  to  gtrike
 in  the  unit  of  M/s.  Bajaj  Auto  Ltd.
 for  about  43  months,

 APHIL  ii,  979
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 (c)  The  total  number  of  orders
 booked  with  various  dealers  in  the
 country  for  Bajaj-I50/Bajaj  Super
 and  Priya  scooters  stood  gt  3.70  lakhs
 and  .4  lakhs  respectively  as  on  Ist
 January,  1979.  The  manufacturing
 capacity  of  M/s.  Bajaj  Auto  Limited
 is  beitag  increased.  The  industry,  as
 a  whole,  including  the  public  sector
 organisation—Scooters  India  Limited—
 ig  also  being  developed  so  that  con-
 sumer  demand  for  ,cooterg  is  met
 both  qualitatively  and  quantitatively.

 It  is  expected  that  with  this  develop-
 ment  in  the  industry,  imbalanced
 preferences  for  a  particular  brand  of

 N,  ths

 Orhe  thar  D  thi

 ‘Total

 Strike  in  Cement  Companies

 6683  SHRI  NIHAR  LASKAR-

 scooter  would  be  corrected  expedi-
 tiously.

 Statement

 777  978
 Ne  St  Public  Against  Public
 quotas  Hooking;  quotas  booking}

 Foreign  pis  to  Foragn
 eachange  de-conttol  exchange

 3026  74.80n  T,086  I2,485
 ryy3P5  60.687  Q.542  59,973,

 M$.4as  5.  4aG  3  °O7  1.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SIRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  to  (c)  The  Indian SHRI  M.  V.  CHANDRA-

 SHEKHARA  MURTHY:

 Will  the  Minister  of
 be  pleased  to  state:

 INDUSTRY

 (a)  whether  the  Associated  cement
 tompany  is  facing  an  indefinite  strike
 from  20th  March  following  failure  of
 talks  of  Bonus  for  1977-78  with  the
 Indian  National  cement  and  _  allied
 ‘workers  federation;

 (b)  if  so,  whether  there  will  be  a
 great  loss  due  to  strike;  and

 (c)  whether  Union  Government
 have  intervened  in  the  matter?

 National  Cement  and  Allied  Workers’
 Federation  had  givea  notice  of  strike
 to  the  Associated  Cement  Companies
 from  20th  March,  979  on  the  bonus
 issue  The  «trike  wag  averted  as
 both  the  parties  reached  a  settlement
 on  the  9%th  March,  1979.  The  gtrike
 notice  was  consequently  withdrawn.

 Concessions  to  SC  &  ST  in
 Lakshadweep

 6684.  SHRI  ए.  M.  SAYEED:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  concessions  granteg  to
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
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 Tries  in  Lakshadweep  by  the  Union

 overnment  have  not  been  imple-
 maid  0  by  the  Administration  of  the
 Union  Territory  so  far;

 (9)  if  80,  whether  the  periodic  ins-
 tructions  from  the  Department  of
 Personnel  and  Administrative  Reforms,
 Cabinet  Secretariat  to  the  Laksha-
 aweep  administration  for  the  speedy
 implementation  of  the  concessions  and
 relaxations  had  no  effect  on  them;

 (९)  if  80,  how  many  of  the  conces-
 siong  have  so  far  been  implemented  in
 the  Union  Territory  with  details  there-
 of  and  how  many  are  still  left,  and

 4षप३  SUOTssoOoNOD  Pue  Seaways  ०५१  (p)
 S80QHL  payhpaqes  ay}  30  AwpaMs  नप
 pajuewajdur  aq  ५  pasodoid  ७97७8
 Joy  2894  [eTUBUY  yWatind  aut  gurmp

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  pHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  There  are  no  Scheduled  Castes
 fa  Lakshadweep  Ali  orders  relating
 to  Concessions  to  Scheduled  Tribes
 in  service  matters  are  implemented
 by  the  Lakshadwecp  Administration

 (b)  and  (c),  Does  not  arise.

 {d)  A  statement  38  attached.

 Statement

 The  entire  plan  funds  of  the  terri-
 tory  are  for  the  benefit  of  the  local
 inhabitants  who  are  Scheduled  Tribes.

 Some  of  the  important  concessions/
 @chernes  being  implemented  under
 the  current  Annual  Plan  are:—

 L  Free  distribution  of  coconut
 seedlings  to  farmerg  affected  by  the
 cyclone.

 2,  Distribution  of  fertilisers  with
 $0  per  cent  subsidy.

 3.  Distribution  of  power  _  tillers
 with  50  per  cent  subsidy,

 4.  Distribution  of  milch  ८  ows
 with  50  per  cent  subsidy.

 5.  Supply  of  seeds  aud  plants, agricultural  implements,  cattlefeed,
 sewing  machiney  ete.  under  commu-
 nity  development  programme  with
 50  per  cent  subsidy,

 6.  Subsidised  issue  of  mechanised

 ‘ishing
 boats  with  50  per  cent  sub.

 Sldy  On  engine  and  25  per  cent
 subsidy  on  hull.

 7  Issue  of  fishing  gear  with  33-1/3,
 per  cent  subsidy.

 8.  Issue  of  subsidy  at  the  rate
 of  Rs.  1875/-  per  dwelking  unit.

 बेरोजगारी  दूर  करना

 6685.  श्री  राम  कंवार  बरवा  क्या  योजना
 मब्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि:

 (क)  क्या  सरकार  का  विचार  देश  से
 बेरोजगारी  दुर  करने  का  है;  झौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उससे  राजस्थान  को  किस
 सीमा  तक  लाभ  मिला  है  ?

 योजना  संबालप  में  राज्य  मंत्री  (शो  फ़लल्र
 रहमान)  :  (क)  :  योजना  कं  प्रारूप  (1978
 83)  में  यह  बताया  गया  है  कि  योजना  के
 प्रधान  उद्देश्यों  में  से  एक  उद्देश्य  होना  चाहिए
 0  वर्ष  की  अ्रवधि  में  बेरोजगारी  शौर  पर्याप्त
 झल्प-रोजगार  का  दूर  करता  |

 ख)  यह  प्रनुमान  लगाना  इस  समय  संभव
 नहीं  है  कि  बेरोजगारी  को  कम  करने  के  लिए
 वर्तमान  योजना  में  परियोजनाभशोी  झौर  कार्यक्रमों
 के  कार्यान्वयन  द्वारा  राजस्थान  को  कहां  तक  लाभ
 हुभा है।
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 छठी  पंचबघोय  योजना  को  झन्तिम  रुप  से  तेयार
 करना

 6686.  श्री  केशव  cy  धोंडंगे  :  क्‍या  योजना
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि:

 (क)  क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  इस  बीच
 झन्तिम  रूप  से  तैयार  की  जा  चुकी  है;

 (ख)  दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय.  विकास  परिषद्‌
 की  बैठक  के  बारे  में  तैयार  की  गई  नीति  का

 ब्यौरा  वया  है;  ौर

 (ग)  दि  हां,  तो  उसकी  रूपरेखा  ब्या  है?

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  फ़्शलुर-
 रहमान.  (क)  से  (ग)  छठी  पच्चवर्षीय
 योजना  को  प्रतिम  रूप  देने  का  वाम  चल  रहा
 है घौर  जत्दी  ही  प्रा  हो  जाने  की  आशा  है।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने,  जिसकी  बंटक  नई
 दित्ली  में  24-25  फरवरी,  979  को  हुई
 थी,  सर्वारी  क्षेत्र  की  योजना  के  बुल  ऑाकोर

 को  अनुमोदित  किया  झौर  योजना  के  अगले  चार
 वर्षो  के  लिए  राप्यो  को  दी,जाने  वाली  केंद्रीय
 योजना  सहायता  की  मात्रा  वें,  सबंध  में  भी  निर्णय

 किया  1

 परिषद्‌  का  निर्णय  यह  था  कि  श्रगले  चार
 यों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  उपलब्ध
 होने  वाली  सभावित बुल  धनराशि  मे  से  i800
 करोड़  स०  विशेष  श्रेणी  राज्यों  के  लिए  झोर
 600  करोड़  so  राज्यों  की  विशेष  समस्याप्रो

 के  लिए  भारक्षित  रखे  जाने  चाहिए;  तथा  4200
 करोड़  रु०  विशेष  श्रेणी  के  इतर  ia  राज्यों  के
 बीज  में,  विशेष  रामस्याभों  से  संबंधित  मापदंड

 के  झलावा  फार्मूले  में  विर्धारित  किए  गए  शलिभिन्न
 मापदडो  के  झाधार  पर  जितरित  किए  जान
 चाहिए  i  इनके  अलावा  केद्धीय  प्रायोजित  स्कीमो
 में  कुल  श्रायोजनो  को  करके  झगले  चार  वर्षों

 में  दी  जाने  वाली  2000  करोड़  to  की  शशि
 को  हरेक  राप्य  की  झाय  स्प  ्य  ण्त्ति  बु  प्न्स्भ्या

 के  झाधार  पर,  अरथल  जनसंस्या  द्वारा  गुणित
 राज्य  की  प्रति  ध्यक्तित  श्राम  &  दिलम  के  आधा
 पर,  व्शिष  श्णी  से  इतर  i,  राष्यों  के  बच

 में  वितरित  किया  जाना  भाहिए।
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 Strength  of  SC/ST  Officers  in  Central
 Police  Organkationg  «

 6687.  SHRI  R.  L,  KUREEL;  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  what  is  the  total  strength  of  the
 following  categories  of  officers  in  the
 Central  Police  Organisations  and
 Union  Territories  separately  (i)  Direc-
 tor  Generals  (ii)  Inspector  Generals
 of  Police  (iii)  Deputy  Inspector  Ge-
 nerals  of  Police  (iv)  Superintendents
 of  Police  (v)  Commandants  (vi)  De-
 puty  Supdts./A.SP./Assistant  Com-
 mandantg  (vii)  Police  Officers  posted
 in  the  Central  Secretariat  or  other
 allied  organisations  in  the  above  men-
 tioned  ranks;  and

 (b)  what  is  the  percentage  of  S.C.
 and  S.T.  in  each  rank?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AF-
 FAIRS  (SHRI  DHANIK  LAL  MAN-
 DAL):  (a)  and  (b).  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House  on  receipt.

 Amount  sanctioneg  to  National  Fede-
 ration  of  Industrial  Cooperatives

 Limited  by  Ministry  of  Finance

 6688.  SHRI  BIRENDRA  PRASAD:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  he
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  ६  large
 amount  has  been  sanctioned  to  the
 National  Federation  of  Industria]  Co~
 operatives  Limited,  New  Delhi  by  his
 Ministry  from  time  to  time  during  the
 last  four  years;

 (b)  has  the  objectives  stipulated  in
 the  Grants  been  fully  achieved;

 (c)  what  is  the  maintenance  expen-
 diture  of  the  N.F.LC.  on  Salaries,
 Rents  and  also  TA/DA  of  the  Chair~
 man  for  the  last  three  years;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  N.F.I.
 has  failed  to  submit  the  Audited  Re-
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 ports  of  Accountant  General  as  per
 conditions  of  Grants  sanctioned  for  the
 Jast  several  years;  and

 (e)  if  so,  how  Government  nom!-
 nated  Directors  kept  proper  watch
 over  the  Government  funds  entrusted
 to  thig  organisation  and  how  further
 funds  are  being  released  ६०  it?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  Durmyg  the  Jast  four
 years  following  amounts  (Share
 capital  investments  and  grants)  were
 released  to  National  Federation  of  In-
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 approved  schemes  by  the  Ministry  of
 Industry,

 Yea  Grants  Share
 (Ra,  in  Capital
 lakhs)  Invest-

 ment
 (Rs.  in
 lakhs)

 7975  76  3°62
 1976-77  हु  6°00,
 1977-78.  ‘i  4°07  5°00
 1978-79  2°22

 (b)  The  Federation  has  helped  in
 marketing  the  goods  produced  by  the
 Industrial  Cooperatives  which  com-
 prise  the  weaker  sections  of  the  so-

 dustrial  Cooperatives  for  different  ciety.

 (c)  The  yearwise  details  are  given
 below  :

 Heads  1975-76,  1976277  1977-78

 110  Salary  343979  -54  4:52,344°69  —5,23,464"46
 (7)  Rent,  745235°40  2,33,630°  23  3,09,934°  77

 (ai)  TA  &  DA  to  Chaitman  14  370°00  5.774°00  a  Pa)

 (9)  The  Statutory  Auditors  have
 completeq  the  audit  for  the  year
 1974-75,  but  the  audit  report  is  await-
 ed,  Statutory  Auditors  for  conducting
 the  audit  for  subsequent  years  have
 yet  to  be  appointed.

 (e)  An  enquiry  into  the  working  of
 the  Federation  was  conducted  A
 time-bound  programme  is  being  tor-
 mulated  for  implementition  by  the
 Federation  so  that  it  is  revitalised
 and  is  able  to  serve  the  objects  for
 which  it  has  been  established  In  the
 meanwhile  funds  were  released  onlv
 to  meet  committeg  expenditure.

 Cars  in  American  Cel]  of  the  C.LB

 6689.  SHRI  RAJ  NARAIN:  Will
 the  Minister  of  HOMES  AFFAIRS
 be  pleased  40  state:

 (a)  whether  there  are  6  cars  In
 American  Cell  of  the  Central/Intelli-
 ence  Bureau  (LBL);

 (b)  if  so,  the  purpose  for  which
 these  carg  are  used;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  g  car
 of  I.B.  was  stolen  from  the  residence
 of  the  chauffeur;  and

 (d)  ४  so,  the  reasons  for  which  this
 cay  wag  taken  to  Driver's  house  in-
 stead  of  being  parked  in  the  garage
 for  staff  cars?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AF-
 FAIRS  (SHRI  DHANTR  LAL  MAN-
 DAL):  (a)  and  (9),  It  would  not  be
 in  public  interest  ty  disclose  any  in-
 formation  on  this  matter.

 (९)  and  (a),  A  car  was  stolen  from
 the  residence  of  a  driver  on  10-9-78
 and  was  yecovered  five  days  later.
 Disciplinary  action  has  been  initi-ted
 against  the  driver  for  lapses  on  his
 part,
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 Promotion  Opportunities  to  Upper
 Division  Clerks

 6690.  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  certain  Upper  Division
 Clerks  of  Central  Secretariat  Service
 have  been  stagnating  tor  a  number  of
 years  for  lack  of  promotion  opportuni-
 ties;

 (b)  whether  they  have  not  been
 promoted  despite  the  fact  that  tney
 have  rendered  over  25  years  of  ser-
 vice;

 (c)  whether  Central  Secretariat  Ser-
 vice  rules  provide  a  small  percentage
 for  inclusion  ०  Upper  Division  Clerks
 to  grade  of  Assistants;  and

 (d)  what  steps  are  being  taken  to
 provide  (i)  incentives  and  (il)  relieve
 stagnation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  and  (b).
 The  Central  Secretariat  Clerical  Ser~
 vice  is  a  decentralised  service,  cach
 Ministry  /Departmen*  administering
 its  own  cadre  Howeves,  in  order  to
 remove  imbalance3  in  promotion  as
 between  the  cadres  the  Department
 of  Personnel  and  Administrative  Re-
 forms  fixes  annually  zones  ie.  range
 of  seniority  for  promotion  from  the
 grade  of  Upper  Division  Clerk  to  that
 of  Assistant.  In  accordance  with  the
 zone  now  prescribed,  U.D.  Cs.  with
 approximately  9  yearg  of  service  in
 the  grade  are  within  the  zone  for
 promotion.  According  to  the  Centrus
 Secretariat  Service  Rules,  ‘1962,
 U.D.Cs,  with  5  years  of  approved
 service  in  the  grade  are  eligible  for
 promotion  to  the  Assistants’  wrade.
 There  is  hardly  any  UDC.  with  25
 years  service  in  the  grade  who  has
 still  not  been  promoteg  to  the  Assis-
 tants’  grade.

 (c)  Percentage  of  posts  for  pro-
 motion  of  Upper  Division  Clerks  to
 Assistants’  Grade  is  not  smal]  because
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 50  per  cent  of  permanent  vacancies
 and  all  temporary  vacancies  in  the
 grade  of  Assistant  are  available  fer
 promotion  ०  Upper  Division  Clerks.

 (d)  In  view  of  the  position  ex-
 plained  above,  the  question  of  pro-
 viding  incentives  and  relieving  stag-
 nation  does  not  arise.

 रेल्ग'पिथो  हरा  संस्ट  हाल  ई  बरने  में  बटिनाहइर्या

 6691.  शी  कलस्लाल  हेसराज  जैम :  कया
 उद्योग  मन्नी  यह  अताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 (क)  वया  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्न
 राज्यों  में  रेलगाडियों  द्वारा  सीमेंट  सप्लाई  करने
 के  सम्बन्ध  से  कठिनाई  अनुभव  की  जा  रहीं  है,
 झौर

 (ख)  यदि  हा,  तो  इसके  क्‍या  कारण  है
 ब्ौर  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय
 किये  जा  रहे  है  ?

 उद्योग  मवालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जगदम्वी
 प्रसाद  ग्रादव  (क)  जी,  हां  ।

 (@)  श्रपर्याप्त  रेल  डिब्बों  तथा  रेलबे  द्वारा
 समय-समय  पर  कुछ  दिशाझों  में  लगाये  गये  हुलाई
 सबधी  प्रतिबन्धो  से  सीमेंट  की  ढुलाई  पर  प्रतिकल
 प्रभाव  न  पड  इसका  सुलिण्चिय  करने  की  द
 से  मागकर्ताशों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे
 यथासभव  सडक  के  द्वारा  सीमेट  उठाए  तथा  इस
 प्रयोजन  थे.  लिये  सडक  भाड़े  की  प्रतिपृति  को
 उदार  बना  दिया  गया  है।  रेलवे  बोई  से  भी
 सीमेंट  की  ढलाई  करने  के  लिये  रेल  के  भाल
 डिब्बों  की  सप्लाई  पर  विशेष  ध्यान  देने  काः
 अनुराध  किया  गया  है।

 Puting  Hindustan  Levers  “Lifebnoy’
 in  Category  of  Carbolic

 6692.  DR,  BAPU  KALDATE:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  IDR  Act  has  classified
 soaps  ;n  three  different  categories;

 (b)  whether  Life  Buoy  a  product  pf
 Hindustan  Lever  has  been  put  jn  the
 category  of  “Carbolic

 (c)  the  reasons  for  putting  ies
 Buoy  a  pard  washing  soap  in
 category  of  “carbolic”
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 (d)  whether  Government  are  aware
 of  the  fac;  that  Hindustan  Lever  has
 changed  the  chemical  composition  to
 suit  the  category  of  carbolic;  and

 (e)  whether  Government  propose
 to  examine  this  issue?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  No,  Sir.

 (9)  and  (c),  There  is  no  separate
 Indian  standard  specification  for  Car-
 bolic  soap.  A  Carbolic  soap  should
 comply  with  the  specfications  tor
 laundry  soap  if  it  is  meant  to  be  used
 as  laundry  soap  or  with  the  specifica~-
 thons  for  toilet  soap  if  it  is  to  be  used
 fg,  a  toilet  soap.

 (d)  and  (९),  M/s.  Hindustan  Lever
 Lid.  have  not  applied  to  IS]  for  giatt
 of  a  licence  for  their  brand  of  car-
 bolic  soap.  Government  is,  therefore,
 not  aware  of  any  change  in  the  che-
 mica]  compositioin  of  Life  Buoy  by
 the  Company,

 राष्ट्रीय  नाय  में  वि

 ;  6693.  ओ  धुरेख  झा  सुमन :.  क्‍या  योजना
 1  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  वर्ष  ‘1976-77,  1977-78  और
 l978-79  के  दौरान  प्रचलित  मृल्य  के  झाधार
 पर  इन  तीन  वर्षों  मे  वर्षवार  राष्ट्रीय  श्राय  किसलनी
 थी  ;  पौर

 (ख)  इस  वर्ष  कितनी  राष्ट्रीय  श्ाय  होने
 का  झनुमान  है?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (धी  फजलुर
 रहमान:  (कफ)  झौर  (ख).  वर्ष  i976-774
 1977-78  के  लिए  प्रचलित  मूल्यों  के  प्राधार

 पर  राष्ट्रीय  झाय  क्रश  6656)  करोड़  रुपये
 तथा  73187  करोड़  रुपये  ध्नुमानित  की  गयी
 है  । बर्ध  i978-79  के  लिए  ऐसे  ही  धनुमान
 झभी  तैयार  किये  जाने  है।

 ‘Synthetic  Detergents

 6694.  DR.  BAPU  KALDATE:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  &  fact  that  synthe-
 tic  detergents  were  classified  as  a  core
 sector  industry  in  the  initial  stages;

 (b)  whether  there  is  any  proposal  tm
 declare  the  field  of  synthetic  deter~
 gents  as  reserved  for  small]  scile  sec-
 tor  and  to  take  synthetic  detergents
 out  of  the  core  sector;  and

 (९)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN’
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-~-
 DAV):  (a)  Synthetic  detergents  are
 included  in  Appendix  I  to  the  Indus~
 trial  Policy  Statement  of  (2-2-1973,

 (b)  and  (c).  The  question  of  re-
 Servation  of  manulacture  of  detergents
 for  the  small  scale  sector  is  under
 consideration.

 Memorandum  from  Nagrik  Sangha-
 rasha  Samiti,  Gangtok

 6695.  SHRI  AMAR  ROY  PRA-
 DHAN:

 SHRI  HUKAM  CHAND
 KACHWAIL:

 Will  the  Minister  of  HOME  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  receivegd  a  Memoran-
 dum  from  the  Nagrik  Sangharsha
 Samiti,  Gangtok,  on  denial  of  full
 citizenship  rights  tn  the  non-Sikkimite
 Indiang  in  Sikkim  in  1977;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereng  an&
 action  taken  so  far  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AF-
 FAIRS:  (SHRI  DHANIK  LAL
 MANDAL):  (a)  Yes  Sir.
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 (b)  The  Samiti  mentioned  that  all
 tthe  seats  in  the  32-member  Legisla-
 tive  Assembly  of  Sikkim  wer,  reserv-
 ed  for  Bhutia-Lepcha  communities,
 Nepalis  of  Sikkimese  origin,  Sche-
 duled  Castes  and  Sanghas  of  monas-
 tries  and  consequent}y  Indian  citizens
 not  belonging  to  the  above  mention-
 ed  four  categories  were  not  entitled
 40  contest  elections  to  the  Legislative
 Assembly  The  demand  of  the  Samiti
 was  that  every  Indian  citizen  in  Sik-
 kim,  who  had  the  right  to  vote,  should
 also  have  the  right  to  contest  elec-
 fion  to  the  Assembly

 The  matter  has  been  under  the
 active  consideration  of  the  Govern-
 ment  and  appropriate  Icgislation  in
 ahis  regard  is  Jikely  to  be  introduced
 in  Parlament  before  long  for  con-
 sideration.

 बंगाल  मागपुर  काटन  मिस्स

 6696.  श्री  हुकम  थन्द  कछबाय:  क्या
 अद्योग  मत्री  io  अगस्त  i978  के  ताराकित
 1: ल  संख्या  437  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 घताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बंगाल  नागपुर
 काटन  मिल्‍्म  पर  जनवरी,  .976  से  श्रय्तूबर,
 4978  के  अवधि  से  सम्बन्धित  राशि  बवाया  है

 और  शब  तक  कितनी  राशि  जमा  कराई  गई  है
 तथा  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  झ्न्तगंत
 जमा  करवानी  है  झौर  क्‍या  इन  दोनों  राशियों
 को  वसूल  करते  के  लिए  उत्तरदायी  पब्रधिकारी
 के  विस्द्ध  कार्यवाही  की  गई  है  ;  भौर

 (ख)  क्‍या  उक्त  मिल  में  ऐसे  प्रमुख  व्यक्तिते
 है  जिनके  व्यापार  सम्बन्धी  न्य  बहुत  से  हित
 भी  है?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जगदम्बी
 असाव  यादव  :  (फ)  जी,  नहीं।  इस  समय  जनवरी,
 3976  से  श्रक्‍्तूबर  1978  की  श्रवधि  विषयक

 र्मचारी  राज्य  बीमा  (ईण्ए्स०भ्राई०)  थी  कोई
 भी  देव  बकाया  राशि  बंगाल  नागपुर  काटन
 कल्‍स  की  झोर  मही  निकलती  है।

 खि)  जी  नहीं
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 Setting  up  of  Paper  Mills  in
 Hoshiarpur

 6697  CHOWDHRY  BALBIR
 SINGH:  Will  the  Munister  of  IN-
 DUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  two  paper  mills  have
 since  been  sanchoned  in  the  Tosimar-
 pur  District;

 (b)  the  total  production  target  per
 month  hkely  to  be  done  by  these
 mills;  and

 (c)  when  these  mills  will  start  pro-
 duction  of  paper?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  Approval  has  been  given
 to  three  units  for  setting  up  paper
 mills  in  Hoshiarpur  District,

 (b)  The  total  installed  capacity  of
 those  units  is  about  2800  tonnes  per
 month,

 (c)  One  of  the  units  is  likely  to
 commence  production  by  the  middle  of
 979  The  other  two  units  are  ex-
 pected  to  commence  preduction  in  1980.

 Los,  to  Jute  Mills  in  Public  Sector

 6698  CHOWDHRY  BALBIR
 SINGH:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  the
 almost  all  the  Jute  Mulls  in  Public
 Sector  gre  going  in  loss  since  Jong;

 (b)  if  so,  the  total  loss  suffered  by
 aN  the  jute  mills  in  the  country  dur-
 ing  ‘1978-79;  and

 (c)  the  stepg  Government  have
 taken  +o  stop  this  loss  and  the  plan-
 ning  for  future  to  stop  such  loss?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  No  jute  mill  has  heen
 commissioned  in  public  sector  so  fan.
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 (b)  The  figure  of  profit/loss  of  all
 the  jute  mills  in  the  country  during
 1978-79  is  not  available  88  the  year
 has  just  ended.

 (c)  The  following  are  the  important
 steps  taken  to  restore  the  viability
 of  jute  industry: —~

 (l)  To  promote  exports,  which
 caMe  down  drastically,  export  duty
 on  all  jute  products  has  been  abo-
 lished.

 (2)  Cash  Compensatory  Support
 hag  been  given  on  export  of  select-
 ed  jute  goods

 (3)  Cess  has  been  levied  on  jute
 manufactures  to  finance  R&D  arti-
 vities  through  the  Development
 Council  constituteg  for  the  jute  in-
 dustry.

 (4)  A  soft  loan  scheme  has  been
 introduced  to  enab],  the  industry
 to  modernise  the  plants  and  machi-
 nery  at  a  concessional  rate  of  inte-
 test  ete,  so  as  to  improve  produc-
 tivity  and  make  their  products  com-
 petitive.

 Subversive  activities  by  Chinese  train-
 ea  Nagas  coming  to  Nagaland  from

 Burma

 6699,  SHRIMATI  MOHSINA  KID-
 WAI:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Chinese  trained  Nagas
 who  have  sneaked  into  the  State  of
 Nagaland  from  the  Burma  border  in
 large  numbers  have  indulged  in  blow-
 ing  up  of  a  power  station  aNd  other
 serious  works  of  sahotage;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  arresis
 made  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANADL)  :
 (a)  ang  (b).  Recently,  some  violent
 incidents  have  taken  place  in  Mon

 and  Tuensang  Districts  of  Nagaland
 These  include  an  attack  on  the  power

 house  at  Mon  by  some  unknown  mis-
 creants.  Ng  damage  was  caused  to
 the  power  house,  Although  the  iden-
 tity  of  tie  persons  involved  in  the
 attack  has  not  yet  been  established,
 it  is  however  suspected  that  members
 of  the  China-returned  gang  who  are
 staying  across  the  border  may  be  be-
 hind  the  incidents.  No  arrests  have
 been  made  so  far  in  thi;  regard.

 Increase  in  Central  Plan  Aid

 6700.  SHRI  M,  RAM  GOPAL  RED-
 DY:  Will  the  Minister  of  PLANNING
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  many  State  Govern-
 ments  have  asked  for  increase  in  the
 Centra]  Plan  Aid;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  these  States
 and  additional  amount  asked  for
 each  State?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PLANNING
 (SHRI  FAZLUR  RAHMAN):  (a)  and
 (db).  The  National  Development
 Coucil  in  its  meeting  held  on  Febru-
 ary  24  and  25,  979  has  determined
 the  quantum  of  Central  assistance  for
 State  Plans  for  1979-—B3  and  decided
 tic  principles  on  which  this  should  be
 distributed  among  the  States.  The
 State-wise  allocationg  are  yet  to  be
 finalised,  The  question  of  any  State
 asking  for  increase  in  the  Central
 Plan  aid,  therefore,  docs  not  arise.

 Cases  of  Murder  anj  Rape  in  Delhi

 6701.  SHRI  M.  RAM  GOPAL  RED-
 DY:  Will  the  Minster  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  ६0  state:

 (a)  the  number  of  cases  of  murder
 and  rape  reported  in  Delhi  during
 ‘1978;  and

 (b)  the  number  of  cases  that  have
 been  solved  ang  the  details  thereof?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
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 (SHRI  S,  D.  PATIL):  (a)  and  fb).
 The  details  of  the  number  of  cases  of
 murder  and  rape  reported  in  Delhi
 during  the  year  3978  are  as  under’--

 Reported  —  Cancelled  Admiued  Solved

 Murder  185,  4  iii  395

 Rape  86  4  7b  भर

 Recruitment  of  SC/ST  Members  to  (ny  Where  =  neressary  and  00४८
 Junior  Posts  in  Centra]  and  State

 Services

 6702.  SHRI  MADHAWRAO  SCIN-
 DIA):  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  two  days  conference
 of  the officials  of  U.P.S.C.,  State  P.S.C.,
 Ministry  of  Education,  Social  Welfare
 ang  Culture  and  hi,  Ministry  and
 Labour  was  to  be  held  during  the  last
 week  of  March,  979  to  discuss  the
 matter  with  regard  to  promotion  re-
 cruitment  of  SC/ST  members  to  jumo
 Posts  in  the  Central  and  State  services;
 and

 (b)  if  so,  outcome  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOML  AFFAIRS
 AND  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  S  9,  PATIL):  (a)  Yes  Sir

 A  two-day  conference  of  Recruiting
 Agencies  like  State  Pubhe  Service
 Commissions  etc.  was  orgamsed  by
 Staff  Selection  Commission  on  24th
 and  26th  March,  1979,

 (b)  The  conference  concluded  with
 several  recommendations,  Some  of
 the  main  recommendations  of  the
 conference  are  as  follows:--

 (i)  to  make  up  the  shortfall  in
 recruitment  against  vacancies  re-
 served  for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes,  special  recruit-
 mert  may  be  held  exelusively  for
 them,

 sible,  additional  examination  cen-
 tres  may  be  set  up  in  areas  where
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  population  is  concentrated.

 (nui)  Adequate  number  of  pre-
 examination  training  centres  may
 be  se{  up  tor  providing  coaching
 facilities  to  candidales  belonging  to
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes,

 (iv)  Facilities  ke  hostel  accom-
 modation,  typewriters  etc.  should
 also  be  made  available.

 (v)  Extensive  publicity  may  be
 given  about  examinations  and  re-
 ctuitments  in  which  =  rescrvaticns
 for  Scheduled  Castes/Tribes  exist.

 (५)  Reciuiting  agencies  may  be
 vesteq  with  the  diserction  of  re-
 laxing  to  the  extent  necessary.
 qualifications  relating  to  experience
 prescribed  tor  recruitment  to  vari-
 ous  posts  and  services  reserved  for
 Scheduled  Castes/Tribes,

 Meeting  of  National  Productivity
 Council)

 6703.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Wil]  the  Minister  og  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 mecting  of  National  Productivity
 Council  was  held  recently  in  Delhi

 (b)  if  so,  whether  Government
 have  advised  the  Committee  to  reorient
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 itg  activities  to  mew  economic  and
 industrial  policy;

 (c)  if  so,  details  of  discussions
 therein;  and

 ,  (8)  outcome  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  and  (b).  Yes,  Sir

 (c)  The  National  Productivity
 Council  at  its  meeting  held  at  New
 Delhi)  on  4870  March,  1979,  identified
 the  following  areas  for  immediate
 action  :—

 (0)  Development  of  soap  and
 match  industries  in  collaboration
 wit,  Khadi  and  Village  Industries
 Commission,  Development  Commis~

 “sioner  for  Small  Scale  Industries
 and  others.

 (Qn)  Development  of  small-scale
 sectoi-productivity  improvemert  in
 the  existing  uniis  and  promoting
 growth  of  small  scaie  units  for  the
 reserveq  items  in  collaboration  with
 DCSSI.

 (iis)  Productivity  improvement  in
 public  sector  organisations  where
 Productivity  is  low  or  are  consider-
 ed  sick  Some  »f  the  units/areas
 identified  for  immediate  studies  arc
 State  Electricity  Boards,  sick  units
 of  the  Nationa]  Textile  Corporation
 and  Engineering  Industry,  Bombay,
 Port,  Railway  Yard  in  Muyalsauai,
 ete,

 (iv)  Promoting  appropriate
 schemes  for  securing  involvement
 of  Trade  Uniong  to  enable  them  to
 adopt  productivity  as  an  integral
 part  of  their  movement.

 (a)  The  National  Productivity
 Council  hag  already  worked  out  de-
 tailed  proposals  for  development  of
 Soap  and  match  industries  in  the  cot-
 jtage/small  sector.  Proposals  in  res-
 Pect  of  other  areas  are  being  worked
 out  by  the  Council,

 कल्याण  मिल  हारा  वस्पुश्नों  को  चिषी

 6704.  थो  हु कल  ग्ल्द  कछवाय  :  कया
 उद्योग  मन्नी  i6  अगस्त,  r978  के  गराकित
 प्रशन  सख्या  437  के  उत्तर  क॑  सबंध  म  यह
 बताने  की  क्रुपा  करेग  कि.

 (क)  क्‍या  कल्याण  मिल  जनवरी,  976
 से  झक्‍तूबर,  i978  के  बीच  कुछ  पादियों  बप
 मिल  में  बने  धागे,  कपड़ो  -कटपीसों  करतनो  तथा
 अन्य  छोजना  एवं  झवशिष्टी  झादि  जैसे  अनेक
 वरतुओ  की  बिक्री  करता  रहा  था  ,  यदि  हा,
 तो  प्रत्येक  बर्ष  कितने  मूल्य  की  ऐसी  बस्तुए
 बेची  गई  शौर  किन  किन  पार्टियों  को  बेची  गई  ,

 ख)  किन  विन  पारियों  को  बेचे  गग्रे  माल
 की  कितनी  राशि  की  प्रदायगी  ग्रभी  प्राप्त  नहीं
 हुई  है,  कब  तक  उसे  चसूल  कर  लिया  जायेगा  श्रीर

 =
 सामान  सामान्यत  किन  भतों  पर  बेंचा  जाता  है  ,

 द 3

 (ग)  क्या  झ्रदायभी  प्राप्त  करने  के  लिये
 भूगतान  न  करने  को  दोषी  फर्मों  की  कोई  नोटिस
 जारी  किये  गब्र  हैं  श्रोर  यदि  हा,  तो  उप्हे  कितनी
 बार  नोटिस  दिये  गये,  इस  प्रयोजन  के  लिये
 कितनी  फर्मो  के  विरुद्ध  मुकदमे  दायर  किये  गये
 ध्रौर  कितने  मुकदमे  दायर  किये  गये  ,

 उद्योग  मंत्री.  पक्षो  जाओ  फर्नानडीस)
 (क)  से  (ग)  अधिकांश  जानकारी  उन
 जिल्दों  में  प्राप्त  है  जो  दिनाक  iy-5-79  at
 10-5-78  को  पूछे  गये  प्रश्न  संख्या  श्रमश
 7460  श्लौर  ०827  सबधी  श्राश्वासना  को  पुरा
 करने  हेतु  समद  पुरतकालय  में  रखी  जायेगी
 यहा  समझा  जाता  है  कि  इस  जानकारी  को  एकत्र
 करने  में  लगने  वाले  परिश्रम  के  अनुकूल  फल  नहों
 निकलेगा  ।

 Formation  of  Reception  Committees  to
 Freedom  Fighters  at  Port  Blair

 6705  SHRI  MANORANJAN
 BHAKTA:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  during
 the  inauguration  of  Cellujar  Jail  ag  a
 National  Memorial  at  Port  Bl-ur  by  the
 Prime  Mhnister  of  India  when  large
 number  of  freedom  fighters  were  pie
 sent  two  reception  commuttecs  tc  i7ee
 dom  fighters,  one  official  cominifive  a.
 other  citizens  committee  we  ५  tormea
 if  so,  the  details  thereof,  and
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 (b)  whether  the  Chief  Commis-
 sioner,  Andaman  and  Nicobar  Islands,
 Shri  S.  M.  Krishnatry  had  issued
 special  instructions  in  spite  of  the
 request  made  by  ex-Andaman  Political
 Prisoners  Fraternity  Circle,  to  have  a
 official,  non-official  joint  reception
 cummittce,  to  keep  away  the  non-
 oMicials  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AF-
 FAIRS  (SHRI  DHANIK  LAL  MAN-
 DAL).  (a)  In  comiection  with  the
 inauguration  ceremony  of  the  Cellu-
 lar  Jail  Memorial  at  bort  Blau  hell
 in  February,  1979,  the  Andaman  and
 Nicobar  Admunistration  had  consti-
 tuted  a  Reception  Committee  consist-
 ing  of  both  officials  and  non-officials
 It  35  learnt  that  the  loreal  political
 Parties,  cultural  institutions  and
 other  organisations  had  also  formed
 a  Citizens  Committee,  the  details  of
 which  are  not  available  with  the
 Andaman  and  Nicobar  Administia-
 tion

 (b)  No  such  instructions  were  issu-
 ed,

 Schemes  for  Rural  Development  in
 Andaman  and  Nicobar  Islands

 6706  SHRI  MANORANJAN
 BHAKTA:  Will  the  Minister  of
 PLANNING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Planning  Commis-
 sion  has  gone  through  the  details  of
 Sixth  Five  Year  Plan  Schemes  of
 Andaman  and  Nicobar  Islands;  if  so,
 details  of  the  schemes  of  rural  deve-
 Jopment  and  the  total  percentage  of
 plan  outlay;

 (b)  whether  it  is  fact  that  there  is
 a  huge  cut  in  the  rural  road  sector
 which  shall  cause  setback  in  the  rural
 development  in  the  outlying  and
 remote  areas  if  so,  the  details  thereof,
 and

 (c)  whether  the  Planning  Commis-
 sion  will  reconsider  the  urgent  need
 for  construction  of  rural  roads  in  the
 Union  Territory  of  Andaman  and
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 Nicobar  Island;  if  so,  whether  Goyern-
 ment  will  like  to  send  a  senior  per-
 sonnel  to  examine  the  whole  case?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PLANNING
 (SHRI  FAZLUR  RAHMAN)  (a)  to
 (ec).  The  Sixth  Five  Year  Pian  ‘1978-
 83  of  Andaman  ang  Nicobar  Islands
 is  under  finalisation.

 Production  of  Keyboard  for  Hindi
 Typewriter,

 6707  SHRI  VASANT  SATHE:
 Wul  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 taken  a  decision  to  encourage  produc-
 tion  of  indigenous  Hina  typevriters
 in  the  country  as  part  of  the  pro-
 gramme  for  popularising  the  use  of
 Hind:  rn  Government  and_=  semi-
 Government  organisation;

 (b)  if  80,  the  present  annual  pro-
 duction  of  the  Hindi-typewriters  in
 the  country,  production  unit-wise  for
 the  last  three  years,  year-wise;

 (c)  whether  Government  have
 received  a  proposal  sometime  back
 from  Shri  S.  N.  Nilakhe  of  Akola,  a
 World  Typewriting  Wizard  and
 Research  Scholar  regarding  his
 improved  keyboard  of  Devnagri  script
 and  details  of  the  proposal  made  by
 him  for  production  of  his  keyboard  as
 a  media  for  popularising  Hindi;  and

 (d)  what  action  Government  have
 taken  to  provide  incentives  to  the  said
 scholar  and  small  scale  entre~reneur
 like  Mr.  Nilakhe  to  manufacture  his
 keyboard  on  a  larger  scale  and  the
 reaction  of  Government  to  the  key-
 bourd  devised  by  him?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL)  :
 (a)  and  (b).  The  Government  are
 making  efforts  for  the  prouuction  of
 more  Devnagri  Typewriters  than
 the  requirement.  The  various  compa-
 nics  have  produced  the  Devanagri
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 Typewriters  in  the  following  number
 during  the  last  three  years.

 1970  1977  7978

 Godrej,  Rombay  27230  aato  toy

 Remington  Rand
 Caleutta  7  3०9  5311  4720

 Remington  Rand
 Fandabad,  1059  7303

 Royala,  Madras  TS  732  r066

 6857  0१302  30I92

 (९)  and  (d),  Some  time  back  S4.
 Nilakhe  suggested  for  manufacturing
 a  key  board  for  Devnagr'  script
 Typewriter  based  on  the  Key  Board
 of  Roman  script  Typewriter.  He  was
 requested  to  make  available  his  ma-
 chine  for  some  time  for  trial.  He  did
 not  do  so.  Under  these  -ircumstances

 it  is  not  possible  for  Government  to
 frame  any  opinion  about  the  said  Key
 Board  without  making  8  thorough
 trial,

 Study  of  Labour  Intensive  Nature
 Schemes

 6708.  SHRI  VIJAY  KUMAR  WN
 PATIL:  Will  the  Minister  of  PLAN-
 NING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Planning  Commis-
 sion  have  carried  out  some  studies  of
 the  job  oriented  centrally  sponsored
 central  sector  schemes  of  labour  inten-
 sive  nature  during  the  5th  plan  period
 and  important  findings  regarding  the
 programme  Planning,  programme  con-
 tent,  administrative  and  other  arrange-
 ments  made  at  the  Central/State  and
 field  level  in  the  project  areas,  techni-
 cal  viability  of  the  schemeg  executed
 and  the  resultg  achieved  on  completion
 of  schemes  vis-a-vis  the  targets  set;
 and

 (b)  if  so,  important  findings  thereof
 and  how  far  these  observations/find-
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 ings  have  been  taken  into  account  for
 formulation  of  new  schemes?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PLANNING
 (SHRI  FAZLUR  RAHMAN):  (a)

 and  (b).  The  Programme  Evaluation
 Organisation  of  the  Commission  has
 carried  out  evaluation  studies  uf  the
 Crash  Scheme  for  Rural  Employment
 and  the  Special  Employment  Pro-
 gramme  for  the  Educated  Unemploy-
 ed  implemented  during  the  Fifth  Plan
 reniod.  Summaries  ot  the  ‘ndings  of
 these  studies  are  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  ix  Library.  See
 No  LT-4283!79]  No  such  scheme
 2५  either  in  operation  or  under  the
 consideration  of  the  Government  at
 present,

 Specia}  Assistance  to  Artisans,  and
 Small  Scale  Industries

 6709  SHRI  NATHU  SINGH:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  pro-
 vide  specia]  assistance  to  the  artisans,
 village  and  cottage  industries  and
 small  scale  industries  and  reduce  the
 rate  of  interest  in  the  backward  dis-
 tricts,  and

 (b)  Wf  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  Yes,  Sir

 (b)  According  to  the  instructions
 issued  by  the  Reserve  Bank  of  India
 to  all  commercial  banks  on  the  12th: 0
 December,  1978,  bank  credit  for  arti-
 sans  and  village  and  cottage  indus-
 tries  and  small  scale  industries  in  the
 tiny  sector  would  be  treated  as  com-
 posite  term  loan  for  equipment  fin-
 ance  or  working  capital  or  both  upto
 Rs  25,000/-.  In  respect  of  credit
 limits  for  working  capital  above
 Rs.  25,000/-  but  less  than  Rs.  7  lakh
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 granted  to  artisans,  village  and  cot-
 tage  industries  ang  small  scale  indus-
 inics  in  the  tiny  sector,  bank  may
 charge  at  a  rate  not  exceeding  223
 per  cent  per  annum  (except  for  small
 banks  with  aggregat,  demand  and
 time  lability  of  less  than  Rs.  25  cro-
 res,  it  may  charge  interest  at  a  rate
 not  excetding  13)  per  cent  per  amanm)

 The  Reserve  Bank  of  India  has  also
 issued  guidelines  to  all  scheduled
 barks  on  the  320  December,  i977
 advising  the  banks  to  charge  rate  of
 antcrest  not  exceeding  1  per  cent  to
 smal]  scale  units  covered  under  the
 Ccdit  Guarantee  Scheme  and  units
 promoteg  by  technical  entrepreneurs
 im  order  to  stimulate  capital  invest-
 ment  in  the  small  scale  sector.

 For  promoting  the  development  of
 industries  in  backward  areas,  the
 scheme  of  charging  low  rato  of  inte-
 rest  as  also  extending:  longer  amorti-
 sation  facilities  in  respect  of  projects
 sorateg  there  will  continue.  The  Dis-
 trict  Industries  Centres  which  melude
 all  erstwhile  areas  declared  indus-
 trially  backward  wil]  continue  to
 opr  ite  these  schemes  The  maximum
 rate  of  interest  on  loans  refinanced  by
 IDBI  in  backward  distnets  is  95  per
 eet  per  annum  for  primary  lenders

 Setting  up  of  a  Mini  Cement  Factory
 in  Orissa

 6710,  SHRI  D  AMAT.  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 ntate:

 (a)  whether  the  Minister  of  Indus.
 try,  Government  of  Orissa  has  pro-
 posed  that  a  mini  cement  factory
 should  be  set  up  in  Sundergarh  dis-
 trict  of  Orissa  under  the  expansion
 Programme  of  Industrial  Develop.
 ment  Corporation;  and

 (b)  if  so,  in  which  particular  place
 it  will  be  set  up  and  by  when  the
 work  of  construction  will  start  and
 at  what  cost?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV)  :  (a)  and  (b),  A  scheme  of  the
 State  Industria;  Development  Corpo-
 ration  of  Orissa  Ltd.  (Bhubaneswar)
 has  been  registered  on  23rq  August,
 978  with  D.G.TD.,  for  setting  up  of  a
 muini-cement  plant  with  a  capacity  of
 33,000  tonnes  per  annum  at  Kiring-
 sera,  District  Sundergarh,  at  a  cost  of
 Rs,  I72  lakhs  (estimated):  It  is  too’
 early  to  state  when  the  work  of  con-
 struction  will  start.

 Reservation  of  Posts  for  SC’‘ST  in
 CSIO,  Chandigarh

 67ll  DR  SARADISH  ROY:  Will
 the  Munster  of  SCIENCE  AND
 TECHNOLOGY  be  pleused  to  slate:

 (a)  how  many  posts  have  been
 filled  up  in  the  Central  Scientific  In.
 struments  Organisation  (CSIO)
 Chandigarh  during  the  last  five  years
 (vacancies  and  newly  cieated  posts)
 category-wise;

 (b)  how  many  ot  the  ©  posts  were
 reserved  for  the  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes,  category-wise;

 (c)  how  many  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  candidates
 applied  and  how  many  of  them  were
 selected;  and

 (6)  how  many  Scheduled  Castes/
 Scheduleq  Tribes  employees  are
 working  in  CSIO  at  present  in  Class,
 I,  Class  II,  Class  Tif  and  Class  IV
 categories  and  what  is  the  total
 strength  of  staff  in  euch  category  of
 staff?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  AND
 IN  THE  DEPARTMENTS  OF  ATQ-
 MIC  ENERGY,  ELECTRONICS,
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  AND
 SPACE  (PROF,  SHER  SINGH)  :  (a)  '
 to  (d).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.
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 Keraons
 Working  Under  Engineers

 ‘ang  Architects  of  C.S.UR:

 6712,  SHRI  RAM  VILAS  PASWAN:

 SHRI  SHYAMLATL
 DHURVE  :

 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND
 TECHNOLOGY  be  pleased  to  refor  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  Nos,  2326  and  2346  on  7th  March,
 979  and  state:

 (a)  whether  persons  like  plumbers,
 masons,  welders,  working  directly
 under  Engineers  and  Architects  of
 CSIR  have  been  jJeclarej  as  ‘Techni-
 cal’  and  the  latcr  catagory  have  been
 singled  out;

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;

 (ec)  whether  by  virtue  of  their
 qualifications  and  nature  of  work,  the
 Engineers  ang  Architects  of  CSIR  are
 technical  persons;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  Engi.
 neers  and  Architects  of  Headquarters
 are  implementing  research  works  of
 CBRI  and  SERC  in  planning  and  exe-
 cution  and  as  such  are  a  coordinating
 link;

 (e)  whether  Vardarajan  Committee
 report  on  staff  categorisation  was
 based.  on  some  inbuilt  prejudices  to
 deprive  Architectural  and  Engineer.
 jing  personnel  of  same  conscquential
 ‘benefits  like  5  years  assessment  and
 retirement  age;  and

 (f)  if  so,  by  when  these  anomalies
 are  likely  to  be  removed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  AND
 IN  THE  DEPARTMENTS  OF  ATO-
 MIC  ENERGY,  ELECTRONICS,
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  AND
 SPACE  (PROF.  SHER  SINGH):
 (a)  ta  (c).  The  Governing  Body  of
 the  CSIR  took  a  decision  to  reclassify

 athe  staff  of  the  CSIR  into  three
 categories  namely,  Scieutific.  Tech-
 nical  and  Administrative  against

 four  categories  of  Scientific,  Techni-
 eal,  Auxiliary  Technical  ang.  Admi-
 nistrative  existing  earlier.  The  posts
 of  plumbers,  masons,  welders  earlier
 included  as  ‘Auxiliary  Technical’
 have  thus  been  classified  as  ‘Techni-
 cal’.  At  the  same  time,  the  Govern-
 ing  Body  of  CSIR  felt  that  as  Engi-
 neers  and  Architects  of  the  CSIR  are
 not  contributing  towards  research,
 they  may  be  classified  as  ‘Adminis-
 trative’.  It  is  true  that  the  Engineers
 and  Architects  of  the  CSIR  are  en«
 gaged  on  technica]  work  and  possess
 technical  qualifications.

 (dy)  The  Engineers  and  Architects of  the  Engineering  Unit,  CSIR  are
 essentially  engaged  in  planning  and
 construction  of  buildings  ang  services.
 In  doing  so,  they  utilise  some  of  the
 products  and  techniyues  developed  by
 SERC  and  CBRI.

 (e)  No,  Sir.

 (f)  The  position  is  somewhat  ano-
 mulous  and  the  matter  is  therefore
 being  reconsidered:  no  definite  time
 jimit  can  be  given  at  this  stage,

 Import  of  Computer  by  Glaxo  In-
 dustries

 6713.  SHRI  A.  K.  ROY:  Wil  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  permission  has  been
 given  to  a  multinational  pharmaceu-
 tical  company  Glaxo  Laboratories
 (India)  Lid.  Bombay  to  import  a
 giant  computer  throttling  the  employ-
 ment  potential  in  the  industry;  if  so,
 facts  in  detail;

 (b)  whether  this  is  against  the
 policy  of  job  oriented  industrialisa-
 tion  of  the  country  declared  by  Gov.
 ernment;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  withdraw  pernussion,  if  not,
 the  reasons  therefor?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  to  (ec).  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 Senior  Executives  of  Central  Govern-
 ment  Serving  in  Private  Enterprises

 after  Retirements

 67i4.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  the  number  of  Senior
 Executives  of  the  Central  Govern-
 ment  now  serving  the  privete  enter-
 prises  after  retirement?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  (HOME  AF-
 FAIRS  AND  IN  THE  MINISTRY  OF
 LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  S.  D.  PATIL):  ‘This
 information  is  not  monitoied  by  the
 Department  of  Personne!  ang  Admi-
 nistrative  Reforms.

 Finding  of  the  Study  Group

 675.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the
 Mimster  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  Leen
 drawn  to  the  findings  of  the  Study
 Group  of  the  Ministry  of  Industry  that
 Senior  Executives  of  Central  Goveru-
 ment  serving  the  private  enterprises
 after  retirement  are  often  used  for
 their  old  contacts  to  take  undue  bene-
 fit  from  Government  machinery;  and

 (b)  if  so,  steps  taken  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  The  Study  Group  of
 the  Ministry  of  Industry  on  Indus-
 trial  Regulations  and  Procedures  has
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 made  a  number  of  recommendations.
 However,  this  Group  has  not  given
 any  finding  about  the  employment  of
 senior  officers  of  the  Central  Govern-
 ment  after  retirement  by  private  en-
 terprises  and  the  use  of  thcir  old
 contacts  for  undue  benefits.

 (b)  Does  not  arise.

 Trade  Fair  in  Purnea  Distt.  (Bihar)
 fer  Development  of  Jute  Products

 67i6  SHRI  HALIMUDDIN  AH-
 MED-~  Will  the  Mimuister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Governmen,  propose
 to  arrange  any  trade  fair  in  the
 Purnea  District  of  Bihar  for  the
 development  of  Jute  and  its  products;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  and
 the  steps  proposed  to  be  taken  by
 Government  to  promote  Jute  Produc.
 tion  there?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSIRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  to  (er,  Government  of
 India  have  no  proposal  to  hold  any
 trade  fair  in  Purnea  District  of  Bihar
 for  the  development  of  jute  and  its
 products.  However,  a  Centrally
 Sponsored  Scheme  of  Intensive  Jute
 District  Programme  was  initiated  in
 1972-73,  in  that  district  to  raise  the
 unit  yield  and  _  production.  This
 soreme  is  being  continued  during
 1979-80  also,  Under  the  scheme,  the
 Government  of  India  is  providing
 cent  per  cent  financial  assistance  for
 the  development  of  jute  in  Purnea
 District.  80,000  hectares  of  the  dis-
 trict  have  been  covered  by  IJD  pro-
 gramme  and  the  production  of  jute  in
 Bihar  has  increased  from  $96,000  bales
 in  ‘1974-75  to  88000  bales  in  ‘1978-79:
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 \  import  of  Bivolfine  Silk

 6077  SURI  A.  R,  BADRI
 NARAYAN;

 SHRI  M.  V.  CHANDRA
 SHEKHARA  MURTIIY:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Union
 Government  have  decided  to  import
 300  tonnes  of  Bivoltine  silk  which  is
 roughly  equal  to  the  entire  Bivoltine
 production  in  Karnataka:

 (b)  if  so,  whether  this  import  of
 Bivoltine  silk  will  reduce  the  prices
 of  Karnataka’s  Bivoltine  silk;

 (c)  if  so,  to  what  extent  the  prices
 will  be  reduced;

 (a)  whether  the  price  decrease  will
 result  in  Karnataka  Growers  conti.
 nuing  to  produce  low  quality  multi-
 voltine  only;

 (e)  if  so,  whether  Karnataka
 growers  have  objected  to  the  import
 of  00  tones  of  Bivoltine  silk;  and

 (f)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  No,  Sir,  Import  of  bivol-
 tine  raw  silk  is,  however  allowed
 under  replenishment  scheme  against
 export  of  natural  silk  goods  as  an  ex-
 Port  promotion  measure.  There  is
 also  a  provision  for  import  of  a  very
 limited  quantity  of  raw  silk  for  ope-
 rating  the  mulberry  price  stabilisa-
 tio.  scheme.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  to  wm,  Dp  not  arise.
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 Use  of  Max  Factor  Trade  Mark
 in  India

 6718.  SHRI  DHARMASINHBHAI
 PATEL:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  Max  Factor  trade  mark  is  used
 in  India;

 (b)  the  basis  under  which  the  trade
 Mark  is  permitted  to  be  used;  and

 (e)  whether  Government  have
 checked  if  there  is  an  indirect  con.
 sideration?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  “Max  Factor”  trade  mark  is
 being  used  in  India  by  M/s.  Swastik
 Household  and  Industrial  Products
 (Division  of  Ambalal  Sarabhai  En-
 terprises  Pvt,  Ltd.)  on  the  basis  of
 the  Registered  User  Agreement  with
 M/s  Max  Factor  &  Co.,  U.S.A.

 (९)  The  Reserve  Bank  of  India
 has  undertaken  an  investigation  to
 check  if  the  use  of  Max  Factor  trade
 mark  involves  any  indirect  consider-
 ation,

 राजस्थान  में  ग्राविवासीय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए
 योजना

 6719.  शनी  मास  सिह  :
 श्री  बतुर्भुज  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  राजस्थान  में  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास
 के  लिये  बनायी  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  श्या  है
 झौर  चालू  छटो  पंचभर्षीत  योजना  में  ध्रादिवासियो
 कि  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  किये  जाने
 बाले  उपायो,  का  व्यौरा  गया  है  ;  और

 (ख)  कया  इसके  लिये  क्षेत्रों  का  बयन  कर
 लिया  गया  है  भर  यवि  हा,  तो  उनके  लाम  कया

 ? co
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 wr  क्षेत्रों  के लिए  परियोजनाभों  में  विकास  के
 सभी  क्षेत्र  सम्मिलित  हैँ  भ्र्थात्‌  —

 l.  कृषि  भौर  सम्बद्ध  क्षेत्र  ।
 2.  सहकारिता  |
 3.  जल  और  बिजली  विकास  !

 a
 z

 संचार  ।

 on

 6

 उद्योग  t

 सामाजिक  पौर  सामुदायिक  सेवायें  ।
 झ्राथिक  सेवायें  झौर
 केन्द्रीय  सेवायें  t

 विभिन्‍न  प्रकार  के  शोषण  अर्थात्‌
 रण,  ऋणप्रस्तता
 उपाय  किए  गए  हैं

 हस्तांत-
 झादि  को  रोकने  सक

 '  @

 मध्यम-अवधि  योजना  1978=83  में  इन
 योजनापों  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।

 इंगरपुर  . .

 चित्तोड़गढ़

 विवरण

 पिपलखुंट
 कुशालगढ़
 सज्जनगढ़
 भुकिया
 बागीडोरा

 -  इंगरपुर
 बीभीवाड़ा
 झासपुर
 सगवाड़ा
 सिमलबाड़ा

 प्रतापगढ़

 अरनौड़

 फलासिया,  श्षेरवाड़ा,  लसा-
 दिया,  सालम्बर,  सारदा,
 कॉडटा,  गिर्वा  बाण्ड

 (पृनरगैठित )
 प्रागुरोड  (पुनर्यठितठ)
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 Cooperation  agreement  with  Yugyiavia
 for  peaceful  uses  of  Atomic  Energy

 6720.  SHRI  NATHU  SINGH:
 SHRI  SHANKER  SINHJI

 VAGHELA:
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:
 SHRI  G,  M.  BANATWALLA:
 DR.  BIJOY  MONDAL:
 SHRI  BAGUN  SUMBRUI;

 Will  the  Minister  of  ATOMIC
 ENERGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  India
 and  Yugoslavia  had  entered  into  an
 agreement  for  cooperation  in  the
 utilisation  of  atomic  energy  for  peace-
 ful  purposes;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISiER  OF  SI41E  IN
 THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  AND
 IN  THE  DEPARTMENIS  UF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS,  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  SPACE
 (PROF.  SHER  SINGzDD.  (a)  and  (2).
 An  agreement  between  India  and
 Yugoslavia  on  cooperation  regarding
 the  utilization  of  atomic  <mergy  for
 peaceful  purposes  was  signed  in  Bom-
 bay  on  March  16,  19%.  Tac  Agreement
 provides  for  fellowships  for  training  of
 scientists,  exchange  of  unclassified  in-
 formation,  exchange  of  scientifiz:  visi/S
 lease  or  sale  of  materal  and  equip
 ment  and  carrying  out  of  collaborative
 programmes  as  May  be  mutually
 agreed  upon  from  time  to  time.  Work
 programmes  for  carrying  out  joint  a-ti-
 vities  uder  the  agreement  are  being
 drawn  up.

 Growth  rate  of  various  Industries

 6721,  SHRI  DHARMAVIR  VASI-
 SHT:  Will  the  Minister  of  INDUSTPY
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  overall  performance  ot
 Heavy  Industries  ang  Engineering  In-
 dustries  during  ‘1978-79;

 (b)  the  production  and  growth  rate
 achieved  in  Industrial  Machine  boil:
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 ‘ers,  cement  machinery,  tractors,
 cranes,  machine  tools,  motor  cars,
 commercial  vehicles,  motor  cycles
 electrical  equipment  and  drycells;  and

 (c)  the  exportable  surpluses,  if  any?

 THE  MINISIER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDA‘I  AI  PRASAD  ५  ADAV):
 (a):-  The  rate  of  growth  of  industries
 which  can  be  classified  as  ‘Engincer-
 ing  Industries’  (which  cov-rs  industry
 groups  such  as  basic  metal  industries.
 metal  products,  non-electrical  rnachi-

 nery,  electrical  maciimer  tr.nsport
 equipment,  etc.)  during  the  first  nine
 months  (April-December)  of  1978-79
 Was  7.2  per  cent  according  to  the  gene
 ral  index  compiled  by  the  CSO.  No
 comparable  estimate  for  “Heavy  In-
 dustries”  is  available.

 (b)  A  statement  is  attached.

 (c)  For  most  cf  tne  e.gineering
 industries,  export  targets  are  fixed  by
 Export  Promotion  Council/Ministry  of
 Tommerce.  No  estimates  cf  expor-
 table  surpluses  as  such,  are  ayailable.

 Statement
 Production  and  growth  rates  of  selected  Engineering  Industries  during  April,  .97&—January  ‘1979+

 a,  :
 Industry  {Aje  Unit)  April,  Apr.  'y8  Rate  of

 I977—  Growth
 Jan  7978  Jan,'79  4

 Boilers:  Rs.  crores  56°6  170°8  gr
 a  Cement  Machinery  16°88.  3I°G9  +87°7
 a  Tractors.  Th.  Nos.  gi-8  449  paren
 q.  Cranes  Th.  Tonnes  146  isk  +9°4
 5.  Machine  tools  Rs,  crores  Brg,  t90"g  +24'I
 6  Cara  न  F  °  Th.  Nos.  gor2  agt  0  —I'°3
 os  Commercial  vehicles:  get  45°8  +40°t

 Motor  cycles  55°2  49  +35.7
 oe  Dry  cells  Mil  Nos.  522  684  +gI°0

 Note  :—Figures  are  provisional.

 Ban  on  Expansion  of  Multinationals

 6722.  SHRI  DHARMAVIR  VASISHT:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  steps  taken  to  limit  the
 activity  of  large  industrial  houses  and
 to  bring  them  in  line  with  the  coun-
 try'’s  socio-economic  goals;  and

 (b)  in  what  specific  areas,  with
 details  the  large  houses  had  been
 prevented  from  expansion  and  with
 what  results?

 THE  MINISTER  OF  FTATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHR
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 and  (b).  Gove:ament  hive  ir  th:  In-
 dustrial  Policy  Stelement  cf  December,
 977  stated  that  where  large  scale  units
 are  already  engaged  in  the  manufacture
 of  items  reserved  for  small  scale  sector,
 there  will  be  mo  expansion  in  their
 capacity,  On  the  other  hand,  the  share
 of  these  units  in  the  total  capacity  for
 these  items  will  be  steadily  reduced
 ang  that  of  the  small  scale  ana  cottage
 sector  increased,  This  policy  is  being
 strictly  enforced.
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 Reduction  of  Import  Duty  on  Leather
 Chenmticals  and  Footwear  Accessories

 6723  SHRI  DHARMAVIR  VASISHT:
 Will  the  Minittcr  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  reduction  of
 import  duty  on  certain  leather  chemi-
 tals  and  footwear  accessories  has
 achieved  the  objects  in  view;

 (9)  the  detaileg  list  of  the  identi-
 fieq  chemicals;  and

 (c)  the  expe  ted  target  during  the
 Sixth  Plan  of  finished  leather  goods
 export?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
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 Since  the  reduction  in  Customs
 aus on  certain  leather  chemicals  ind  foot-

 wear  accessories/Components  has  been
 notified  only  on  20th  Feb,  1979,  it  is
 too  early  to  assess  whether  it  has
 achieved  the  desired  objective.

 (b)  A  statement  containing  the  list
 of  chemicals  for  leather  industry  and
 the  componenfs/accessories  for  foot-
 wear  industry  where  reduction  in  Cus-
 toms  Duty  has  been  effected,  is  attach.
 ed.

 (c)  The  value  of  exports  of  fin.shed
 leather  and  leather  goods  by  ‘1982-83,  is
 expected  to  be  of  the  order  of  Rs,  423
 croreg  at  current  prices.

 Statement

 s.  No.  Description

 t  Sulphonated  cod  oil  or  sulphated  cod  oil  or  oxidised  cod  oil  or  chlorinated  cod  oilor  sulpho-
 nated  neatsfoot  oil  or  sulphated  neats  foot  oil  or  oxidised  neatsfoot  oil  or  chlorinated  neats
 foot  oil  or  sulphonated  fish  oil  of  sulphated  fish  oil  or  oxidised  fish  oil  or  chlorinated  fish  oil
 or  mixtures  thereof.

 2  Syntans.

 3  Pigment  finishes  for  leather.

 4  ae
 fat  liquors  (with  or  without  hydrocarbons)  Non-ionic  fat  liquors  and  mixture

 t

 5  Salf  baiifying  chrons  tanning  agents,  Aluminium  tanning  agents,  Oil  tanning  agents,  resin
 tanning  agents,  zirconium  tanning  agents,

 6  Sole  Leather  from  ox  hides  and  cut  soles  and  units  thereof.

 7  Polyurethane  Soles  cut  to  size.

 8  Steel  reinforced  in  soles,

 9  Leather  and  Plastic  Heels.

 t0  Thermoplastic  toe  caps  and  counters.

 tr  Welts  made  from  leather  or  plastic.

 t2  Buckles  and  other  emblishments  for  footwear.

 33  Shoe  eyelets,

 34  Shoo  fiaishing  polishes  in  solution  or  in  blocks.



 १69  Written  Answers  CHAITRA  2i,  90l  (SAKA)  Written  Answers  70

 15s  The  follawing  solvent  soluble  dyes:—

 Colour
 Number  Dyes  Hue  No.

 pads

 (7)  Direct  brown  2i4

 (2)  Acid  Brown  35०0
 (3)  Acid  Brown  52

 (4)  Acid  Brown  है  ‘  हे  ड़  238  oe

 (5)  Acid  Brown  ‘1gr  oe

 (6)  AcidBrown  ४  239

 (7)  Acid  Brown  747  :

 (8)  Acid  Brown  .  788  ५

 (9)  Acid  Brown  नि  नि  गे  मर  789  ०

 (10)  Acid  Brown  34  te

 (11)  Acid  Brown  235

 (12)  “Acid  Brown  191

 (13)  Acid  Brown  92

 (14)  Acid  Black  362

 (15)  Acid  Black  67

 (16)  Acid  Black  769

 (17)  Acid  Brown  .  745  ts.

 (78)  Direct  Blue  59  *

 (19)  “Acid  Brown  gar

 (a0)  Acid  Brown  ago

 (at)  Acid  Brown  g22

 (22)  Acid  Green  93  os

 (2g)  Acid  Brown  27  se

 (24)  Acid  Black  नि  :  .  82  20265,

 (25)  Acid  Brown.  है  है  .  345  20260

 (a6)  Acid  Brown.  +  265  43230

 (27)  Acid  Green  नि  नि  नि  49  ‘

 (28)  Acid  Black  +  «  .  .  न  न  83  an
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 Number  Dyes  Hue  No.  Colour
 é

 Index
 Nunber

 (a9)  Acid  Brown  .  .  44  74995

 (30)  Acid  Brown  .  i46  26597

 (37)  Acid  Yellow  न  86  29970

 (32)  Acid  Blue  93

 (39)  Acid  Red  .  ;  294

 (94)  Acid  Red  .  235

 (35)  Acid  Red  *  .  236

 (36)  Acid  Brown  .  .  59

 (37)  Acid  Brown  x  760

 (38)  Acid  Brown  161

 (39)  Acid  Brown  62

 (40)  Acid  Brown  3768

 (4n)  Acid  Green  48

 (42)  Acid  Brown  #  git  ve

 (43)  Acid  Brown  726  ws

 (44)  Acid  Brown  236
 (45)  Acid  Brown  न  276  न

 (46)  Aci!  Brown  788
 (47)  Acid  Brown  277
 (48)  Acid  Brown  tg0

 (49)  Acid  Brown  .  303  ee
 (50)  Acid  Brown  297  se

 (77)  Acid  Black  नि  .  .  हे  76  oe

 (52)  Acid  Black  ;  94  30336
 (53)  Acid  Brown  .  .  279
 (54)  Acid  Brown  .  .  765

 (5)  Acid  Blue  .  वि  .  734
 (36)  Acid  Green
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 *  Colour
 Number  Dyes  Hue  No.  =  In  dex

 Number

 (57)  Acid  Orange  7  7  नि  .  .  78  ‘

 (58)  Acid  Violet.  .  .  .  .  80  .

 (39)  Acid  Yellow  ७  96
 (60)  Direct  Brown  .  206  230I0
 (61)  Acid  Black  .  a.  है  84  7560
 (62)  Acid  Brown  .  .  .  ‘  403  10gT5
 (63)  Acid  Brown  .  .  .  .  75  $4905
 (64)  Acid  Brown  .  है  85  $4900
 (65)  Acid  Brown  .  .  न  84  20255
 (66)  Acid  Brown  ही  नि  $25
 (67)  Acid  Black  .  .  073
 (68)  Acid  Brown  है  92  36020
 (69)  Acid  Brown  Py  324
 (70)  Acid  Brown  ®  2  86  17595
 (9)  Acid  Brown  ‘  .  87  77596
 (72)  Acid  Brown  A  92  36020
 (73)  Acid  Brown  86  3490०
 (74)  Acid  Black  .  €9  gosto
 (75)  Acid  Blue  .  o  36  29355

 Recommendations  of  Committes  on  Charging  of  High  Rates  on  Papers  by
 Kanjhawaln  Land  Dispute  Shopkeepers  =e

 6724,  SHRI  DHARMAVIR  VASISHT:  6725.  SHRI  SHANKERSINHJI
 Will  the  Minister  of  HOME  AF-  VAGHELA:
 FAIRS  be  pleased  to  state  the  detail-

 ING: ed  recoramendations  of  the  nine-  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 Member  Committee  constituted  in  MALIK:
 September,  978  by  the  Delhi  Armini-
 stration  to  go  into  dispute  and
 suggest  a  solution  to  the  Kanjha-
 wala  land  dispute  between  villagers
 and  allottees?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AF-
 FAIRS  AND  IN  THE  MINISTRY  OF
 LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  Ss.  D.  PATIL):
 Delhi  Administration  have  reported
 that  no  such  Committee  wag  constitu-
 tea  by  them,

 DR,  BIJOY  MONDAL:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state,

 (a)  what  are  the  rateg  at  which  the
 various  kinds  of  paper  ig  supplied  to
 the  shopkeepers  by  the  mills  in  the
 country;

 (b)  whether  it  hag  come  to  the
 notice  of  Government  that  shop-
 keeperg  have  been  selling  the  paper
 by  charging  Rs.  150|-  to  200]-  per
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 quintal  over  and  above  the  rates
 specified  by  Government  for  which
 they  do  not  issue  any  receipt;  and

 (c)  whether  Government  propose
 to  set  up  an  inquiry  committee  or  get
 it  probeq  through  CBI  88  to  why
 the  paper  is  sold  in  the  black  market
 in  such  a  manner  and  action  taken  or
 proposed  to  be  taken  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OCF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a).  There  is  a  chain  of  in-
 termediaries  in  the  paper  trade,  and
 the  retail  price  takes  into  account  the
 ex-mill  rate,  excis:  duty,  fre.ght,
 local]  taxes  and  distributors’  margin.
 As  there  are  also  a  large  number  of
 varieties  and  qualities  of  paper,  the
 rates  are  not  uniform.

 (b)  and  (c).  As  there  is  no  statutory
 control  on  prices  of  paper,  the  ques-
 tion  of  legal  action  does  not  arise.
 Govt.  are  however  taking  various
 steps  to  increase  production  and  are
 algo  planning  to  import  paper  to  en-
 sure  that  the  marginal  imbalance
 between  demand  and  surply  does  not
 result  in  specula.ive  increate  in  price
 of  paper,

 Report  on  Institute  of  Applied  Man-
 power  Research

 6726.  SHRI  SHANKERSINHJI
 VAGHELA:

 SHRI  G.  M,  BANATWALLA:
 DR.  BIJOY  MONDAL;

 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND
 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 since  received  the  report  of  Professor
 P.  R.  Sengupta  on  the  Institute  of
 Applied  Manpower  Research;

 (b)  if  so,  the  recommendations
 made;

 (९)  whether  Government  876
 since  contemplated  any  action  to
 implement  the  recommendations;  and
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 (d)  if  so,  the  details  thereof?
 i ¢

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LEFENCE  AND
 IN  THE  DEPARTMENTS  OF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  SPACE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  Yes,
 Sir.  The  Report  has  been  prepared  by
 the  Institute  of  Applied  Man  Power
 Research  in  response  to  g  request
 made  by  the  Nationay  Committee  on
 Science  ang  Technology.

 (9)  The  salient  featureg  of  the  re-
 commendations  are  gievn  in  the  en-
 ९05९0  statem:2at.

 (c)  and  (d).  The  rerorts  are  under
 study.

 STATEMENT

 The  report  brings  out  the  pattern
 of  employment  and  character'stics  of
 scientific  manpower,  and  also  qa  norm
 for  assessing  future  requirement  of
 manpower  for  R&D  on  the  basis  of
 proposed  outlay.

 Although  the  report  is  mainly  in  the
 form  of  a  status  report,  there  are  few
 general  recommendations.  The  Report
 covers  (i)  the  Institutional  Sector
 covering  the  CSIR  chain  and  a  few
 large  public  sector  industries  auch  as
 FCI;  (i)  Industrial  Sector  covering
 R&D  labs.  in  the  public  and  private
 sector  on  &  sampling  basis;  and  (iii)
 Univérsity  Sector  (of  some  Universi«
 ties  and  IITs)  but  largely  based  on  the
 IIT  system.

 The  main  recommendations  ‘are;

 l.  Industrial  Sector,

 (l)  In  a  free  market  situation,
 every  industry  has  to  take  enough  pre-
 caution  against  obsolesence,  so  that  it
 May  not  suffer  in  competition  against
 more  sophisticated  technology  or  by  the

 a
 of  a  more  attractive  9705

 uct.

 (2)  As  regards  functional  distribue
 tion  of  S&T  personnel,  it  is  stated
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 that,  as  the  purpose  of  R&D  in  the  iu-
 digtrial  sector  is  to  develop  market-
 able  technology  and  technical  innovas
 tion,  R&D  programme  in  the  industry
 should  be  design  oni  development
 oriented.  An  overall  functional  ratio
 of  l:  of  the  R&D  and  Auxiliary  per-
 sonnel,  is  fairly  reasonable.

 (3).  The  poor  utilisation  pattern  of
 post-graduates  in  Science  &  Techno-
 logy  in  industrial  R&D  is  a  matter  of
 great  concern,  and  calls  for  in-depth
 study  for  asecrtaining  the  reasons  for
 this,

 (4)  R&D  in  the  industrial  Sector
 should  Include  mainly  (a)  design  and
 development  and  (b)  .na”keéting.

 For  every  rupee  spent  on  the  R&D
 part,  the  economy  should  be  prepared
 to  invest  five  to  ten  times  as  much,
 depending  on  the  nature  of  the  indus-
 try,  for  successfully  marketing  the
 product  or  innovation.

 (5)  The  manufacturing  industries
 should  spend  matching  amount  to  uti-
 lise  the  R&D  results  of  the  various
 Institutions,  on  developmental  or  tech-
 nical  R&D.  Industry  should  be  com-
 mitted  to  industrial  growth  through
 technological  development,

 II,  Industrial  Sector

 (i)  There  should  be  an  interdisci-
 plinary  approach  with  regard  ta  tech-
 nology  and  better  utilisation  of  pro-
 fessionals,

 (2)  The  pattern  of  distribution  of
 S&T  personnel,  by  salary,  needs  to  be
 examined  thoroughly  in  order  to  make
 R&D  more  productive  and  to  draw
 More  young  brilliant  scholars  to  it.
 A  cylinderical  pattern  is  prefered  to  a
 pyramidal]  pattern.

 (3)  Technical  services  should  con-
 stitule  a  more  important  wing  of  R&D
 than  administration  and  clerical  func-
 tions,

 Increase  in  Price  of  Cloth

 6727.  SHR]  SHANKERSINHJI
 VAGHELA;:

 DR.  BIJOY  MONDAL:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  con~
 siderable  increase  in  the  prices  of
 cloth  in  the  country  after  the  presen-
 tation  of  Finance  Budget  and  if  so,
 to  what  extent;

 or
 (b)  whether  it  ig  also  a  fact  that

 the  prices  of  cotton  have  gone  down
 by  3.8  per  cent  at  present  ag  com~
 pared  to  the  last  year;  and

 (०)  whether  any  steps  have  been
 taken  by  Government  to  check  the
 prices  of  cloth  in  the  country  and  if
 so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 No,  Sir.  In  fact,  the  wholesale  price
 index  for  cotton  textiles  has  fallen  from
 5६85.7  for  the  week  ending  24-2-1979
 to  85.4  for  the  week  ending
 24-38-1979.

 (b)  The  wholesale  prices  of  cotton
 decreased  by  about  34  per  cent  be-
 tween  February,  4978  and  February,
 1979.

 (c)  There  is  no  statutory  control  on
 the  prices  of  cloth.  The  price  movement
 is  conditioned  by  a  multiplicity  of
 factors,  important  of  which  are  pro-
 duction  costs  and  demand  and  supply.
 Nevertheless,  the  Minister  of  Industry
 has  recently  discussed  the  matfer  with
 the  industry,  who  have  been  asked  to
 devise  steps  to  reduce  prices  of  cotton
 cloth.
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 $मियस्दित  कपड़े  का  निर्माण  और  उसके  मूल्य  में  वृद्धि

 6728.  भी  झमस्त  राम  जायतबाल  :  कया
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  ।  भ्रप्रैल  19782  3  मार्च,  1979
 की  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  वस्ख  निगम  के  अ्रधीत
 संचालित  भिलों  द्वारा  गैर-नियन्त्रित  कपड़े  के  मुल्यों
 में  बृद्धि  की  गई  थी,  जबकि  ऐसी  प्रवधि  के  दौरान
 ई  की  कीमतों  में  कमी  हुई  थी  ।

 (ख)  वर्ष  t978  के  दोरान
 द्वारा  भ्निमन्तित  कपड़े  का  कितनी  मात्रा
 दस  किया  गया  भौोर  ऐसे  कपड़े  के  मूल्यों
 मिल  द्वारा  कितनी  श्रौसत  वृद्धि  की  गई  ;  झौर

 (ग)  क्‍या  वर्ष  i978  और  979  की  प्रथम
 तिमाहियों  के  दौरान  न  मिलों  को  झपती  मूल्य
 निर्धारण  नीति  के  बारे  में  सरकार  ने  कुछ  मार्ग-
 दर्शोध  सिद्धान्त  जारी  किये  थे  झौर  यदि  हां,  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  भौर  यदि  नहीं,  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 उच्चोग  भ्रंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (शो  जगरभ्यो
 प्रसाद  यादव)  :  (क)  जी  हां,  रुई  के  मूल्य  में  कभी
 होने  के  बावजद,  बचें,  i978-79  के  दौरान
 झम्य  निविष्टियों  की  लागत  में  वृद्ध  हो  जाने  के
 कारण  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  की  मिलों  द्वारा  उत्पा-
 दित  अनियन्तित  किस्म  के  कपड़े  के  मिल  से  निकलते
 समय  के  लागत  मुल्य  में  कुछ  बृद्धि  हुई  है  ।

 (ख)  1978  के  कलैंडर  वर्ष  में  राष्ट्रीय  क्स्त्र
 निमम  की  मिलों  में  लगभग  777170  लाख  मीटर
 गैर-मियंद्ित  कपढ़े  का  उत्पादन  किया  ।  उत्पादित
 कपड़े  ी  मिल  से  निकलते  समय  की  कीमत  में
 झौसत  2  प्रतिशत  की  बृढ़ि  हुई  है  ।

 (ये)  जी,  नहीं  t  कपड़े  की  गैर-नियंत्रित  किस्मों
 के  मूल्यों  पर  कोई  भी  कानुनी  भियंत्रण  नहीं  है  ।

 बसों  शोर  ढ््कों  का  आयात

 6729.  भरी  राम  बिलास  पॉसबान :.  क्ष्या
 शद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  बसों,  ट्रकों  भ्रथवा  उनके  चेसिस
 का  आयात  करने  से  रोजगार  के  भ्रवसर  प्रदान  करने
 में  और  विसीय  लाभ  प्राप्त  करने  में  सहायता
 मिलेगी

 (@)  कया  वर्तेमान  कारणानों  की  उत्पादन
 क्षमता  में

 दि
 करके  उनके  उत्पादन  में  तत्काल

 बुद्धि  नहीं  की  जा  सकती  ;  भौर

 (ग)  इनके  स्वदेशी  उत्पादयद  और  इनके

 पास
 पक्ष  और  विपक्ष  में  क्या  प्रांथक  कारण
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 उद्योग  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भोमतों  भाभा
 भाईते  :

 रे
 पब्लिक  परिवहन  झौर  माल  को

 परिबहुत,  बसों  शौर  ढको  को  परिचालन
 भत्तग्रेस्त  है,  एक  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योग  है,
 जिसकी  रोजगार  क्षमता  भी  पर्याप्त  है  ।

 (ल)  ‘1979-80  में  मांध  में  प्रस्याशित  वृद्धि
 के  प्रनुरूप  वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  स्वदेशी  निर्माण
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  जारी  हैं  ।
 इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  पहले  ही  इस  वर्ष
 1978-79  में  देश  में  निर्मित  वाणिज्यिक  गाड़ियों

 की  संख्या  गत  वर्ष  io77-78  की  प्रवधि  में
 41,244  की

 ह
 में  58,255  हो  गई  है  ।

 अतः  मांग  में  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  वर्ष
 उत्पादन  में  स्पष्ट  रूप  से  वृद्धि  हुई है  ।

 (ग)  द्रक/बस  चेसिसों  का  वास्तव  में  कोई
 झायात  नहीं  हो  रहा  है  1  भ्रायात  के  विपक्ष  में
 मुख्य  कठिनाई  यह  है  कि  भ्रायातित  गाड़ियों  जिनकी

 जता,  भारत
 में  निर्मित  वाणिज्यिक  गाड़ियों  की

 ौर  काम  से  की  जा  सकती  है,  की

 "गाव
 सीमाशुल्क  जोड़े  बिना  भी  काफी  अधिक

 '

 Aig  (०  Handioom  Intensive  Deveiop-
 ment  Projects  in  Karnataka

 6730.  SHRI  C.  छू,  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Government
 have  given  assistance  for  handleom
 intensive  development  projects  in  the
 State  of  Karnataka  during  the  current
 financial  year;  and

 (b)  if  so,  the  district-wise  details
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  and  (b).  Centra]  assis~
 tance  is  given  according  to  prescribed
 pattern  for  projects,  For  the  Ilkal  in-
 tensive  handloom  development  project
 (covering  parts  of  Bihar,  Gulbarga  and
 Bijapur  districts),  a  sum  of  Rs,  22.50
 lacs  was  released  by  the  Central  Gov-
 ernment  during  1978-79,
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 Indo-Soviet  Cooperation  in  Fast
 *  Neutron  Breeders

 6731,  SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 Will  the  Minister  of  ATOMIC  ENER-

 ..GY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 taken  steps  towards  Indo-Soviet  Co-
 operation  in  the  field  of  “fast  neutron
 breeders”  for  operating  the  next  gene-
 ration  of  nuclear  power  plants;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 JHE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  AND
 IN  THE  DEPARTMENTS  OF  ATO-
 MIC  ENERGY,  ELECTRONICS,  SCI-
 ENCE  AND  TECHNOLOGY  AND
 SPACE  (PROF.  SHER  SINGH):  (a)
 and  (b),  A  new  agreement  between
 India  and  USSR  has  been  signed  on
 January  22,  979  which  inter  alia  in-
 cludes  cooperation  in  the  field  of  fast
 breeder  reactors,  Work  programmes
 for  carrying  out  joint  activities  in  ac-
 cordance  with  the  new  agreement  are
 being  worked  out.

 Resumption  of  Dialogue  with  Naga
 Rebels

 6732,  SHRI  CHITTA  BASU:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  contem-
 |  plate  any  possibility  in  near  future  to

 resume  dialogue  with  the  rebel  Nagas
 and  adopt  a  policy  of  conciliation
 rather  than  confrontation;

 (b)  whether  there  are  some  moves
 to  arrange  for  a  fresh  dialogue  bet-
 ween  Government  and  Naga  _  rcbels;
 and

 (c)  if  so,  the  reaction  and  attitude
 of  the  Government  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  to  (०).  Government  have  all
 along  been  following,  and  continue  to
 follow  a  policy  of  reconciliation.  It
 Was  in  pursuance  of  tnis  policy  that
 the  talks  were  held  with  the  ex-under-

 Bround  Nagas  and  an  Agreement i}

 reached  in  November,  ‘1975,  Represen-
 tatives  of  the  ex-undergrounj  who  wele
 signatories  to  this  Agreement  nave
 been  in  contact.  with  underground
 Nagas  staying  across  our  border
 in  Burma  with  a  view  to  per-
 Suading  them  to  accept  the  Shil-
 long  Agreement.  Talks  between
 tehm  are  to  centinue.  Besides,  at  pre-
 sent  there  is  no  other  proposal  for  any
 dialogue  between  the  Government  and
 undexgroung  Nagas.

 Meeting  of  D.LLG.s  of  Police  in  Delhi

 6733.  SHRI  K,  A.  RAJAN:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  a  meeting  of  Deputy
 Inspectors  General  of  Police  was  held
 in  Delhi  on  8th  March,  1979;

 (b)  if  so,  the  details  and  where  the
 meeting  was  held;

 (९)  total  amount  spent  for  the
 meeting;

 (d)  whether  jt  is  a  fact  that  Rs.
 6600/-  was  spent  on  dinner  attend-
 ed  by  these  420  D.I.Gs.;  and

 (९)  if  so,  whether  this  is  in  keeping
 with  the  policy  of  Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  Yes,  Sir

 (b)  This  is  an  Annual  Conference
 which  is  held  at  New  Dethi  and  was
 attended  by  DIG’s  and  other  senior
 Police  officers  from  all  State  Govern-
 ments  and  Union  Territories.

 (c)  A  sum  of  Rs,  33,124.70  wag  spent
 in  connection  with  the  Conference.

 (d)  An  expenditure  of  Rs.  ‘12,858/~
 was  incurred  on  the  dinner  which  was
 attended  by  these  delegates  and  some
 other  officers,

 (e)  It  is  a  usual  practice  to  host
 dinner  on  such  occasions  to  provide
 an  opportunity  to  the  delegates  for
 greater  informal  discussions.
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 Criminat  Cases  Filed  for  Demonstra-
 tion  against  Simla  Pact

 6734.  SHRI  RASHEED  MASOOD:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pieased  to  state:

 (a)  whether  certain  criminal  cases
 were  filed  against  some  persons  when
 they  demonstrateg  in  Delhi  against
 Simla  Pact  with  Pakistan;  and

 (b)  if  so,
 those  cases?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  IN-  THE  MINISTRY  OF  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  S,  D.  PATIL):  (a)  and  (b).
 Delhi  Administration  have  reported
 that  eight  cases  were  registered  in
 connection  with  the  demonstration
 held  in  Delhi  against  Simla  Pact.  Out
 of  these,  5  cases  were  decided  by  the
 Court.  The  accused  were  sentenced
 till  rising  of  the  Court  in  4  of  these
 cases  and  discharged  in  the  5th  case,
 The  other  cases  were  withdrawn  by
 the  Delhi  Administration.

 what  has  happened  to

 sex  प्रदेश  के  श्रादिधासियों  के  शीचन  थापन  की
 पड़ति  का  सर्वेक्षण

 6735.  ची  बलपत  सिंह  परस्ते  :  क्‍या  गृह  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के)  क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  श्रादिवासियों  (प्राचीन
 )  के  जोवन  यापन  की  पति  भर  उनकी

 संख्या  के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिए  कोई
 सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  घनिक  लाल
 मेल)  :  (क)  और  (जल).  संभवतः  सदस्य  का
 झाशय  उन  भ्रादिम  जनजातीय  समुदायों  से  है  जो
 पूर्व  कृषि  स्तर  तकनीक  के

 म्यूर
 सार  रह  रहे  है  tv

 wr  बर्गो  को  पहिचानने  के  तीन'  महत्वपूर्ण
 झभिलक्षण  लिए  गए  हैं,  भर्थात्‌  :-

 (i)  वर्ग  पब  कृषि  स्तर  तकसीक  का  होना
 चाहिए,  स्थागास्तरित  लेती  विभाजन  रेखा  के
 रूप  में  भागी  जा  रही  है  ?
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 (i)
 वर्ग  पूर्व-साक्षरता  या  3  प्रतिशत  साक्ष-

 रता  से  कम  का  होना  चाहिए,  तथा

 (iii)  वर्ग  के विकास  की  दर  स्थिरता  के
 निकट  या  कैजले  सीमात्स  की  होनी  बाहिएं  ।

 उपरोक्त  झाधार  पर,  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भ्रभुज-
 जारियाज,  बेगस,  भरियास,  पहाड़ी  कोरबास  तथा
 साहारिबास  आदिम  जनजाति  समुदायों  का  पता
 लगाया  है  ।

 इन  समुदायों  के  विकास  के  लिए  विशेष
 कार्यक्रमों  को  शुरू  करने  की  प्रावश्यकता  है  t  इस
 उद्देश्य  के  लिए  राज्य  उसरकार  प्रत्येक  समुदाय  के
 लिए  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर  रही  है  a  इस
 'रिपोटों  को,  विस्तृत  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  तैयार
 करने  की  प्रावश्यकता  है  ।

 Recommendations  of  the  Working
 Group  on  Autemotive  Industry

 6736.  SHRI  SUBHASH  CHANDER
 BOSE  ALLURI:

 SHRI  K.  RAMAMURTHY:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be

 plesaed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  high
 level  working  group  appointed  by  Gov-
 ernment  on  the  automotive  industry
 hag  submitted  its  report  to  Govern-
 ment;

 (b)  if  so,  what  are  the  main  recom.
 mendations  of  the  group;  and

 (०)  whether  Government  have
 examined  the  report,  what  are  the  re-
 commendations  that  Government  herve
 accepted  and  implemented?

 THE  MINISTER  OF  STATE  ™
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI).  (a)  and
 (b),  The  Working  Group  on  Trans-
 port,  Earth  Moving  Equipment  and
 Agricultural  Machinery  set  up  to  for-
 mulate  programmes  of  development
 for  the  Five  Year  Plan  Period  978~—
 83  has  submitted  its  report  recently
 The  recommendations  cover  the  main
 sectors  of  the  Automotive  Industry
 comprising  commerical  vehicles,
 jeeps,,  cars,  2-wheelers,  agricultural
 tractors,  earth-moving  equipment,
 diesel  engines,  automotive  ancillaries
 ang  railway  equipment.  The  main
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 recommendations  relate  tg  augment-
 ing  asd  upgrading,  where  necessary,
 productive  capacities  and  capabilities
 in  the  country  for  meeting  the  de-
 mand,  particularly  with  reference  to
 national  priorities,  concerning  in-
 creased  employment  opportunities,
 public  transporation,  movement  of
 goods  ang  capital  inputs  for  projects
 concerning  power,  mining,  rural  de-
 velopment,  etc.  Besides  outlining  the
 industry  status  and  future  trends  of
 each  of  these  sectors  of  automotive
 industry,  the  report  of  the  Working
 Group  also  indicates  long-term  pro-
 duction  projections,  investments  re-
 quired  to  achieve  the  projecteg  pro-
 duction  employment  potential.,  ratio-
 Nalisation  and  technological  upgrada~
 tion.

 (c)  The  main  thrust  of  the  report
 has  been  accepted  by  the  Govern-
 ment.  The  modalities,  direction  and
 progress  of  implementation  will  de-
 pend  on  several  factors  including  the
 response  of  the  Industry,  the  actual
 growth  of  damand  and  _  resources
 available.

 Inquiry  jnto  Alleged  Atrocities  on
 Harijans  in  Muzaffar  Nagar

 6737,  SHRI  CHITTA  BASU,  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 ‘pleased  to  state,

 (a)  whether  the  Scheduled  Castes
 ang  Scheduled  Tribes  Commission
 have  enquired  into  the  alleged  atroci-
 ties  on  the  Harijangs  in  Muzaffar  Nagar
 recently;

 (b)  whether  the  commission  has  since
 submitted  its  report;  and

 (९)  if  80,  the  essential  findings  of
 the  Commission  and  their  specific  re-
 Commendations  on  this  particular
 issue?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AF-
 FAIRS  (SHRI  DHANIK  LAL  MAN-
 DAL);  (a),  Yes,  Sir.

 (b).  No,  Sir.
 (e).  Doeg  not  arise.
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 लो  कास्ट  स्माल  कार'  शोर्थक  से  समाचार

 6738.  शी  हुक्म  चरद  कछवाय  :

 शी  वयाराम  शाक्य  :

 7
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 7
 (क)  क्‍या  6  मार्च,  i979  के  हिन्दुस्तान

 टाइम्स'  में  कम  कीमत  पर  छोटी  कार  के  बारे  में
 समाचार  प्रकाशित  ढुभा  है  ;  भ्रौर

 ख)  यदि  हां,  तो  उक्त  छोटी  कार  का  निर्माण
 करने  के  लिय  किस  कम्पनी  को  झाशय  पत्र  जारी
 किया  गया  है  भौर  देश  में  इस  कार  का  निर्माण
 किस  स्थान  पर  होगा  और  इसकी  लागत  निर्माण
 प्रादि  का  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ओमती  झाभा
 साति)  :  (क)  झौर  (ख).  6  मार्च,  7979  के
 “हिन्दुस्तान”  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  में  भोटरगाड़ी
 उद्योग  के  उन्नयन  के  प्रस्तावों  का  उल्लेख
 है,  जिसमें  न्य  बातो  के  साथ-साथ  देश  में  विद्य-
 मान  यात्नी  कारों  की  तुलना  में  ईंधन  क्षमता  ब्ादि
 की  दृष्टि  से  एक  भर  प्रच्छी  कार  के  निर्माण  की
 व्यवस्था  है  1  इन  प्रस्तावों  का  अध्ययन  किया  जा
 रहा  है  और  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  प्रस्ता-
 वित  कार  के  निर्माण  के  संबंध  में  समय  और  मूल्य
 के  बारे  में  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  इस  परियोजना
 के  लिए  किसी  कम्पनी  को  श्राशय  पत्र  नहीं  दिया
 गया  है  ry

 राजस्थान  में  एज०  एम०  टो०  की  बना
 कारखाना  स्थापित  न

 6739.  ्  कुमार  शास्त्री  :  बया  ड्वों
 मंत्री  यह  बताने  की  ह  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  राजस्थान  में  एच्र०एम०्टी०  की
 घड़ी  बनाते  का  कारखता  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  ;  शौर

 ख)  यदि  हां,  तो  इस  कारखाने  की  स्थापना
 कब  तक  की  जायेगी  ?

 उद्योग  भज्ञालय  में  राज्य  संत्री  (औमती  भाभा
 साईति)  :  (क)  झौर  (व).  राजस्थान  झभौद्योगिक
 एवं  क्तिज  विकास  निगम  द्वारा  अजमेर  में  एच ०
 एम०्टी०  सहायता  प्राप्त  राजस्थांतस  की  बाच
 असेम्बली  यूमिट  की  स्थापना  की  जा  रहो  हैं  |
 कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  तथा
 इमारत  का  निर्माण  कार्स  चल  रहा  है  ।  भाल  वर्ष
 में  एकक  के  कार्य  शुरू  कर  देमे  की  प्राशा  है  ।
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 भारत  हैबी  इलेट्रिकत्स  लिमित्ंड  में  आयुर्वेदिक  चिकित्सा
 पड़ति  को  मान्यता  देगा

 6740.  श्री  भानु  कुमार  शास्त्री  :  क्या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  हैवी  इलेकिट्र-
 कत्स  लिमिटेड  में  भायुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धति  को
 मान्यता  न  देने  के  क्या  कारण  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (क्रीमतों  झाभा
 भाईति)  भारत  हैवी  इलेकिट्रकल्स  लिमिटेड  के  कर्म-
 जारियो  को  डाक्टरी  उपचार  तथा  चिकित्सा  की  उदार
 थ  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  है।  कम्पनी  के  भोपाल
 स्थित  एकक  में  कमंचारी  पायुर्वेदिक  चिकित्सा  पर्दा
 के  भ्रन्तर्गत  भी  डाक्टरी  इलाज  पाने  के  हकदार  है  t
 सरकारी  नीति  के  प्रनुरूप  भ्रन्य  प्रभागों  में  भी  देशी
 चिकित्सा  पद्धतियों  के  प्नन्तर्गत  चिकित्सा  सुविधाएं
 शुरु

 है
 के  सवाल  पर  बी.एच.ई  एल.  विचार  कर

 दहा  1

 राजस्थान  में  सीमेंट  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  प्रावेदन
 बल्

 6741.  श्री  भाग  कुमार  शास्त्री  :  क्‍या  उद्योग
 मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेरी  कि  :

 हि
 राजस्थान  में  सीमेंट  उद्योग  स्थापित  करने

 i
 सरकार  को  कितने  श्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 ्)  उनमें  से  स्वीकृत  झथवा  अस्वीकृत  किये

 ४५०
 आावेदन-पत्रो  की  सख्या  अ्रलग-प्रलग  कितनी  है,

 z

 (7)  झावेदनो  को  अ्स्वीकार  करने  के  मुख्य
 कारण  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  (भ्रो  जगदम्बी
 प्रसाद  वादब) :  (क)  बौर  (ख).  राजस्थान में  सीमेंट
 समझ्  स्थापित  करने  के  लिए  i  wir,  i977  से
 झौद्योगिक  लाइसेसो|झाशय  पत्नो  के  लिए  22
 आवेदन  तथा  तकनेकी  विकास  के  हानिदेशालय  में
 पंजीकरण  द्वेतु  2  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं।  इनमे  से  5
 प्रस्ताव  स्वीकार  कर  दिये  गये  हैं।  8  प्रस्ताव  रह  कर
 दिये  गये  हैं  तथा  ii  प्रस्तावों  की  जाँच  की  जा  रही

 (ग)  राजस्थान  में  सीमेंट  संयंत्रो  की  स्थापना
 संबधी  भ्रावेदन  रह  होने  के

 सुधा
 कारण  रेल  परिवहन

 की  प्रपर्याप्त  सुविधा  का  होना  तथा  जिन  क्षेत्रों  के
 के  लिए  झावेदन  किया  गया  है,  उनमें  सीसेट  ग्रेड  के
 ्यूने  पत्थर  का  न  होना है  |

 (गए  Production  in  Coimbatore

 6742.  SHRI  R.  KOLANTHAIVELD:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state;

 (a)  the  quantity  of  coir  fibre  pro-
 duced  in  Coimbatore  and  Salem  dis-
 tricts  of  Tamil  Nadu;
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 (0)  whether  Government  have  stu-
 died  the  feasibility  of  starting  8  rub-
 berised  coir  unit  in  Tamil  Nadu  mak-
 ing  use  of  the  immense  quantity  of
 coir  fibre  available  there;  and

 (c)  if  so,  the  results  of  the  study
 and  the  further  steps  proposed  to  be
 taken  for  developing  the  industry?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  ,
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV);  (a).  The  estimated  pro-
 duction  of  fibre  during  1977-78  is  880
 tonnes  in  Coimbatore  and  350  tonnes
 in  Salem  districts  of  Tamil  Nadu,

 (b)  ang  (c).  The  Government  of
 Tamil  Nadu  have  prepared  a  scheme
 for  setting  up  of  a  rubberized  coir
 unit  in  Thanjavoor  district  for  thes
 consideration  of  the  Coir  Board,  The
 Coir  Board  after  due  consideration  will
 send  a  viability  report  to  the  Govern-
 ment  of  Tamil  Nadu  taking  into  ac-
 count  the  existing  installed  capacity
 of  the  rubberized  coir  manufacturing
 units.  The  actual  implementation  of
 developmental  programmes  in  respect
 of  coir  industry  the  responsibility  of
 the  State  Governments  under  their
 respective  Plan  Schemes.

 Launching  of  Geosynchroncus
 Satellite

 6743.  SHRI  R.  KOLANTHAIVELU:
 Will  the  Minister  of  SPACE

 be  pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  propose

 to  launch  geosynchronous  satellite  in
 9§];

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof;
 and

 (c)  whether  such  ag  satellite  is  con-
 sidered  to  be  of  great  importance  for
 Tamil  Nadu  which  has  to  depend
 mostly  on  monsoon  rains?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  AND
 IN  THE  DEPARTMENTS  OF  ATO-
 MIC  ENERGY,  ELECTRONICS,
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  AND
 SPACE  (PROF.  SHER  SINGH).  (a)
 Yes,  Sir.
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 by)  The  geosynchronous  satellite,
 callea  the  INSAT-I,  is  a  multi-puropse
 domestic  satellite  system  for  tele-
 communications,  TV  ang  Meteorology.
 Its  telecommunications  and  TV  cove-
 rages  are  designed  for  national  cove-
 rage.  However,  its  Very  High  Reso-
 lution  Radiometer  (VHRR)  for
 meterological  earth  imaging  is  de-
 Signed  to  cover  about  25  per  cent  of
 the  world  area  directly  below  the
 satellite.

 (c)  The  satellite  will  be  of  prime
 importance  to  the  whole  country,  as
 the  meteorology  components  of
 INSAT-I  system  wil]  significantly
 improve  the  country’s  weather  foze-
 casting  capability  which  will  benefit,
 in  particular,  agricultural  operations,
 aviation,  port  and  shipping  opera-
 tions,  hydro-electric  power  genera-
 tion  planning,  and  cyclone  and  flood
 disaster  warning,

 Issue  of  Licences  fey  increasing  pro-
 duction  of  items  reserved  for  Small

 Scale  Industries

 6744.  SHRI  8,  R.  DAMANI.  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have  is-
 sued  fresh  licences  or  allowed  to
 increase  the  production  capacity  with
 regard  to  the  production  of  items  7९-
 served  for  small  scale  sector  on  the
 consideration  of  00  per  cent  exports
 on  a  continued  basis,  during  the
 course  of  the  year;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  com-
 panies  who  were  allowed  to  increase
 the  production  capacity  or  given  fresh
 licences  in  this  regard;  and

 (c)  the  items  for  which  the  fresh
 licences  were  issued  or  allowed  to  in-
 crease  the  production  capacity?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES).  (a).
 Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Under  the  Industries
 (Development  and  Regulation)  Act,
 95l,  the  following  2  Industrial  Licen-
 ces  and  5  Letters  of  Intent  were  is-
 sueq  during  978  for  the  manufacture
 of  items  reserved  for  the  Small  Scale
 Sector  subject  to  the  conditions  that
 they  would  export  00  per  cent  of
 their  annual  production  on  a  conti-
 nuing  basis,

 Name  of  the  Company  and  Location  of  the
 Undertaking

 Item  of  Manufacture

 A.  Industrial  Licences

 M/s.  Anspa-Knit  (Pvt.)  Ltd.,  (Kandla  Free  Pulovers,  Cardigans,  Ladies  Blouses.
 Trade  Zone,  Gandhidham,  Kutch,  Gujarat)  (New  Undertaking)

 2,  Mis.  Pentagon  Screws  &  Fasteners  Ltd.,  Wood  Screws,  M.S.  Screws  ete.
 (Sahibabad,  Ghaziabad,  U.P.)

 B.  Letters  of  Intent

 t.  Shri  Darshanjit  Smgh
 (Ghaziabad—U.P.)

 2.  Ms.  Britania  Biscuit  Co.  Lid.
 (Nadia  West  Bengal)

 g.  Shri  M.  Syed  Mohomed
 (Pudukotlai—T.N.)

 be  Mis.  Farida  Shoes  Pvt.  Ltd.  5
 (North  Arcot—T.N.)

 &  M/s.  Gedore  Tools  India  Pvt,  Ltd,
 (Maharashtra)

 (New  Undertaking)

 M.S  Screws,  Wood  Screws,  etc.
 (New  Undertaking)
 Leather  Footwear
 (New  Article)
 Shoe  Uppers
 (New  Undertaking)

 Leather
 acta

 Uppers,  Leather  Footwears
 (New  Uni  ing}

 Cast  Tools—Vices  of  different  sizes
 (New  Articles)
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 Reduction  in  Capacity  of  Multina-
 tional  Manufacturing  items  Reser-

 ved  fo,  Samali  Scale  Industries

 6745.  SHRI  S.  R.  DAMANI:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 duced  the  capacity  of  production
 while  fixing  capacities  in  the  C.O.B.
 licences  with  regard  to  the  Multina-
 tional  Companies  which  are  manufac-
 turing  consumer  goods  which  have
 been  reserved  for  smal]  scale  sector
 during  the  course  of  the  year;

 (9)  if  80,  the  names  of  the  compan-
 ies  ang  items  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 TH  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):
 (a)  to  (c).  Following  criteria  are  taken
 into  account  while  fixing  capacities  in
 COB  licences.

 (i)  Where  production  has  been
 established  and  reported  for  a  period
 of  more  than  one  year  prior  to  the
 specified  date,  the  capacity  may  be
 fixed  at  the  level  corresponding  to
 the  highest  annual  production,  sub-
 ject  to  a  minimum  economic  capa-
 city  to  be  determined  in  respect  of
 the  concerned  industries/products,

 whichever  is  higher,  There  may,  how-
 ever,  be  cases  where  it  may  not  be
 practicable  to  fix  a  minimum  eceno-
 mic  capacity.  In  such  cases,  the
 capacity  will  be  fixed  provisionally
 on  the  basis  of  peak  production  in
 any  of  the  previous  years.

 (ii)  Where  production  had  com-
 menced  within  less  than  one  year
 before  the  specified  date  or  the
 undertaking  has  not  yet  gone  into
 production,  the  capacity  may  be  pro-
 visionally  determined  on  the  basis
 of  the  minimum  economic  capacity.
 But  in  cases  where  it  48  not  practi-
 cable  to  fix  the  minimum  economic
 capacity,  the  capacity  may  be  provi-
 sionally  determined  on  the  basis  of
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 the  capacity  claimed  or  the  computa-
 tion  based  on  plant  and  equipmént
 installed.

 (iii)  Where  a  minimum  economic
 capacity  or  a  provisional  capacity  is
 fixed,  this  capacity  will  have  to  be
 fixed  finally  on  the  basis  of  the
 Inghest  annual  production,  after  the
 unit  has  been  in  production  for  a
 period  of  three  years.
 The  above  criteria  are  uniformly

 applieg  in  all  caseg  including  multina-
 tionals.

 Policy  to  Attract  Investment  and  Fore-
 ign  Entreprencuria]  Talent

 6747,  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India
 announced  a  policy  to  attract  invest-
 ment  and  foreign  entrepreneurial
 talent  from  non-resident  industri-
 alists  willing  to  set  up  industries  in
 the  country;

 (b)  if  so,  how  many  applications  and
 for  what  type  of  industries  have  been
 received  so  far  and  out  of  which  how
 many  have  been  cleared;

 (c)  how  many  applications  are
 pending  for  import  of  texturising  and
 crimping  machines;  and

 (d)  what  decision  Government  had
 taken  in  the  above  applicatioris?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):
 (a)  to  (da).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Fermit,  for  Soda  and  Oi!  Used  in  Soap
 Manufacture

 6748.  SHRI  G.  Y.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  are  the  details  regarding
 the  big  chunk  of  quotas  and  permits
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 for  scda  and  oil  used  in  soap  manu-
 facture  and  imported  from  foreign
 countries  granted  to  the  large  houses;

 (9)  whether  Government  are  aware
 that  small  scale  soap  industry  is  fac-
 ing  hardship  ag  a  result  thereof;

 (९)  whether  Government  have  recei-
 ved  complaints  in  this  regard  and  if
 50,  the  details  thereof;  and

 (d)  the  stepg  Government  propose
 to  take  to  help  the  small  scale  soap
 industry?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 {SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):
 (a)  None  of  the  large  industrial  houses

 was  recommended  for  grant  of  quota
 and  licence  for  soda  and  oil  for  pre-
 Pparation  of  soap.  In  1978,  release
 orders  were  issued  for  about  10,000,
 tonnes  of  mutton  tallow  to  DGTD  re-
 gistered  users  for  the  manufacture  of
 fatty  acids  used  in  soap  manufacture.
 At  present,  import  of  soda  is  under
 open  general  licence  and  import  of  oil
 is  canalised  through  STC.  Details  of
 licences  granted  are  published  in
 Weekly  Bulletins  issued  by  the  Chief
 Controller  of  Imports  and  Exports,
 copies  of  which  are  available  in  the
 Parliament  Library.

 (b)  During  the  calendar  year  i978,
 against  an  allocation  of  20,158  tonnes
 of  imported  tallow/fatty  acids,  only
 12,416  tonnes  had  been  lifted.  It  would,
 therefore  appear  that  small  scale  units
 are  able  to,  get  their  requirements  of
 Oil  for  soap  manufacture  Soda  ash  is
 used  in  the  manufacture  of  soap  to  a
 small  extent.  Due  to  scarcity  of  in-
 digenous  soda  ash,  however,  some  units
 did  experience  difficulties,

 (c)  Some  complaints  have  been  re-
 ceived  in  regard  to  supplies  of  soda
 ash  and  they  are  from  units  who  are
 Not  eligible  for  supplies  of  indigenous
 soda  ash  according  to  the  guidelines  of
 the  Department  of  Chemicals  and  Fer-
 tilizers.  These  guidelines  state  that
 indigenous  soda  is  to  be  supplied  on
 the  basis  of  off-take  of  1977,
 430  LS—7

 (a)  It  has  been  decided  to  supply
 18,000  tonnes  of  tallow/fatty  acids  to
 small  scale  soap  industries  during  the
 year  979  through  State  Governments.
 Keeping  the  978  performance  in  view
 it  is  considered  that  this  quantity  would
 be  adequate  to  meet  anticipated  de~-
 mand.

 Government  have  recently  issued
 guidelines  to  all  manufacturers  to  sup-
 ply  soda  ash  to  individual  units  based
 on  off-take,  Further,  imports  of  soda
 ash  are  allowed  under  open  General
 Licence  and  import  duty  has  also  been
 reduced.

 Percentage  of  Population  engaged  in
 Industry

 6749.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have
 made  any  survey  regarding  the  per-
 centage  of  population  engaged  in
 industry  in  the  country  at  present;

 (b)  if  so,  what  is  the  percentage;

 (c)  what  is  the  percentage  of  peo-
 ple  engaged  in  industry  in  each
 state;

 (dy  whether  Government  have  for-
 mulated  any  scheme  to  shift  people
 from  agriculture  to  non-agricul-
 tural  occuptions;

 (e)  if  so,  what  are  the  details
 thereof;  and

 (f)  whether  the  State  Government
 and  voluntary  organisations  are  con-
 sulted  in  this  regard;  if  80,  what  are
 the  details  and  what  is  the  response
 of  the  State  Governments  and  volun-
 tary  agencies  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):
 (a)  and  (b).  While  comprehensive  data



 795  Written  Answers

 on  employment  in  factories  covered  by
 the  Factories  Act,  948  are  available
 from  year  to  year  on  the  basis  of
 Annual  Survey  of  Industries  no  such
 data  are,  however,  available  in  respect
 of  non-factory  manufacturing  sector  88
 a  whole.  The  National  Sample  Survey
 Organisation  in  its  20th  Round  cover-
 ing  the  period  July  974—June  4975
 undertook  a  household  enquiry  of  self
 employment  in  non-agricultural  enter-
 prises  which  inter  alia  included  the
 non-factory  manufacturing  sector  also.
 The  sample  number  of  non-household
 non-factory  reporting  units  was,  how-
 ever,  so  small  that  no  analysis  of  these
 data  have  been  carried  out.  Recently
 in  977  the  Central  Sfatistical  Orga-
 nisation  had  conducted  an  Economic
 Census  of  all  establishments  employ-
 ing  at  least  one  hired  worker  on  a
 fairly  regular  basis  in  the  non-agricul-
 tural  sector  of  the  economy,  including,
 inter  alia,  the  manufacturing  sector.
 The  data  collected  in  the  course  of  the
 Census  is  under  tabulation.  In  addi-
 tion  to  the  above,  presently  the  Na-
 tional  Sample  Survey  Organisation  and
 the  CSO  are  also  conducting  surveys
 on  non-factory  manufacturing  sector.
 The  surveys  are  in  progress.

 (c)  Information  on  persons  returned
 as  workers  for  their  main  activity  and
 classified  into  nine  broad  industrial
 categories  as  per  1971  Population
 Census  is  given  in  the  statement  laid
 on  the  Table  of  the  Hause,  [Placed  in
 Library,  See  No,  LT-4284/79].

 (a)  to  (f).  In  pursuance  of  the  policy
 of  Government  to  promote  the  develop-
 ment  of  rural  areas  licences  for  new
 undertakings  or  for  substantial  expan-
 sions  would  not  be  given  for  industries
 in  standard  urban  areas  of  metropolitan
 cities  and  industries  within  the  munl-
 cipal  limits  of  cities  with  a  population
 of  हैं  lakhs  or  more.  The  only  excep-
 tion  would  be  in  the  case  of  sick  units
 which  cannot  be  revived  except  through
 expansion  and  diversification  and  in
 the  case  of  uneconomic  units  which
 needed  expansion  or  diversification  to
 avoid  sickness,
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 The  District  Indusfries  Centre  pro-
 gramme  is  a  totally  new  effort  in  pro-
 moting  rural  industrialisation  and  tak-
 ing  industry  to  rural  areas.  Periodic
 review  meetings  are  being  held  with
 the  State  Governments  to  clarify  doubts
 remove  impediments  and  generally  to
 speed  up  the  implementation  of  the
 programme.

 Ex-Factory  Price  of  Car

 6750.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  he  pleased
 to  state:

 (a)  what  is  the  ex-factory  price  of
 car  of  each  make  separately  manu-
 factured  in  the  country;

 (b)  what  is  the  amount  of  excise
 duty  and  other  taxes  on  car  of  each
 make  separately;

 (c)  what  is  the  progress  so  far
 made  in  the  manufacture  of  small
 car;  and

 (a)  by  when  the
 come  in  the  market?

 smal]  car  will

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI-
 MATI  ABHA  MA:TI),  (a)  and  (४).  A
 statement  is  aftached  indicating  the
 prices  as  reported  by  manufacturers.

 (c)  and  (d).  In  comparison  to  the
 wide-range  configuration  of  passenger
 cars  manufactured  in  developed  coun-
 tries,  the  passenger  cars  manufactured.
 in  India  are  considered  small  cars.  The
 objectives  are  to  upgrade  the  Auto~
 mobile  Industry  particularly  in  the
 interest  of  improving  fuel  efficiency  and
 reliability  for  the  end  users.  Govern-
 ment  are  presently  considering  various
 proposals,  including  the  participation
 of  the  Public  Sector  for  upgradation  of
 the  passenger  car  industry.
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 Statement

 Sl.  Name  of  the  manufacturer  Make  of  Car  Ex-factory/  Excise  duty
 No,  Net  Dealer

 price  of  Car

 (Rs.)  (Rs.)

 i.  M/s.  Hindustan  Motors  Ltd.,  Ut-  (a)  Ambassador  Mark-4  30,362°  00  7;590°  00
 tarpara  (W.B.)  (Petrol)

 (b)  Ambassador  Mark-
 4°  (Diesel)  43,962°  90  10,341°  00

 Qe  M/s.  Premier  Automobiles  Lid.,  Premier  '26,99:°  00  6,747°  75
 Bombay.

 3.  M/s.  Standard  Motor  Products  of  Standard  Gaz«l,  9,727°00  744°  28
 India  Ltd.,  Madras.  (As  in  Feb.,

 35744
 Tg

 4.  Mjs.  Sunrise  Auto  Industries  Ltd,  BADAL  I  he  00  3,100" 00
 Bangalore.  ;

 Nore:  The  actual  price  to  be  paid  by  the  customer  will  include  dealer's  margin.  It  will  also  include
 Sales  Tax,  Octroi  Duty,  Transportation  Charges,  etc.,  which  differ  from  State  to  State.

 Namber  of  carg  in  the  Ministry  and
 Attached  and  Subordinate  Offices

 6751,  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  is  the  number  of  cars
 of  each  make  in  the  Ministry  of  indus-
 try,  attached  and  subordinate  offi-
 ces  and  public  undertakings;  under
 the  Ministry,  separately;

 (b)  whether  there  is  any  proposal
 to  reduce  the  number  of  cars  in  the
 Ministry  and  other  offices;

 (९)  if  so,  the  details  thereof,  and

 (d)  what  is  the  expenditure  on
 maintenance  of  these  cars  during  the
 last  3  years  year-wise?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):
 (a)  to  (6).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  placed  on  the
 Table  of  the  House.

 Nuclear  Power  Plant  in  Coastal
 Region  of  West  Bengal

 6752.  PROF.  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  question  of  set-
 ting  up  a  Nuclear  Plant  in  the  coas-
 tal  region  of  West  Bengal  was  under
 consideration  of  the  earlier  Gov-
 ernment;

 (b)  whether  the  matter  was  dis-
 cussed  earlier  with  the  representa-
 tives  of  the  West  Bengal  Govern-
 ment  and  the  Atomic  Energy  Com-
 mission  several  times;  and

 (c)  if  so,  the  latest  position  in  re-
 gard  to:  finalisation  of  the  plan  for
 setting  up  a  Nuclear  Power  Plant
 in  the  coastal  region  of  West  Ben-
 gal?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  AND  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS,  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  SPACE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  No  Sir.
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 (b)  and  (c).  Yes  Sir.  The  question
 of  setting  up  a  nuclear  power  plant  in
 Eastern  Region  was  raised  during  dis-
 cussions  held  in  November  974  with
 the  West  Bengal  State  Planning  Board.
 The  Board  was  advised  that  a  detailed
 study  may  be  conducted  to  determine
 the  most  desirable  and  optimal  mix  of
 thermal  hydel  and  nuclear  power  to
 cater  to,  the  demands  of  the  Region  in
 the  context  of  the  overall  regional  and
 national  energy  policy  and  to  approach
 the  Ministry  of  Energy  in  case  the
 study  revealed  that  a  nuclear  power
 station  was  economically  viable  in  the
 Eastern  Region.

 Supply  of  Uranium  by  USA  _  for
 T.A.P.S.

 6753.  PROF,  SAMAR  GUHA:  Will  the
 Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  issue!  gf  supply
 of  uranium  by  USA  for  Tarapur
 Atomic  Power  Plant  hgs  been  finalis-
 ed;

 (b)  whether  Government  have
 received  any  communication  from
 the  Government  of  USA  in  this  re-
 gard;  and

 (९)  if  so,  facts  thereabout?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  AND  IN
 THE  DEPARTMENTS  OF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS,  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  SPACE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  One  of  the
 pending  export  licence  applications  for
 36.8  tonnes  of  enriched  uranium  for
 the  Tarapur  Atomic  Power  Station  has
 been  cleared  by  the  U.S.  Nuclear  Regu-
 latory  Commission  on  March  23,  i979

 (9)  and  (6).  The  U.S.  Authorifies
 have  informed  Gevernment  of  the  re-
 commendation  of  the  Executive  Branch
 of  the  U.S,  Government  to  the  US.
 Nuclear  Regulatory  Commission  re
 garding  the  pending  export  licence  ap-
 plication  for  9.8  tonnes  of  enriched
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 uranium  for  the  Tarapur  Atomic  Power
 Station.  This  application  is  presently
 under  the  consideration  of  the  U.S.
 Nuclear  Regulatory  Commission.

 Production  of  Cement  in  Bokajan
 Factory,  Assam  .

 6754.  SHRI  BEDABRATA  BARUA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  ४९०
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  total  quota  of
 cement  allotted  to  Assam  in  one
 year;

 (b)  what  is  the  total  cement  pro-
 duced  in  the  Bokajan  Cement  Fac-
 tory  in  Assam;

 (c)  what  is  the  full  capacity  of  the
 Bokajan  Factory;  and

 (d)  what  are  the  reasons  for  the
 Bokajan  factory  not  producing  upto
 full  capacity?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):
 (a)  The  state  of  Assam  was  allotted
 2.35  lakh  tonne  of  cement  during  the
 year  1978.

 (b)  The  production  of  the  Bokajan
 Cement  Factory  was  4.23  lakh  tonnes
 during  1978-79,

 (c)  The  annual  installed  capacity  of
 Bokajan  Cement  Factory  is  2  lakh
 tonnes.

 (dy  The  capacity  utilisation  at
 Bokajan  was  about  6i.5  per  cent  dur-
 ing  the  year  1978-79,  mainly  due  to
 constraints  on  limestone  raising  and
 transport.

 Central  Assistance  for  Rural  Roads  in
 NE,  Region

 6758.  SHRI  AHMED  HUSSAIN:  Will
 the  Minister  of  PLANNING  be  pleased
 to  state:

 (४)  the  quantum  of  Central  assis-
 tance/loans/grants  given  by  the  Cen-



 207

 tre  and  allotted  to  each  State  each
 year  during  the  last  five  years  end-
 ing’  3ist  March,  979  and  earmarked
 for  1979-80  for  the  purpose  of  pro-
 viding  Rural  Roads/Rura]  Link  Roads
 in  the  N.E.  Region;

 (b)  whether  any  specific  proposal
 request  has  been  received  from  the
 Government  of  Assam  under  the
 minimum  needs  programme  to  assist
 in  providing  and  repairing  rural
 roade/link  roads  in  Assam;  and

 (c)  if  80,  the  details  therefor
 alongwith  the  action  taken  or  pro-
 posed  to  be  taken  thereon?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 FAZLUR  RAHMAN):  (a)  Central
 assistance  for  State  Plan  outlays  is

 given  in  the  shape  of  block  loans  and
 grants  and  is  not  linked  to  specific
 projects.  The  allocations  earmarked
 for  rural  roads  under  the  Minimum
 Needs  Programme  in  the  N.E.  Region
 for  974—979  and  proposed  for  1979-80
 are  given  in  the  Statement  enclosed.

 (b)  No  proposal  has  been  received
 from  the  Government  of  Assam  for
 extra  assistance  under  the  minimum
 needs  programme,

 (c)  Does  not  arise.

 Statement

 Allocations  for  Rural  Roads  under  M.N.P.  in  the  N.EC.  Region
 (Rslakhs)

 State  1974-75,  1975-76  1976-77  1977-78  1978-79,  1979-80
 Provi-

 sional)

 Aslam.  Tr0  igo  *  252  350  535  460

 Manipur  50  80  88  00  790  200

 Meghalaya  न  3०  56  Lal  we  50  55  60

 Nagaland  ४  ४  45  60  ow  7  95  790

 Tripura  oe  40  40  50°  75  78०  २8०

 Arunachal  Pradesh  ५,  .  95
 Mizoram  7  to  30  35  42  46  725

 Change  of  Name  of  “Bombay”  ६०  (b)  if  so,  when  such  proposal  was
 “Mumbai”

 6786.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Maharashtra  Government  have  sub-
 mitted  a  proposal  to  change  the  name
 of  Bombay  as  Mumbai;  and

 received  and  decision  taken  by  Gov-
 ernment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS

 Sgr
 DHANIK  LAL  MANDAL):  (a}

 es,  Sir,

 (b)  The  proposal  was  received  from
 the  Government  of  Maharashtra  in
 December,  1977,  It  is  still  under  con-
 sideration.
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 सरकारी  शपक्र्मों  में  प्रचार  के  लिये  ह, अ  को  गई  धनराशि

 6757.  श्री  सन्नोक्ा  लाल  सिंघा  :

 भी  एम०  ge  gare  झलहास  :

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की
 क््पा  करेंगे  कि  :

 (क)  उनके  मंज्ञालय  के  अ्तर्गत  शाने  वाले
 सरकारी  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं,

 (ख)  एकको  के  एककवार  प्रथार  ढाचे  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  और  गत  तीन  वर्षों  में  ब्षवार,  एककवार
 कितनी  प्रचार  पर  शा्च  की  गई,

 (ग)  गत  तीन  वर्षों  में  इन  एकको  द्वारा  एकक।

 =
 बर्षवार  विज्ञापन  किन  किन  दैनिको  को  दिये

 (घ)  इत  एककों  का  छोटे  झौर  मध्यम  दर्जे

 '
 दैनिकों  के  प्रति  रुख  का  ब्यौरा  क्‍या  है,

 र्‌

 (2)  इन  एककों  द्वारा  एककवार  झाज  तक
 की  गई  कार्यबाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है?

 Ce  मंत्रालय  में  झोर  परमाणु  ऊर्जा,  इ  लेक्ट्रोनिक्स,
 विज्ञान  तथा  प्रौ्चोगिको  शोर  अंतरिक्ष  विभागों  में
 राज्य  मली  (प्रण  शेर  सिह)  (क)  qa)  नेशनल
 रिप्र्च  डिवेलपमेंट  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  (एल०
 झ्रार०"्ही०  सी)  नई  दिल्‍ली,  शौर

 (2)  सैंन्ट्रल  इलैक्ट्रोतिक्स  लिमिटेड  (सी०ई०
 एल०),  साहिबाबाद  (उ०  प्र०)

 ख];  (ग),  (घ)  शौर  (ह)  भ्रपेक्षित  जानकारी
 के  जा  हे  हो  हे  है

 )

 विवरण

 .  लेशनल  रिसर्च  डिवेह्पमेंट  कार्परेशन  are
 इंडिया  (एन०  झार०  Eto  at)  i

 भाग  @—r  ०प्रार०डी  “सी  ०  के  प्रचार  एकक
 में  एक  भ्रौद्योगिक  सम्पर्क  और  सूचना  भ्रधिकारी,  एक
 सूचना  और  प्रचार  प्रधिकारी,  एक  उच्च  श्रेणी
 लिपिक  जौर  एक  कनिप्ठ  प्राशुलिपिक  शामिल  है।
 बिग्रत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एन०भार०डी०  सी०  के
 प्रचार  पर  किया  गया  व्यय  तीचे  दिया  गया  है
 1975~76  43  0,38/-8e

 1976-77  ,65,20/-o

 1977-78  1,75,582/-8e
 wart  (ग)  विगत  तील  वर्षों  के  दौरान  एल०प्रार०

 डी  ०सी०  द्वारा  निर्मुक्त  विज्ञापतो  के  लिए  प्रयुक्त  दैनिक
 सुभानार  पक्षों  की  सूची  झनुवन्ध- 1  में  दी  गई  है।
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 भाग  (थ)  और  (ह)  जहां  कही भी  होता
 है,
 दु  स््फि  ६ इ  ह्  t

 I
 के  फ्

 भाषा  ा  यश्राप्षभंव
 ऐसे

 अ
 पत्नो  की  ज्ेवाजी  ह्  उपयोग  किया

 जाता  है.  1

 2.  संन्ट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  लिभिध्ड  सो०  ई०  एस०  :

 भाग  (श्)  सी०ई०एल०  नई  कम्पनी  है  जो  कि
 अभी  निर्माण  भवस्था  में  है  पौर  सी०६०एल०  के  लिये

 शि
 झूप  से  इस  प्रकार  की  कोई  प्रचार  सरचता  नही

 ।  विपणन  त्रुप  भाषी  उत्पादों  के  बारे  मे  जानकारी
 प्रदान  बर्ने  धौर  उन्हे  लोकप्रिय  बनाते  के  लिए
 विज्ञापन  देता  है  ।  क्यित  तीन  वर्षों  के  दौरान  किया
 गया  वर्ष  बार  व्यय  नीचे  दिया  गया  है

 ह उ
 1975-76  30,386

 I976-77  39,710

 977—78  33,462

 भाग  (ग)--विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 विए  ग्रए  विज्ञापन  झधिकाशत  उन  तकनीकी
 पत्रिकाशों  और  प्रकाशनों  तक  ही  सीमित  थे
 जिनका  इलेक्ट्रानिको  ढेड  में  परिचालन  कियों.
 जाता  हैं  यथा

 .  इलैंक्ट्रानिक्स  फार  यू

 2  हलेक्ट्रानिक्स  रिव्यू

 3  जनंल  झाफ  इन्स्टीट्यूशन  झाफ  इलेक्ट्रा-
 निक्सस  एड  टेलिकम्युनिकेशन  इंजीनियर्स

 4  इलेक्ट्रानिक्स  टुडे

 5  साइस  28,  और

 be  साइंस  रिपोर्टर

 भाग  च)  जौर  (इ)--कम्पनी  मुध्यत
 परिष्कृत  इलजेक्ट्रानिंक  संघटकों  झौर  प्रष्मात्तियो
 का  लिर्माण  करती  है  धौर  इनके  बारे  में  विज्ञापन
 इलेमट्रानिकी  से  सम्बद्ध  तकनीकी  पत्रिकांशों  और
 प्रकाशनों  में  दिए  जाने  होते  हैं  ताकि  प्रचार  इस
 प्रकार  के  इलेक्ट्रानिक  संघटको  झौर  प्रणालियों  में
 रूचि  रखने  वाले  उपभोक्ताप्रो,  नामत  इलेक्ट्रानिकी
 उद्योगों,

 मतुसबाग
 और  विकास  सगठतों,  श्ादि

 तक  पहुच  सके।  फिलहाल  हस  प्रकार  के  दो
 के  लिए  लघु  और  मध्यम  ह...  के  विभिन्न  ये
 भाषा  के  दैतिकों  को  विज्ञापन  ह...  की  बहुत
 झधिक  गुजाइश  नहीं  हैं।
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 बेहना  ॥... क
 ह

 tare  इंडिया  हारा  सिमुक्त  विज्ञापनों  के  लिए  प्रयोग  मं  बाए  जाने
 वाले  दैविक  समराचाए

 L  इंडियन  एक्सप्रैस
 2  इंडियन  एक्सप्रैस
 3.  इंडियन  एक्सप्रैस
 4  भमृत  बाजार  पत्रिका
 5.  ट्रिब्यून
 ca  फाइनेंशियल  एक्सप्रैस
 7.  हिन्दू
 8.  इकामोमिक  टाइम्स
 9  दक्बान  फ्रोतिकल

 l0.  इंडियनहेशल्ड
 1.  भवभारत  टाइम्स  (हिन्दी )
 i2.  दि  मेल
 13.  हिन्दुस्तान  (हिन्दी)
 i4.  मवज्योति  (हिन्दी)
 45  टाइम्स ाप  इंडिया
 16.  बिजनेस  स्टैंडर्ड
 ay  स्टेट्समैन
 i8.  इंजीनियरिंग  टाइम्स
 19,  प्रासाम  ट्रिब्यून
 20  फ्री  बैस  जनरल
 2h  नासपुर  दाइम्स
 22.  इंडियन  नेशन
 23.  टैनिक  प्राज  (हिन्दी)
 24.  राजस्थान  पत्रिका
 25.  स्‍झानन्द  बाजार  पत्रिका
 26.  इम्पलायमेंट  न्यूज
 27.  पैद्रियट
 28.  दीनमनी  (तमिल),
 29.  झान  प्रभा  (तेलुदु)
 30.  मातुभूमि  (मलयालम)
 31  रोजाना  भ्रजीत  (पंजाबी)
 32.  दैनिक  जागरण  (हिन्दी)
 33.  सष्डे  स्टैंड

 Manufacture  of  Paper  by  Sehgal
 Paper  Lid,

 6758,  SHRI  JYOTIRMOY  ‘BOSU:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Sehgal  Papers  Ltd
 8  new  company  engaged  in  the  man’
 facture  of  various  kinds  of  paper,

 नई  दिल्‍ली
 बम्बई/भहमदाबाद
 दक्षिणी  संस्करण,  मद्रास
 कलकत्ता/इसाहाबाद
 बंडीगढ़

 दिल्‍ली  बम्बई
 मद्रास
 बम्बई/दिल्ली
 सिकन्दराबाद
 हैदराबाद

 दिल्‍ली  |बम्बई
 मद्रास
 नई  दिल्‍ली
 जयपुर/  झजमेर

 दिल्‍ली/  बम्बई/  अहमदाबाद,
 कलकत्ता
 दिल्ली/कलकत्ता
 कलकत्ता
 ग्रेहाटी
 बम्बई
 नागपुर
 पटना,
 वाराणसी/कानपुर
 जयपुर
 कलकत्ता
 नई  दिल्‍ली
 ई  दिल्‍ली
 मद्रास/  मदुरै
 विजयवाड़ा/  बगलौर/हैदराबाद
 कालीकट/कोचीन
 जलघर
 कानपुर/  गोरखपुर
 नई  दिल्‍ली

 has  entered  the  capital  market  on
 February  5,  1979;

 (b)  if  go,  what  are  the  facts  there-
 of;

 (c)  whether  this  company  has
 keer.  allowed  to  enter  into  technical
 and  financial  collaboration  agree-
 ments  with  two  U.S.  multi-nationals;
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 (da)  if  so,  what  are  the  terms  of
 agreements;  and

 ‘e)  the  reasons  why  foreign  col-
 laboration  is  being  allowed  in  the
 paper  industry?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES):  (a)
 and  (b).  Yes,  Sir.  M/s.  Sehgal  Papers
 Ltd.  were  granted  consent  on  ‘18-7-77
 under  the  Capital  Issues  Control  Act
 947  for  the  issue  of  capital  of  Rs.  565
 lakhs  in  the  form  of  equity  shares  of
 Rs.  0  each.  Out  of  this,  shares  worth
 Rs,  839  lakhs  were  to  be  offered  to  the
 public  by  prospectus  and  the  balance
 of  Rs,  226  lakhs  were  to  be  issued  to
 the  promoters,  Directors  of  the  com-
 pany,  their  friends  and  relatives.  The
 cempany  entered  the  capital  market  on
 5-2-1979  with  a  public  offer  of  shares
 worth  Rs.  339  lakhs  and  the  issue  was
 closed  on  12th:  February,  (1979,

 (c)  to  (e).  M/s.  Sehgal  Papers  have
 been  permitted  to  enter  into  g  techni-
 cal  collaboration  with  an  American
 firm  for  the  manufacture  of  Carbonless
 Copying  Paper.  The  approval  of  col-
 laboration  is  for  a  period  of  five  years

 ‘and  involved  the  payment  of  a  techai-
 cal  fee  of  US  $400,000  and  royalty  at
 the  rate  of  3  per  cent  of  net  ex-factory
 sale  price  on  internal  sale  and  5  per
 cent  of  net  ex-factory  sale  price  on
 exports,  Foreign  technical”  collabora-
 tio  nis  permissible  on  merits  for  the
 manufacture  of  special  grades  of
 paper.

 Subsidy  Grant  to  Jhalawar  District
 of  Rajasthan

 6759.  SHRI  CHATURBHUJ:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  formulate  a  definite  short  term
 plen  for  bringing  about  faster  eco-
 nomic  development  of  the  most  back-
 ward  district  of  Jhalawar  in  Rajasthan
 without  involving  heavy  capital  out-
 Jay;
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 (b)  wiiethér'  the  ‘Gential  Gevern-
 ment  propbse  7  grant  all  facilities
 including  loans  and  _  subsidies  for
 such  a  plan  and  would  advise  the

 —
 Government  to  do  the  game!

 an

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):
 (a)  There  is  no  proposal  with  the
 Ministry  of  Industry  to  formulate  any
 separate  plan  for  the  faster  economic
 development  of  Jhalawar  district  in
 Rajasthan.  However,  as  part  of  a  na-
 tional  scheme  to  set  up  District  Indus-
 tries  Centres  to  provide  all  service  and
 support  required  by  the  small  and
 village  entrepreneurs  under  one  roof,
 one  such  DIC  has  been  set  up  at
 Jhalawar.  The  Centre  has  so  far
 identified  334  entrepreneurs  and  have
 assisted  48  artisans/small  scale  units.

 (b)  and  (c).  Jhalawar  District  has
 already  been  identified  as  an  industri-
 ally  backward  district  making  it  eligi-
 ble  for  the  following  incentives  for
 eligible  entrepreneurs,  who  desire  to
 set  up  industries  there:

 (i)  concessional  finance  facilities
 by  All  India  Term  Lending  institu-
 tions

 (ii)  tax  concessions

 (ili)  hire  purchase  of  machinery  of
 small  scale  units

 (iv)  consultancy  for  technical  ser-
 vice

 (v)  interest  subsidy

 (vi)  special  facilities  for  Import  of
 raw-materials.

 This  scheme  ie  operated  in  associa-
 tion  with  State  Government,
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 Production  of  Controlled  cloth  for  the
 ®  Poor

 6760.  SHRI  K.  s  VEERABHADR-
 APPA;  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  details  regarding
 the  quantity  and  value  of  controlled
 cloth  for  the  poor  produced  in  the
 Mills  controlled  by  the  National  Tex-
 tile  Corporation  during  the  last  two
 years;  and

 (b)  the  reasong  for  the  shortfall  in
 the  production  of  cloth  during  the
 current  year  and  what  measures
 Government  have  taken  to  improve
 the  situation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):
 (a)  Production  and  value  of  controlled
 cloth  produced  in  mills  under  the
 management  of  National  Textile  Cor-
 poration  is  as  under:—

 Quantity  Value
 Year

 g
 ior  in

 Metres)  Orr)

 (3)  (2)  (3)  |

 977-78.  wl,  64°02  118g*
 1978-79  204700  37"  74*

 *These  are  calculated  at  the  ex-mill  price  at
 consumer  level.

 (b)  There  has  been  no  short  fall  in
 production  in  the  current  year.

 News  item  “Tarapur  Killing  Softly”

 6761.  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  ex-
 clusive  investigative  story  on  the  total

 criminality  involved  in  all  aspects  of
 Tarapur  Atomic  Plant  appearing  in
 “This  Fortnight”  news  magazine  dated
 March,  8—~March  21,  979  under  the
 Caption  “Tarapur  Killing  softly”;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  to  the  varioug  observations  of
 serious  nature,  observation-wise  made
 therein;  and

 (०)  the  details  regarding  facts  of
 the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  AND  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  ATOMIC
 ENERGY,  ELECTRONICS,  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  SPACE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  The  main  allegations
 made  in  the  article  of  dangerous  over
 exposure  to  personnel  at  Tarapur  is
 incorrect.  While  thig  reactor  built  on
 a  turn-key  basis  and  commissioned  in
 1969,  has  given  rise  to  problems  like
 other  reactors  of  this  design  and  vint-
 age,  these  problems  have  been  success-
 fully  tackled  and  the  reactor  has  been
 operated  in  complete  consonance  with
 international  safety  regulations.  There
 is  an  integrated  system  of  comprehen-
 sive  radiation  protection  for  the  work-
 ers  at  Tarapur  which  is  in  line  with
 the  accepted  international  standards
 and  it  is  as  a  part  of  this  integrated
 system  that  workers  from  outside
 Tarapur  have  been  drafted  for  occa-
 sional  jobs  in  Tarapur,  However,  all
 appropriate  records  of  radiation  ex-
 posure  in  respect  of  these  workers  in-
 cluding  casual  workerg  have  been
 maintaineq  and  there  hag  not  been
 even  a  single  case  of  radiation  sick-
 ness,

 Functioning  of  Artificial  Limbs  Manu-
 facturing  Corporation

 6762,  SHRI  P,  RAJAGOPALA
 NAIDU:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  artificial  limbs  manu-
 facturing  Corporation  of  India,  Kan-
 pur  is  functioning;  and

 o>)  the  work  done  by  it  till  now?



 शव  Written  Answers

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Artificial  Limbs  Manufac-
 turing  Corporation  of  India,  Kanpur
 was  for  the  setting  up  of  a  modern The  main  objective  of  the  company
 was  for  the  setting  up  of  a  modern
 plant  for  the  manufacture  of  a  wide
 range  of  Orthotics,  Prosthetics  and
 Rehabilitation  Aids.

 With  =  the  commissioning  ०
 ALIMCO,  a  wide  range  of  Artificja:
 Limbs  etc.,  have  been  introduced  into
 the  Indian  Market  for  the  first  time.

 The  production  and  sales  of  the
 Corporation  has  so  far  been  as  fol-
 lows:-

 Production  Sales
 ey

 (Figures  in  Rupees  Jakha)
 (i)  7970-77  (six  mon-

 ths  operation)  13"  58  4°98
 (ii)  1977-78.  4098  5796

 (iii)  1978-99,  (upto,
 ‘Jan.  1979)  37°93,  16°97

 Considering  that  the  nature  of  the
 products  is  such  that  these  cannot  be
 brought  and  fitted  by  the  patient  him-
 self  ALIMCO  has  undertaken  to
 establish  a  chain  of  limb  fitting  cen-
 tres  all  over  the  cOuntry  in  coljabo-
 ration  with  the  respective  State  Gov-
 ernments,  At  present  five  Regional
 Limb  Fitting  Centres  and  2  Peri-
 pheral  Limb  Fitting  Centres  are  func-
 tioning  in  our  country.

 Demand  for  Democratic  set  up  y
 Andamay  ahd  Nicohat  Islands

 6763.  SHRI  MANORANJAN
 BHAKTA:  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India
 are  aware  of  continujus  demand  by
 the  people  of  Andaman  and  Nicobar
 Islands  for  providing  them  demo-
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 cratic  set  up  in  the  Union  Territory
 of  Andaman  and  Nicobar  Islands  on
 the  pattern  of  Arunachal  Pradesh
 and  whether  any  agi.’ion  was
 launched  in  the  territory

 (b)  if  so,  details  thereof;
 (c)  whether  Governmen:  have

 agreed  to  have  a  democratic  set  up
 there  in  the  near  future;  if  so,  when;
 and

 (d)  what  shall  be  the  pattern  of
 Government  in  the  Union  Terri-
 tory  of  Andaman  and  Nicobar  Islands
 in  the  new  system?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  to  (d).  A  demand  for  providing
 democratic  set  up  in  the  Union  Terri-
 tory  of  Andaman  and  Nicobar  Islantis
 hag  been  raised  both  in  the  Parlia-
 ment  ang  outside,  Meetings  and  nro-
 cessions  in  support  of  these  demands
 were  organised  during  the  month  of
 February,  1979,  The  Government
 have  decided  to  constitute  a  Pradesh
 Council  in  these  Islands  and  to  ap-
 point  3  Counsellors  from  among  the
 members  of  the  Council,  whom  the
 Administrator  may  consult  on  any
 matter  The  pattern  is  similar  to
 the  one  that  obtained  m  Arunachal
 Pradesh  before  a  Legislative  Assem-
 bly  was  constituted  in  that  Union
 Territory.  The  details  of  the  pro-
 posal  were  announced  in  the  Lak
 Sabha  by  the  Munister  of  Home
 Affairs  on  64.1979  during  his  repiy
 to  the  debate  on  the  demands  for
 grants  of  the  Ministry  of  Home  Aff-
 airs,  A  Regulation  to  give  effect  to
 thig  decision  will  he  promulgated
 under  article  240  of  the  Constitution.

 Industrially  backward  Faluks  in  Taesil
 Nadu,  Andhra  Pradesh  anq  Karna-

 taka

 6764.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  proposals  from  Tamil
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 Nadu,  Andhra  Pradesh  and  Karna-
 taka  to  declare  specific  taluks  as
 industrially  backward,  instead  of  con-

 sidering  entire  districts  as  industrially
 backward  so  that  the  objective  of

 “Spreading  industries  could  be  better

 achieved;  and
 |

 (b)  if  so,  whether  those  proposals
 have  been  agreed  to  and  grants/sub-
 sidies  have  been  given  for  new  indus-
 tries  to  be  set  up  in  these  taluks?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD

 YADAV)  >  (a)  Yes,  Sir,

 _(b)  The  proposals  were  examined
 in  consuitation  with  the  Planning
 Commission.  The  schemes  of  back-
 ward  area  development  and  the  selec-
 tion  of  districts/areas,  both  for  con-
 cessional  finance  and  capital  invest-
 ment  subsidy  were  formulated  and
 finalised  in  accordance  with  the  norm
 laid  down  by  the  NDC  Committee  and
 in  consultation  with  the  State  Gov-
 ernments  concerned.  As  the  proposals

 ceived  from  the  State  Governments
 of  Andhra  Pradeh,  Tamil  Nadu  and
 Karnataka  were  in  respect  of  districts/
 areas  which  had  not  been  setected
 earlier  under  accepted  identified
 norms,  it  has  not  been  rossible  to  ac-

 de  to  their  request.

 -  Gevernment  have  _  recently  consti-
 ted  a  National  Committee  on  Back-

 ward  Areas  under  the  Chairmanship
 f  Shri  B.  Shivaraman  former  Mem-
 er,  Planning  Commission  to  examine

 the  validity  of  the  various  concepts  of
 ackwardness  underlying  the  defini-

 ions  in  use  for  present  policy  purpo-
 Ses  and  recommend  the  criteria  by
 which  backward  areas  should  be  iden-

 _A  view  on  the  modification  of  the
 ssent  subsidy  schéme  would  be  tak-

 en  after  the  recommendations  of  this
 mmittee  become  availabie
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 Issue  of  Licences  for  Cement  Jndus-
 tries

 6765.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  how  many  letters  of  intent  and
 Industrial  licences  were  issued  for
 expansion  of  or  starting  new  cement
 projects  from  1974-75  upto  March,
 ‘1977  and  for  what  capacity;  and

 (b)  how  many  letters  of  intent  and
 Industrial  licences  were  issueq  since
 April,  977  and  for  what  capacity?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  Seven  Letters  of  In-
 tent  and  eleven  Industrial  Licences
 for  a  total  capacity  of  84.60  lakh  ton-
 nes  were  issued  from  Ist  April,  l974
 upto  3lst  March,  1977,

 (b)  Thirty-five  letters  of  intent  and
 seven  industrial  licences  for  a  total
 capacity  of  50.50  lakh  tonnes  were
 issued  from  Ist  April,  977  upto  the
 7th  April,  1979.

 Capital  Cost  ang  Number  of  Emplo-
 yees  Of  mini  Cement  Plants

 6766.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Wil:
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  is  the  capital  cost  per
 tonne  of  a  minj  cement  plant  as  com-
 pared  with  that  of  g  bigger  plant;  and

 (b)  what  ig  the  number  of  persons
 employed  for  the  same  unit  of  invest-
 ment  between  mini  cement  plants  and
 bigger  cement  plants?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHEI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  According  to  the  Ce-
 ment  Research  Institute,  the  fixed
 capital  cost  of  a  mini  cement  plant
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 based  on  vertical  shaft  kiln  techno-
 logy  with  a  capacity  of  00  tonnes  per
 day  would  be  about  Rs,  420  per  ton-
 ne  of  instailed  annual  capacity  as
 against  the  standard  cost  of  Rs,  650
 per  tonne  for  a  larger  sized  cement
 plant  with  a  capacity  of  1,200  tonnes
 per  day.

 (b)  The  estimated  employment  90-
 tential  in  different  sizes  of  cement
 plants  ig  given  below:-

 Size  of  Plants  (tonnes  per  Manpower  per
 day)  tonne  of  cement

 APRIL  i,  4979

 Up  to  70०  44°55

 l0I—300  m4  5

 30I-—I,000  0°  29—2"  32

 above  I,000  0°  8—2° 26

 Schemes  for  utilisation  of  Indian
 Scientists  Trained  Abroad

 6767,  PROF.  P,  6.  MAVLANKAR:

 SHRI  CHITTA  BASU:

 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND
 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  one
 or  more  schemes  for  utilising  the
 talents  of  young  Indian  Scientists  who
 have  had  an  experience  of  training
 and  laboratory  work  abroad  for  some
 years;

 (b)  if  go,  broad  details  thereof;

 (c)  how  are  the  said  young  scien-
 tists  attracted,  employed  and  absorbed
 in  various  departments/laboratories
 in  the  country;  and

 (d)  whether  Government's  steps  in
 this  regard  so  far  have  been  found
 adequate  and  helpful,  and  if  not,  why
 not?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  AND
 IN  THE  DEPARTMENTS  OF  Ato.-
 MIC  ENERGY,  ELECTRONICS,
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  AND

 ie
 (PROF,  SHER  SINGH):  (a)

 es,  Sir.

 (०)  and  (९),  Measures  undertaken
 for  utilising  the  talents  of  young
 Indian  Scientists  trained  abroad  and
 to  attract  and  employ  them  in  the
 country  are  as  under;

 (i)  A  special  section  titled
 “Indians  Abroad”  section  of  the  Na-
 tional  Register  is  maintained  for
 enrolment  of  Indian  Scientists  and
 Technologists  abroad;  and  for  the
 circutation  of  their  particulars,  in
 the  form  of  classified  directors,  to
 all  Ministries/Departments  of  the
 Government  of  India,  State  Gov-
 ernments,  Union  and  State  Public
 Service  Commissions,  Public  Sector
 Industries  and  large  private  sector
 establishments.  Particulars  of  such
 personne:  are  also  published  in  the
 monthly  “Technical  Manpower”  Bul-
 letin  (CSIR),  which  is  distributed
 free  to  about  2,500  organisations  all
 over  India.

 (ii)  The  Union  Public  Service
 Commission  and  some  of  the  State
 Public  Service  Commissions  have
 agreed  to  treat  seientific  and
 technical  personne],  whose  par-
 ticulars  are  in  the  Indians  Abroad
 section  of  the  National  Register,  as
 ‘Personal  Contact’  candidates  for
 posts  advertised  by  them,

 (iii)  The  Scientists’  Pool  opera-
 ted  by  CSIR,  provides  temporary
 placement  for  well-qualified  Indian
 Scientific  and  Technica?  personnel
 who  return  from  abroad  without  an
 assured  job.

 (iv)  Supernumerary  posts  can  be
 created  in  approved  scientific  insti-
 tutions,  to  which  temporary  appoint-
 ments  can  be  made  quickly  from
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 among  the  scientists  working  and
 studying  abroad,

 (v)  A  ‘Package  Scheme’  has  been
 approved  to  attract  Indin  Scientists
 working  in  production  units
 abroad  to  come  back  and  start
 their  own  industries  in  this  country,
 particularly  in  spheres  where  they
 may  have  acquired  skills  in  produc-
 tion  technology.

 (vi)  CSIR  have  introduced  a  sch-
 eme  for  appointment  of  Research
 Associates’  or  ‘Visiting  Scientists’
 under  which  Indian  Scientists.  etc,
 visiting  India  for  a  short  period,  can
 be  offered  such  appomtments  in
 CSIR  Organisations,  in  cases  where
 their  background  fits  the  require-
 mentg  of  the  organisation.

 (vii)  The  University  Grants  Com-
 mission  has  introduced  a  scheme
 under  which  Indian  scholars  ab-
 road  can  be  offered  shortterm  ap-
 pointment  jin  Indian  Universities
 during  their  sabbatical  leave.

 (viii)  A  scheme  for  utilisation  of
 talented  Indian  Scientists  and  tech-
 nologists  settled  abroad,  for  the
 development  programme  of  the
 country  was  introduce  by  the  De-
 partment  of  Science  and  Techno-
 logy.

 (d)  The  steps  taken  by  the  Govern-
 ment  (as  listed  above)  are  considered
 adequate  and  have  been  helpful  in
 placement  of  many  trained  persons.
 There  hag  been  a  limitation  in  terms
 of  adequate  (appropriate  and  satisfy-
 ing  employment  opportunities  to  ab-
 sorb  the  large  number  of  Indian
 Scientists  who  are  produced  by  our
 educational  system  as  well  as  those
 returning  from  abroad;  the  best
 amongst  the  later  have  to  be  persuad-
 ed  to  return  to  work  in  India  by  their
 friends  in  the  scientific  community  al-
 ready  working  in  India  with  some
 degree  of  success  and  satisfaction,

 ‘Steps  taken  to  Improve  Police-Com-
 munity  Relations

 6768.  PROF.  P.  ७.  MAVALAN-
 KAR;  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  take  any
 concrete  and  continuous  steps  at  im-
 proving  the  Police-community  rela-
 tions  in  the  country;

 (b)  if  so,  what  are  these  ang  how
 are  these  productive;

 (c)  whether  any  studies  cum  re-
 search  take  place  in  this  regard;  and

 (d)  if  so,  broad  outline  thereof?

 a
 MINISTER  OF  STATE  IN
 MINISTRY  OF  HOME

 AFFAIRS  (SHRI  DHANIK  LAL
 MANDAL):  (a)  and  (b).  From  time  to
 time  State  Governments  have  been
 issuing  instructions  to  its  district  and
 lower  police  officials  in  this  regard,
 The  subejct  have  been  given  more
 and  more  importance  in  the  training
 programmes  for  the  police  officials  in
 most  of  the  states.  This  subject  also
 forms  a  part  under  item  Il  of  the
 Terms  of  Reference  given  to  National
 Police  Commission  who  will  deal  with
 this  item  in  great  depth  and  detail
 while  forwarding  their,  report,  The
 said  Term  of  Reference  under  NPC
 reads  as  follows,

 “Examine  the  manner  and  extent
 to  which  police  can  enlist  ready
 and  willing  co-operation  of  the
 public  in  the  discharge  of  their  so-
 cial  defence  and  law  enforcement
 duties  and  suggest  measures  regard-
 ing  the  institutional  arrangements
 to  secure  such  co-operation  and
 measure  for  the  growth  of  healthy
 and  friendly  public-police  retation-
 ship.”

 (c)  and  (d).  Bureau  of  Police  Re-
 search  and  Development  had  under-
 taken  a  study  in  498  on  the  subject
 “Reluctance  of  the  Public  to  Aid  the
 Police  in  the  Detection  of  Crime  and
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 Crime  Reporting  at  Police  Stations”.
 They  have  also  another  study  in  hand
 entitled  “Image  of  the  Police  in
 India”.  Parts  of  this  subject  are  be-
 ing  covered  in  these  studies  undertak-
 en  by  the  BPR&D.

 सीमेंट  के  उत्पादन  में  बोद्ध  करने  के  लिए  जारी
 किये  गए  लाइसेंस

 6769.  श्री  घधर्मसिह  भाई  बढेल :  क्या
 उद्योग  मत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  सीमेंट  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 अब  तक  कितने  लाइसेस  दिये  गये  है  तथा  कितने
 लाख  टन  की  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  दिये  गये

 है

 (ख)  इस  समय  सीसेट  उत्पादन  की”  कुल
 झधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है  तथा  i979  शौर
 i980  4  इस  क्षमता  में  कतनी  वृद्धि  होगी|  ;

 (ग)  इस  समय  कितने  लाख  टन  की  क्षमता
 के  लिए  प्राशय  पत्न  दिये  गये  है  तथा  कितने  लाख
 टन  सीमेंट  के  उत्पादन  के  लिए  आझ्राबेदन,पत्नो  की
 जाच  की  जा  रही  है;

 (घ)  सीमेट  के  मामले  में  देश  कब  तक
 आत्मनिर्भर  हो  जायेगा  ;  भौर

 हि
 (४)  हस  समय  देश  में  कुल  कितने  टन  सीमेंट

 की  आवश्यकता  है  तथा  देश  मे  कितने  टन  सीमेंट
 का  उत्पादन  होता  है  तथा  इसमें  से  कितनी  सीमेंट
 का  झायात  किया  जाता  है?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्री  भ्गवम्बो
 प्रसाद  थादथ)  :  (क)  प्रोर  (ग).  2  अप्रैल,  977
 से  लेकर  3:  मार्च,  979  की  अवधि  में  24.73
 लाख  मी०ट०  की  क्षमता  के  लिये  7  प्रौद्योगिक
 लाइसेंस  तथा  15.47  लाख  मो०  टन  की
 क्षमता  के  लिये  33  प्राशयपत्र  जारी  किये  गये
 हैं।  इस  समय  कुल  मिलाकर  i:6.42  लाख
 भी०्ट०  की  क्षमता  के  लिये  ब्रौध्योगिक  लाइसेंतो
 आशसयपत्नों  के  29  प्रावेदनो  की  जांच  की  जा
 रही  हैं।

 (ख)  इस  समय  सीमेट  उद्योग  की  कुल
 अधिष्ठापित  क्षमता  230  लाख  मी०  टन  है
 i979-80  तथा  i980-87  में  क्रमशः
 46,  5  लाखे  भी०  टन  तथा  21.6  लाख  मी०

 टन  की  शनुमानित  अ्रतिरिक्त  क्षमता  उत्पन्न  हो
 जाने  की  भाशा  है।

 (=)  देश  के  लगभग  3  वर्षों  में  सीमेंट
 के  मामले  में  प्रास्मनिर्भेर  हो  जाने  की  झाशा  है  ।
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 (3)  देश  की  सीमेंट  की  विद्यमान  धनुमानित
 मांग  240  लाख  मी०  दन  है।  वर्ष  1978-79
 की  भ्रवधि  में  सीमेंट  का  उत्पादन  लगभग  96
 लाख  भी०  टन  हमा  है  तथा  अप्रैल,  i978,

 से  मार्च,  i979  (19  मार्च,  979  तक)
 %5.5  लाख  मी०टन  सीमेंट  का  भायात  किया
 गया  है।

 Request  from  West  Bengal  Jute
 Industry

 6770.  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  ot  state:

 (a)  whether  he  hag  received  recently
 any  request  by  the  West  Bengal  Gov-
 ernment  for  paying  more  attention  to
 the  R  and  D  efforts  in  the  Jute  Indus-
 try;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  suggestions
 of  the  State  Government  in  this
 regard  and  what  is  the  reaction  of  the
 Central  Government  to  those  sugges-
 tions?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  No,  877.

 (b)  Does  not  arise,

 Big  Houses  taking  smaller  shapes

 6772.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  based  on  a  news  item  published
 in  Economic  Times,  New  Delhi,  dated
 March  I0,  ‘1979,  is  it  a  fact  that  big
 industria]  houses  of  the  country  are
 splitting  and  taking  shapes  of  several
 smaller  houses  as  a  reaction  to  “Janata
 Government’s”  declaration  to  disallow
 concentration  of  economic  power  in
 few  hands  of  the  country;

 (b)  if  so,  which  major  houses  have
 so  far  splitted  into  several  groups  and
 how;  and

 (c)  whether  such  splitting  of  big
 houses  will  lead  to  any  problems  in
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 managing  these  industria,  houses
 oy  normalacy  will  prevail  ang  whether
 the  Government  is  keeping  an  eye  on
 such  activities  by  big  houses?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  to  (०).  In  the  news  item
 appearing  in  the  Economic  Times,
 New  Delhi  dated  l0th  March,  1979,
 reference  has  been  made  to  the  split-
 ting  up  of  the  industrial  houses  of
 Jaipurias,  Mafatla}  and  Rohitt.  Ih
 the  context  of  the  MRTP  Act,  infor-
 mation  about  any  splitting  up  of  a
 large  industrial  house  is  likely  to
 come  to  the  notice  of  the  De-
 partment  of  Company  Affairs  only
 when  an  application  is  made  by  an
 undertaking  which  has  already  -ve-
 gistered  under  section  26  of  the  MRTP
 Act  as  one  to  which  section  20(a)  of
 the  Act  is  applicable,  for  cancellation
 of  its  registration  on  the  grounds  of  a
 split  up  of  the  concerned  house  and
 consequent  inapplicability  of  the  pro-
 visions  of  Section  20(a)  of  the  under-
 taking,  No  such  indication  is  seen  in
 the  appleations  for  cancellation  which
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 have  been  received  in  the  Department
 of  Company  Affars  in  recent  months.

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेन्शन

 6773.  श्री  लाललो  भाई :  क्या  गुह  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 (क)  देश  में  गत  तीन  बषों  में  राज्यवार,
 कितने  कितने  स्वतंत्नता]  सेनानियों  को  पेंशन  मंजूर
 की  गई  ;  श्रौर

 (=)
 ड  निए

 में  कितने  व्यक्तितयों  को
 पेंशन  देने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  (भो  धनिक  लाल
 सच्डल) :.  (क)  भ्रपेक्षित  सूचना  का  विवरण
 संलग्न  है।

 ख)  यह  सूचना  देना  संभव  नहीं  है  क्‍योंकि
 चालू  वर्ष  के  दौरान  झगली  स्वीकृतियां  झावेदकों
 हारा  स्वीकार्य  दस्ताबेजी  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  पर
 झाधारित  होगी  जिन  के  मामलों  को  अप्रभी  अंतिम
 रूप  नहीं  दिया  गया  है  तथा/भ्रथबवा  जिन  के
 मामलों  में  राज्य  सरकारों  की  विशिष्ट  सिफारिशें
 प्राप्त  नहीं  हुई  हैं।

 विवरण

 पिछले'  तीन  वर्षों  भर्थात्‌  i976-77,  977-78  तथा  978-79  के  दौरान  उन  व्यक्तियों  की  संख्या
 जिनको  पेंशस  मंजूर  की  गई  है,  का  विवरण  (राज्यवार)।

 राज्य  ‘1976-77  977—78  978—79

 झन्डमान  शौर  सिकौबार  at
 झाग्ध्र  प्रदेश  38  007  723
 अरुणाचल  प्रदेश
 झलम'  i2  35

 बिहार  49  i29  670

 अंडीगढ़  जे  2

 दिल्ली  3  20

 बौना  l  28  30

 गुजरात  i8  184

 हरियाणा  fa  ?
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 1976=77  977—78  1978= 79 राज्य

 हिमाचल  प्रदेश  2  3
 जम्मू  व  काश्मीर  2  45
 केरल  32  56  205
 कर्माटक  99  290
 मध्य  प्रदेश  8  8  35

 महाराष्ट्र  23  202  587

 मणिपुर  —_
 मेघालय
 मिजोरम
 नागालैंड  —_
 उड़ीसा  WW  6  22

 पाडिचेरी  4  श्र

 पंजाब  fz.  6  i20

 राजस्थान  7  2

 तमिलनाडु,  22  30  83

 त्रिपुरा  2  5
 उत्तर  प्रदेश  8  34  245
 पश्चिम  बंगाल  8]  370  870

 कुख  स्वतंत्रता  सैनानी  402  2046  4235

 भूतपूर्व  झ्राजाद  हिन्द  फौज  के  जवान  f297  74  347

 कुल  जोड़  699  227  5609

 Setting  up  of  H.M.T.  Unit  in
 Hosiarpur

 6774.  CHOWDHRY  BALBIR
 SINGH:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  ig  an  outstanding
 demand  since  long  by  the  masses  of
 Punjab  that  a  H.M.T.  Unit  be  installed
 at  the  backward  district  of  Hoshiarpur
 (Punjab);

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  go  far;

 (९)  keeping  in  view  the  cheap
 labour  and  other  facilities  there,
 whether  Government  wil]  open  a
 HMT  Unit  there;  ang

 (a)  if  so,  when  and  if  not,  the
 reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  to
 (a).  It  is  not  possible  for  HMT  to

 set  up  units  in  several  backward  dis-
 tricts  of  the  country,  However  within
 the  constraints  of  finances  and  the
 production  lines  of  HMT,  HMT  have
 to  the  extent  possible  been  develop-
 ing  linked  production  lines  in  several
 parts  of  the  country.  In  so  far  as

 Punjab  is  concerned,  HMT  is  assist-
 ing  towards  the  establishment  of  a
 watch  assembly  unit  at  a  location  de-
 cided  in  consultation  with  the  Gov-
 ernment  of  Punjab.  Thig  location  is
 at  Sahibzada  Ajit  Singh  Nagar  near
 Chandigarh.
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 हिल्दी  ढािपस्ति  और  स्वनोग्राफरों  की  हीं
 ‘

 6775.  भी  रालानन्द  तिवारी  :
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  राजभाषा  विभाग  को  पता  है
 कि  देश  में  हिन्दी  टाइपिस्टों  भशौर  स्टेयीग्राफरों
 की  बहुत  कमी  है;

 (ल)  क्‍या  कत्द्रीय  हिन्दी  समिति  ह्न्वी
 सटेमोग्राफरपो  तथा  हिन्दी  टाइपिस्टों  की  सीधी  भर्सी
 करने  के  लिये  सहमत  है  परन्तु  मंत्नालय  ने  भ्रभी
 1... ह  कोई  झौपचारिक  झादेश  नही  दिये  है;

 क्या  गृह

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  हिन्दी
 डाइपिस्ट  झौर  हिन्दी  स्टेनोग्राफर  सीधे  भर्त्ती  करना
 चाहती  है;  शौर

 &)
 यदि  हां,  तो  कब  तक  आर  यदि  नही,

 ही  भर्ती  करते  में  क्या  कठिनाइ्यां  है?

 गृह  संज्ञासय  में  राज्य  मंत्री  शची  धभिक  लाल
 मण्डल)  :  (=)  से  (=).  देश  में  हिन्दी
 हाइपिस्टों  झौर  प्राशुलिपिकों  की  कमी  के  बारे
 न  सरकार  को  कोई  निश्चित  जानकारी  नहीं  है।
 हां  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागो
 में  स्टेनोग्राफों  और  टाइपिस्टों  का  प्रश्न  है,
 हिन्दी  टाइपिस्टो  शौर  हिन्दी  स्टेनोग्राफरो  के  कोई
 झलग  पद  नही  है  और  प्रत्याशी  हिन्दी  या
 झंग्रेजी  किसी  भी  माध्यम  से  परीक्षा  देकर  सेवा
 में  भा  सकते  है।  भर्ती  के  बाद  स्टेनोग्राफरों को
 दूसरी  भाषा  का  झाशलिपि  का  प्रशिक्षण  देने  कौ
 व्यवस्था  है

 केन्द्रीय  हिन्दी  समिति  ने  हिन्दी  झाशुलिपिकों
 ौर  टाइपिस्टो  की  भ्त्ती  के  लिए  केवल  ;हिन्दी
 झाशुलिपि  श्रौर  टाइपिंग  की  परीक्षा  लिए  जाने
 की  संस्तुति  की  थी  और  यह  भी  कहाथाकिजों
 उम्मीदवार  इसके  अ्रतिरिक्‍त  प्रंग्रेजी  भाशूलिपि
 धौर  टाइपिग  का  शाम  रखते  हों  उन्हें  प्राथमिकता

 जाए।  इस  पर  भागे  विचार  किया  जा  रहा
 t

 झोजपुर  में  गसा  (दफ्ती)  कारखाना  स्थापित  किया
 जाना

 6776.  श्री  रामानम्द  लिया.  ः  :  क्‍या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि:

 (क)  बिहार  के  भोजपुर  जिले  में  कुटीर
 तथा  लघु  खदुधोगों  का  विकास  करने  के  लिए
 सरकार  ने  अरब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है;

 (ख)  क्या  यह  सच  है  कि  भोजपुर  जिले
 में  धाम  के  पुराल  का  गत्ता  (दफ्ती)  बनाने  का
 कारणामा  स्थापित  किया  जा  सकेता  है;  और
 430  LS—8
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 (7)  यदि  ही,  तो  सरकार  इस  पर  कौन
 से  कदम  उठाने  जा  रही  हैं  जिससे  झविसम्य
 कार्य  प्रारम्भ  हो  ?

 उद्योग  संजालग  में  राज्य  मंत्री  (थी  जगदस्मी  प्रसाद
 यादव):  (क)  बिहार  राज्य  के  भोजपुर  जिले  को
 1977—78  तक  केल्द  द्वारा  प्रायोजित  ब्राभीण
 उद्योग  परियोजना  कार्मक्रम  की  योजना  में  शामिल
 कर  लिया  गया  था  कुटीर  तथा  लगू  उदयोगों
 के  विकास  को  व्यापक  रूप  से  प्रोत्साहम  देते
 सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  के  भनुसरण  में  भोजपुर
 जिले  को  i978-79  रमें  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 जिला  उदयोग  केन्दों  की  और  अधिक  व्यापक
 योजना  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है।

 (ख)  झोर  (7).  धूंकि  क्षेत्र  में  घान की

 मी
 उपलब्ध  है,  भ्रतः  घान  की  भूसी  से  कार्ड
 बनाने  के  लिए  एक  कारखाने  की  स्थापना

 व्यवहारिक  हो  सकती  है।  ज़िला  उद्योग  केन्द्र
 भोजपुर  द्वारा  विस्तृत  कार्रवाई  योजनाएं  तैयार  की
 जा  रही  है  तथा  इन  योजनाप्नों  को  भंतिम  रुप
 दिये  जाने  के  पश्चात्‌  ही  स्थिति  स्पष्ट  हो  सकेंगी।

 वैक्षानिक  अ्रनुसंधान-कार्य  पर  खर्च  की  गई  धनराशि

 6777.  भरी  रसलानन्द  तिवारी  :  कया  चिज्ाव

 =
 प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 (क)  गत  दस  वर्षों  के  दौरात,  वर्षबार,  वैज्ञानिक

 धरुसंधान-कार्य
 पर  कितनी  राशि  खर्चे  की  गई  है;

 (@
 द्

 सरकार  सन्तुष्ट  है  कि  यह  धनराशि
 राष्ट्रीय  ह्  के  कार्य  के  लिये  उचित  तरीके  से
 उपयोग  में  लाईं  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  धौर  परमाणु  ऊर्जा,  इलेक्ट्रोनिक्स,
 विशान  तथा  प्रौद्योगिकी  भोर  अ्ंतरिक  विभाधों  में  राण्य
 मंत्री  प्रो  शेर  सिह),  (*)  977—78  को  समाप्त
 बचों  के  दौर।-  वैज्ञानिक  भनुसंधान  कार्य  पर  व्यय  की
 गई  राशि  नीच  दी  गई  है  —

 ad  व्यय

 (करोड़  रुपयों  में)
 1968-69  ,  307.56
 1969-70  116,  62
 1970-71  139,  64
 1971-72,  i83,.64
 (1972-73  के  194,67
 1973-74  के  26.0
 ‘1974-75  .  29.60
 1975-76  डे  रन  356.69
 1976-77,  नि  402,  25
 1977-78  डे  460.00

 (भनुमात)
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 उपरोक्त  व्यय  मुख्यतः  8  प्रमुख  वैज्ञानिक  भ्रसिक  रणों
 गधा,  परमाणु  ऊर्जा  विभाग,  बैशानिक  भौर  भौदोगिक
 झनुसधान  परिषद,  रक्षा  अनुसधान  झोर  विकास
 सगठस,  भारतीय  कृषि

 ्  ठ
 परिषद्‌,  विज्ञान  शौर

 प्रौद्योगिकी  विभाग,  विभाग,  इलैक्ट्रानिकी
 विभाग  झौर  भारतीय  आायुविज्ञान  भ्रतुस्रधान  परिषद्‌
 द्वारा  किया  गया  था  ।  *इन  अभ्रभ्रिकरणों  को  झार्ड-
 व्यावसायिक  ओर  प्रायोगिक  सयत्र  परियोजनाझो  को
 कार्यान्वित  करने  के  साथ-साथ  धनुसधान  झौर  विकास
 कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  आने  वाले  समय-अठध  कार्यक्रमों
 का  निष्पादन  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अनुमोदित
 किया  गया  है।  सही  शीर्षों  के  भ्रनुसार,  जिनके  अन्तर्गत
 ष्यप  की  विभिन्न  मर्दे  शामिल  की  गई  है,  दिए  गए
 झांकड़ो  में  कुछ  भिन्नता  हो  सकती  है  ।

 (ख)  जी,  हा  t

 Short  fall  in  Plan  Outlay

 6778  SHRI  K.  T.  KOSALRAM:
 Will  the  Minister  of  PLANNING  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  sectors  in  which
 a  shortfall  of  Rs.  230  crores  has  occur-
 red  in  the  Plan  Outlay  for  1977-78,  as
 pointed  out  by  the  National  Council
 of  Applied  Economic  Research  in  its
 recent  study;  and

 (b)  steps  taken  to  remove  the
 ae ciencies  So  that  there  is  full  utilisa-

 tion  of  the  Plan  Outlay  im  future?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PLANNING
 (SHRI  FAZLUR  RAHMAN)  :  (a)
 and  (b),  The  NCAER  study  refers  to
 the  shortfall  of  Rs.  230  crores  in  the
 Revised  Estimates  for  the  Central
 Plan,  outlay  for  ‘1977-78  as  compared
 with  the  Budget  Estimates  for  that
 year  Tihe  statement  annexed  indi-
 cates  the  Budget  Estimates  ang  the
 Revised  Estimates  of  plan  outlay  for
 1977-78  Ministrywise,  The  Finance
 Minister  while  presenting  the  Budget
 for  1978-79  on  February  28,  978  re-
 ferred  to  this  shortfall  and  stated  that
 the  Plan  expenditure  on  petroleum,
 fertilizers,  steel  and  telecommunica-
 tions  would  be  substantially  less
 mainly  due  to  slippages  in  delivery
 schedules  of  machinery  and  equip-
 ment  and  civil  construction.  Also
 some  public  sector  undertakings  had
 been  able  to  generate  more  internal
 resources  than  anticipated  earlier
 and,  therefore,  needed  less  budgetary
 support  for  financing  their  Plan  out-
 lays.

 Steps  have  been  taken  to  improve
 the  system  of  monitoring  of  plan
 schemes  at  all  levels  by  the  i:mple-
 menting  agencies,  the  Ministries  and
 the  Planning  Commission

 Statement

 Budgetary  support  for  Central  plan  by  Monistries|  Departments

 (Ras,  crores)

 Ss.  Ministry/Department  Budget  Revised
 No.  Estimates  Estimates

 1977-78  9748

 2  3  4

 t  Agriculture  .  .  .  3  .  .  398°26  =  59°92
 2  Food  हे  नि  हे  डे  .  576  40°53

 g  RuralDevelopment  .  .  .  168-47  198°  44

 4  Agsicultural  Research  &  Education  2  wl  १  3074...  98:60

 5  Ierigation  6  ;  ag  76  ai  89

 6  Commerce  +  a.  नि  नि  8  Bg  १०9

 att  इन्ही  प्रभिकरणों  के  हिसाब  में  ै... ल  थ्य्य  का  नन्क  08%  चाता  है
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 z  *  2  3  4

 7  Qivil  Supplies  &  Cooperation  ee  .  8796  29°58
 Communication  (excluding  P&T)  20°  57  20°39

 9  Posts&  Telegraphs  *  .  42°35  25' 71.
 10  Education  नि  .  «  «  -  .  .  85°67,  Ba:  or

 mW  Social  Welfare  .  डे  नि  ‘at  87  72°84

 ra  Power  ee  ew  ig0°58  =  73797

 13,  Coal  .  :  226:  66  240°  ०5

 14  Economic  Affairs  नि  है  हे  डर  ra"  97  785'  94

 35  Revenue.  «»  o*  62  0°20

 36  Health  है  नि  83°  74  96°02 02
 77.  Family  Welfare  98°61  9०:38
 38  Home  Affairs,  '  है  है  है  24°88  24°79

 19  Personnel  &  Administrative  Reforms  a  ड़  0°  20  0°20

 20  Industrial  Development  7  232°  32  226°  92
 ai  Heavy  Industry  7  3  ®  56°  8r  62°30
 22  Information  &  Broadcasting  :  24°62  2107
 23  Labour  :  हे  4°65  3°64
 24  Petroleum,  Chemicals  &  Fertilizers  .  ,  779.  30  590°  08

 25  Planning  7°39  610
 26  Shipping  &  Transport  gore  73...  297°58
 27  Steel  ©  §10°85  453°04
 28  Mins  ee  ww  wt  79°63  84°05
 29  Supply  wn  0°60  0°28
 go  Rehabilitation  ww  21°23  2564
 ar  Tourism  &  CivilAviation  ww  9604  3०  77
 32  Works &  Housing.  हर  ड़  ड  a5  74  II0°QI
 33  Atomic  Energy  5  .  .  .  29°  99  ‘TRI 55 '  55
 34  Culture.  :  .  .  5°97  4°45
 35  Electronics  A  F  ;  r0°64  30°  49
 36  Spe  ५  -  go"20  28°65,
 $7  Science  &  Technology  7  &  3  A  35°00  33° 63
 9  Railways,  ५  www  082  oO  TO

 Total  3  *  «  9,977°61  3,748  77
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 Scheme  to  produce  Salt

 6779.  SHRI  K.  T.  KOSALRAM  :
 Wul  the  Minister  of  INDUSTRY  he
 pleased  to  state:

 (६)  whether  any  scheme  has  been
 fornialateg  to  utilise  coolant  water
 from  Kalpakkam  Atomic  Energy  Plant
 for  producing  salt,  instead  of  letting
 the  water  into  the  sea  and  if  go,  the
 salient  features  of  the  scheme;

 (b)  whether  it  is  being  implement-
 ed  now  and  if  so,  the  details  of  the
 same;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay
 in  implementing  it?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  to
 (c).  The  Government  of  Tamil  Nadu
 have  formulated  a  scheme  for  divert-
 ing  50  cusecs  of  discharged  coolant
 water  from  the  Atomic  Power  Plant
 at  Kalapakkam  to  the  Buckingham
 Canal  in  order  to  ensure  adequate
 availability  og  brine  iy,  the  Canal  for
 salt  production,  The  scheme  will  be
 wonsidereq  by  the  Central  Advisory
 Board  for  Salt  at  its  next  meeting  for
 grant  of  assistance  out  of  the  salt  cess
 proceeds.

 Setting  up  of  a  Cement  Factory  at
 Koraput,  Orissa

 6780,  SHRI  BAIRAGI  JENA;  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state.

 (a)  whether  the  Cement  Corporation
 of  India  has  reviewed  the  position  for
 setting  up  the  Cement  Plant  in  the
 district  of  Koraput,  Orissa,  which  was
 proposeg  to  be  Joint  Venture  Project
 between  Cement  Corporation  of  India
 and  Industria;  Development  Corpora-
 tion,  Orissa  Ltd.;  and

 (b)  a  detailed  report  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  and  (b).  The  Cement
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 Corporation  of  India  Lid,  had  exa-
 mined  the  feasibility  of  setting,  up  of
 a  cement  plant  in  District  Koraput
 in  Orissa,  This  site  is  connected  by
 the  Kottayalasa-Kirandul  broad-
 guage  railway  line,  which  is  exclu-
 sively  reserved  for  transportation  of
 iron  ore  from  Bailadila  tg  Visakha-
 patnam  and  is  net  open  to  other
 goods  traffic.  This  projcct  is  there-
 fore  not  feasible  till  either  Dante~
 wada-Sukhma-Rajmundry  rail  line
 comes  up  or  Kottavalse-Kirundal
 railway  line  is  thrown  open  tg  gene-
 ral  goods  traffic.

 Promotions  in  Palm  Gur  Industry
 6781.  SHRI  K.  A.  RAJAN:  Will

 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  under
 the  Palm  Gur  Industry,  Khadi  and
 Village  Industry  Commission,  except
 for  few  cases  of  promotions,  no  pro-
 motion  of  the  staff  has  been  made
 during  the  last  ten  years;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  details  of  the  posts  either
 surrendered  or  allowed  to  lapse  gince
 1967?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  to  (c).  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House.

 Functiong  of  Central  Palm  Gur  and
 Palm  Products  Institute,  Madras

 6782.  SHRI  K.  A.  RAJAN:  Witt
 the  Minister  of  INDUSTRY  b  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  objectives  and  functions  of
 the  Central  Palm  Gur  and  Palm  Pro-
 ducts  Institute,  Madras  of  the  Khadi
 and  Village  Industry  Commission;

 (b)  its  achievements,  if  any;  and

 (c)  future  programme?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  'MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  The  objectives  and  func-
 tions  of  the  Central  Palm  Gur  and
 Palm  Products  Institute,  Madras  are
 as  follows: —

 (l)  To  conduct  field  trials,  un-
 dertaken  research  and  experiments
 for  technical  problems  faced  in
 development  programme  of  the
 Industry  and  improvement  =  in
 equipment  to  raise  productivity.

 (2)  To  undertake  extension  acti-
 vities,  to  study  cost  structure  of
 various  Palm  Products,  to  organise
 demonstration  and  exhibition  to
 dissemmate  Technical  and  Organi-
 sational  progress,  to  render  on  the
 spot  Technical  guidance  to  imple-
 menting  agencies  and  to  do  inoni-
 toring  work  in  respect  of  develop-
 ment  schemes  as  and  when  requir-
 ed.

 (3)  To  impart  specialised  train-
 ing  to  supervisory  and  _  technical
 staff,

 (4)  To  undertake  working  of
 model  trading  activity  for  assess-
 ment  of  economic  viability  of  the
 Schemes/Projects.

 (b)  reo)  The  Institute  is  in  a
 position  to  standardise  recipes/for-
 mulae  for  certain  palm  sweets  and
 other  edible  products  under  its  re-
 search  and  experimentation  pro-
 gramme,

 (2)  A  process  for  making  palm
 sugar  using  simple  appropriate
 technology  has  been  evolved.

 (3)  Simple  manually  operated
 equipment  have  been  evolved  for
 cutting  of  palm  leaves  and  weaving
 the  same.

 (4)  New  designs  for  plam  leaf
 and  palm  fibre  utility  articles  have
 been  worked  out

 (5)  Use  of  simple  climbing  tools
 have  been  experimented  and  opti-
 mum  condition  worked  out.

 (6)  A  scheme  on  palm  candy
 manufacture  under  NCST  pro-#
 gramme  is  in  progress  at  the  Insti-
 tute.

 (7)  Cost  structure  of  various
 palm-products  from  different  parts

 of  the  country  have  been  siudied
 under  extension  programme  Model
 Training-cum-Demonstration  cen-
 tres  are  in  operation,  introduction
 of  improved  furnances  and  pans  at
 selected  societies  has  heen  under-
 taken.

 (8)  A  specialised  training  course
 in  sugar  making  is  in  progress

 49)  The  Institute  runs  a  medel
 trading  operation  dealing  with
 various  edible  and  non-edible  pro~
 ducts

 (c)  The  future  programme  of  the
 Institute  envisages: —

 qd)  Intensification  of  training
 Programme  and  extension  activity. To  wa

 (2)  Introduction  of  regular
 course  in  palm  gur  technology  for
 the  benefit  of  supervisory  staff
 under  implementing  agencies,

 (3)  Rendering  promotional  as-
 sistance  through  spot  assessment  of
 various  schemes  in  operation  by
 implementing  agencies,

 (4)  Intensification  of  research
 and  experiment  work  under  NCST
 programme,

 Tatroduction  of  selection  Grade  in  the
 Khadi  and  Village  Industry

 Commission

 6783.  SHRI  K.  A  RAJAN:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Khadi  and  Village
 Industry  Commission  has  decideg  to
 introduce  Selection  Grade  for  all  the
 posts;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  scheme;
 and
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 (c)  the  probable  date  by  which  the
 Selection  Grade  system  jg  to  be  im-
 plemented  and  completed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OP  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YA-
 DAV):  (a)  to  (c).  No,  Sir,  In
 conformity  with  the  guidelines  issu-
 ed  by  the  Government  from  time  to
 time  Khadi  and  Village  Industries
 Commission  is  introducing  Selection
 Grade  for  Group  ‘D’  posts  with  effect
 from  the  Ist  April,  1978,  Orders  are
 under  issue.  For  other  categories  of
 posts  a  Committee  constituted  by  the
 Khadi  and  Village  Industries  Com-
 mission  has  recommended  that  in  all
 groups  of  posts  where  there  is  acute
 stagnation,  0  per  cent  of  the  total
 number  of  posts  may  be  converted
 into  selection  grade  posts,  The  re-
 commendations  of  the  Committee  are
 being  processed  further.

 .
 Entry  of  Multinational  into  Soyabean

 Industry

 6784.  SHRI  VIJAY  KUMAR  N.
 PATIL:  Will  the  Minister  of  INDUS~
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 received  a  memorandum  from  small
 Soya  Processors  Association  Nagpur
 regarding  the  reported  back  door
 entry  of  multinationals/large  house
 in  the  fielg  of  Soyabean  Processing;

 (9)  ig  so,  the  important  details  of
 the  memorandum  and  _  allegations
 made  therein;  and

 (c)  what  is  the  reaction  of  Gov.
 ernment  thereto  and  action  taken  jn
 the  matter?  boyy

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES):  (a)
 and  (b),  Government  have  received
 a  memorandum  from  Small  Soya  Pro-
 cessors  Association,  Nagpur,  against
 the  entry  of  large  houses  and  multi-
 nationals  in  the  field  of  soyabean  pro-
 cessing  on  the  ground  that  the  ex-
 isting  small-scale  units  would  not  be
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 able  to  withstand  competition  from
 large  houses/multinationals.  It  has
 also  been  stated  in  the  memorandum
 that  there  is  no  need  for  foreign  col-
 laboration  and/or  import  of  capital
 goods  for  the  manufacture  of  soya
 products.

 (c)  Government  have  decided  to
 permit  the  entry  of  large  houses  in
 the  soyabean  industry  as  the  manu-
 facture  of  textured  protein,  isolates
 and  concentrates  cannot  be  under-
 taken  economically  in  the  small  scale
 sector  and  most  of  the  entrepreneurs
 in  the  medium  sector  could  not  im-
 plement  the  Letters  of  Intent  given  to
 them,  Prohibition  of  entry  of  large
 houses  in  this  industry  would  cost
 considerable  distress  to  the  growers
 of  soyabean.

 ees
 सेवा/
 र

 सेथा।  भारतीय/
 -  अनुसूचित  जातियों/झ  कन-

 जातियों  के  लिए  ध्ारक्षण  =

 6785.  ह । उ  रास  सागर  :  क्‍या  गृह  मंत्ती  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा/पुलिस/
 बन  सेवा  में  प्रमुसूचित  जातियों  भौर  जन-
 जातियों  का  कोटा  केवल  परीक्षा  के  हडमत भरा  जाता
 है  तथा  उच्च  पदों  पर  नहीं;

 (ख)  क्या  भारतीय  भ्रये  सेवा  में  उच्च  दो
 (4500—:800~2000)  में  कोटा  रखा  गया  है

 तथा  भरा  गया  है;

 (ग)  क्या  संविधान  के  उपबन्धों  के  झधीन  यह
 भेदभाव  की  नीति  है;  यदि  हां,  तो  इस  भेवभाव  को

 शुर
 के  लिए  सरकार  क्या  ठोस  कदम  उठा  रही  है;

 भ)  यदि  नहीं,  तो  भारतीय  प्रशासन  सेवा/
 भारतीय  पुलिस  सेवा/भारतीम  वन  सेवा  सें  उप  सचिव
 तथा  उससे  ऊपर  के  यदों  में  श्रारकित  कोटा  मे  भरे  जाने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भह  संत
 संजालय  में  तथा  विधि,  न्वाव  झोर  कम्पली

 कार्य  में  शाब्य  1... |  थी  एश  0  डी0  पाठिल)  :
 (क)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा,  भारतीय  सेवा
 झौर  भारतीय  वन  सेवा  में  अ्रमृसूचित  झौर
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  भ्रारक्षण  की  व्यवस्था
 केवल  प्रतियोगी  परीक्षा  के  माध्यम  से  इन  सेवाधों  में
 सीधी  भर्ती  के  स्टेज  पर  ही  है  ।
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 (ख)  सीधी  भर्ती  से  भरी  जाने  वाली  भारतीय
 *  क्र्ष  सेवा  के  ह! 2 ह  (eo  1800-2000)  भौर

 बेड-पा  (¥0  i500-:800)  को  रिक्तियों  में
 अनुसूचित  जातियो/प्रनुसूचित  जनजातियो  के  उम्मीव-
 बारों  के  लिए  क्‍ग्लारक्षण  की  व्यवस्था  है  1  भ्रनुसूचित
 जनजातियो  के  लिए  ग्रेड-]  में  स्‍भारक्षित  एक  रिक्ति
 तथा  ब्रैडन  में  अनुसूचित  जातियो  के  लिए  भारक्षित
 एक  रिक्ति  को  उपयुक्त  उम्मीदवारों  से  न  मिलने  के
 कारण  नही  भरा  जा  सका  सभ  लोक  सेवा  झायोग
 हारा  इन  रिक्तियों  को  पुन  विशापित  किया  जा  रहा
 है।

 (ग)  जी  नहीं  श्रीमान्‌  ।

 (घ)  चूकि  उप-सचिव  शोर  उससे  ऊपर  के  पदों
 में  भ्रनुसुचित  जातियो  और  भनुसूचित  जनजातियों  के
 सिए  कोई  भारक्षण  नही  है,  इसलिए  प्रश्न  नह्ठी  उठता  v

 Scheme  foy  Development  of  Adivasi
 areas  in  Bihar

 6786.  SHRI  BAGUN  SUMBRUI:  Will
 the  Munister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state

 (a)  the  details  of  the  scheme  for.
 mulated  for  bringing  improvement  in
 the  position  of  Adivasi  ang  for  the
 development  of  Adivasi  area  in  Bihar;
 and

 (b)  the  names  of  the  areas  to  be
 covered  by  this  scheme  and  the
 amount  of  expenditure  to  be  incurred
 thereon  quring  the  Sixth  Five  Year
 Plan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  and  (b).  A  sub-Plan  has  been
 drawn  up  for  areas  having  50  per  cent
 or  more  tribal  population.  The  areas
 covered  by  the  Tmbal  sub-Plan  in  the
 State  of  Bihar  are  given  in  the  An-
 nexure.

 The  schemes  for  these  areas  include
 all  sectors  of  development  viz.  re5)  Ag-
 riculture  and  Allied  sectors  (2)  Co-
 operation  (3)  Water  and  Power  De-
 velopment  (4)  Industries  and  Minerals
 (5)  Communication  (6)  Social  and
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 Community  Services  (7)  Economic  Ser
 vices  and  (8)  General  Services.

 The  Medium  Term  Plan  (978—~83)'
 has  not  so  far  been  finalised.

 Statement

 STATEMENT  SHOWING  THE  AREAS
 UNDER  TRIBAL  SUB  PLAN  IN
 BIHAR.

 l,  RANCHI  district.

 2  SINGHBHUM  district.
 3  Latehar  sub-division,  and  Bhan-

 daria  block  of  Garhwa  sub-division,
 in  PALAMAU  district.

 4  Dumka,  Pakur,  Rajmahal  and
 Jamtara  sub-division,  and  Sundar
 Pahari  and  Boari  or  blocks  of  Godda
 Sub-division  in  SANTHAL  PAR-
 GANAS  district,

 Salt  ceas  proceeds  from  Gujarat
 ‘

 6787.  SHRI  F.  P.  GAEKWAD:  Will
 the  Mmuster  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state

 (a)  the  amount  the  Centre  had
 been  collecting  from  Gujarat  by  way
 of  salt  cess  during  the  last  three
 years;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  Guja-
 rat  is  a  major  contributor  to  this  fund;

 (c)  if  so,  how  this  fund  is  being
 utilised  at  present;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Gujarat  Chamber  of  Commerce  re-
 cently  complained  before  the  Salt  En-
 quiry  Committee  about  effective  steps
 not  being  taken  to  utilise  the  fund
 either  for  devolepment  of  salt  indus.
 try  or  for  welfare  of  labour;  and

 (e)  if  yes,  steps
 taken  in  the  matter?

 proposed  to  be

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI-
 MATI  ABHA  MAITI)  (a)  The  amounts
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 of  salt  cess  collected  from  Gujarat
 State  during  the  last  three  years  were:

 (in  lakhs  of  rupees)

 top-76  78° 20
 +  176-77.  see  57  99
 Te.  2  83°97

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  proceeds  of  salt  cess  reduced
 by  the  cost  of  collection  are  to  be
 utilised  on  all  or  any  of  the  following
 objects  as  provided  in  section  4  of  the
 Salt  Cess  Act,  953:—

 (l)  meeting  the  expenditure  ine
 curred  in  connection  with  the  salt
 organisation  maintained  by  the  Cen-
 tral  Government,

 (2)  meeting  the  cest  of  measures
 taken  in  connection  with  the  manu-
 facture,  supply  and  distribution  of
 salt  by  Union  agencies  and  the  regu-
 lation  and  control  of  the  manufac-
 ture,  supply  and  distribution  of  salt
 by  other  agencies;  and  in  particular,
 measures  for—

 (i)  the  establshment  and  main-
 tenance  of  research  stations  and
 model  salt  farms;

 (ii)  the  establishment,  mainten-
 ance  and  expansion  of  salt  fac-
 tories;

 (iii)  fixing  the  grades  of  salt;

 (iv)  promoting  and  encouraging
 co-operative  effort  among  manu-
 facturers  of  salt;  and

 (v)  promoting  the  welfare  of
 labour  employed  in  the  salt  in-
 dustry.

 (a)  and  (e).  The  Gujarat  Chamber
 of  Commerce  presented  a  memorandum
 io  the  Salt  Enquiry  Committee  sug-
 gesting  several  measures  for  the  better
 utilisation  of  Salt  Cess  proceeds  and
 for  the  development  of  Salt  Industry
 and  welfare  of  labour  employed  in  the
 Industry  These  suggestions  would  be
 considered  by  the  Salt  Enquiry  Com-
 mitiee.

 APHIL  4,  7079  Written  Answers  240

 Memorandum  regarding  growth  of
 small  scale  Industries  ‘

 6788.  SHRI  VIJAY  KUMAR  MN
 PATIL:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 received  any  memorandum  from  Shri
 Prahm  Vasudeva,  President  Small
 and  Developing  Industries  Associa-
 tion  of  India  P.O.  Box  542  Bombay
 regarding  growth  of  smal  scale  in-
 dustries;

 (b)  if  so,  important  details  there~
 of;  and

 (c)  the  reaction  of
 thereto?

 Government

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 Yes,  Sir

 (b)  The  representation  has  referred
 to  the  criteria  announced  through
 Press  Notes  of  3rd  and  5th  Jan.  4979
 regarding  endorsement  of  capacity  on
 registration  certificates  of  undertakings
 pertaining  to  all  industries  included  in
 the  first  schedule  of  the  IDR  Act.  It
 has  also  been  pleaded  in  the  represen-
 tation  that  small  scale  units  which  have
 crossed  investment  limit  of  Rs.  0  lakhs
 in  plant  aud  machinery  may  be  allowed
 te  grow  atleast  upto  Rs.  3  crores  invest-
 ment  which  is  the  current  level  for
 general  exemption  in  the  industrial
 Licensing  Policy.

 (c)  The  Government  has  stipulated
 in  the  above  mentioned  Press  Note’
 that  in  respect  of  items  reserved  for
 the  small  scaie  sector.  the  production
 capacity  for  the  non-small  scale  units
 producing  these  items  would  be  deter-
 mined  with  espect  to  the  highest  pro-
 duction  achieved  by  the  undertakings
 in  the  three  years  prior  to  the  date  of
 reservation  of  the  item  for  production
 in  the  small  scale  sector  or  the  level
 of  production,  existing  on  29th  August.
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 1973,  whichever  is  earlier,  subject  to  a
 few  additional  conditions.  This  stipula-
 tion  has  been  made  applicable  to  all
 units  which  are  not  in  the  small  scale
 sector.  While  it  has  been  stipulated
 that  no  undertaking  should  exceed  the
 maximum  production  levels  achieved
 prior  to  31-12-1978,  it  has  been  provided
 that  where  an  undertaking  is  producing
 in  excess  of  the  capacity  as  determined
 above.  it  would  bring  down  its  pro-
 duction  to  the  registered  capacits  as
 endorsed  on  the  registration  certificetes
 within  a  period  of  two  years  frem
 l--979.  However,  if  the  undertaking
 agrees  to  buy  and  market  the  same  or
 similar  products  of  small  seale  indus-
 tries,  its  capacity  determined  according
 to  the  above  criteria  will  be  enhanced
 to  that  extent.  However,  the  represen-
 tation  is  receiving  further  attention.

 Production  of  Breag  and  Biscuits
 Industries

 6789.  SHRI  VIJAY  KUMAR  WN.
 PATIL:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 decided  to  allow  bread  and  biscuits
 production  to  Small  Scale  Industries;
 and

 (b)  if  so,  what  measures  will  be
 taken  to  ensure  hygienic  production
 of  these  articles  as  is  done  in  Britania
 Or  Modern  Bakeries?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  TIE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 Yes,  Sir  Manufacture  of  bread  and
 hiseuits  has  been  carried  on  in  the
 small  scale  sector  for  a  long  time.  In
 December  977  bakery  products,  includ-
 ing  bread  and  biscuits,  were  reserved
 for  exclusive  development  in  the  small
 Scale  sector.

 (b)  Small  scale  industries  engaged
 in  the  production  of  bread  and  bis-
 cuits  are  subject  to  the  norms  of

 hygenic  production  prescribed  by  the
 health  authorities  in  the  same  way  a8
 the  units  in  the  organised  sector.

 महाराष्ट्र  में  सीमेंट  का  जिलाबार  झ्राषंटम

 6790.  श्री  गंगाघर  झप्पा  बूरांडे  :  क्या  उच्चोग
 मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेगे  कि  :

 (क)  जनवरी  से  मार्च,  979  तक  की  भ्रवधि
 में  महाराष्ट्र  के  लिए  सीमेट  का  कितना  कोटा  जिलावार,
 दिया  गया  श्रौर  सीमेट  एजेन्सियो  के  नाम  क्या  है  ,

 (@)  5  माचे,  तक  उन  जिलो  को  वास्तव  मे
 कितनी  मात्रा  में  सीमेंट  सप्लाई  किया  गया;  और

 (ग)  क्‍या  उनकी  मागे  पूरी  करने  के  लिए  सप्लाई
 पर्याप्त  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जगबम्बी
 प्रसाद  यादव) .  (क)  और  (ख).  सीमेट  के  वितरण
 की  विद्यमान  प्रणाली  के  झनुसार  सीसेट  का  इकट्ठा
 आवटन  प्रत्येक  तिमाही  के  आधार  पर  प्रत्येक  राज्य/संघ
 शासित  प्रदेश  के  झधीन  विभिन्न  श्रेणियों  जैसे  सरकारी
 उपभोक्ताओं  गैर-सरकारी  इकट॒ठे  खपत  वाले  उपभोक्ताओों
 तथा  झाम  जनता  में  बिक्री  &  लिये  किया  जाता  है  ।
 जनवरी-मार्च,  1%79  की  तिमाही  के  लिए  महाराष्ट्र
 को  किया  गया  इकट्ठा  झ्रावंटन  50,000  मी0  टन
 के  प्रतिरिक्त  तद  प्रावटन  को  मिलाकर  5.  45  लाख
 मी०  टन  है।  सीमेंट  का  जिलेवार  धावटन  राज्य  सरकार
 हारा  किया  जाता  है  t  जनवरी-मार्च,  1979  की
 तिमाही  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  भिन्न  जिलो  को
 दी  गई  सीमेट  की  मावा,  प्रत्येक  जिले  को  सीर्मेट  संभरण
 कर  रही  सीमेट  फैक्टरियों  के  नाम  तथा  फरवरी  के  भत
 तक  भेजी  गई  सीमेट  की  मात्रा  बताने  बाला  एफ  विवरण
 सलग्न  है  ;

 (ग)  राज्य  सरकार  ने  54  95  लाख  मी०  टन
 के  मूल  भावटन  के  झलावा  प्रति  तिमाही  मे  00
 लाख  मी०  टन  के  ध्रतिरिकत  आवंटन  के  लिए  प्रनरोध
 किया  था।  महाराष्ट्र  राज्य  की  सम्पूर्ण  माग  पूरी  करना
 सभव  नही  हो  सका  है  क्योकि  देश  में  सीमेट  की  उप-
 लब्धता  सारे  राज्यों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  की
 कुल  माग  से  कम  है
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 जतवरी--मार्च,  1979  की  झ्वधि  के  दौरात  महाराष्ट्र  में  विभिन्न  जिलों  को  किये  गये  सीमेंट  का  झाषंटस
 तथा  भेजी  गई  मात्रा

 so  |  जिले  का  नाम
 Go

 सीमेंट  फैक्टरियों  के  नाम  जिनसे  झार्वटन  तथा
 प्रेषण  किया  जाता  है

 जनवरी-मार्च  जनवरी  भौर
 979  की  फरवरी  79

 तिमाही  के  लिए  में  किए  गये
 झावंटन  प्रेषण

 2  3  4  5

 l.  भ्रहमद  नगर  केसो  राम,  शाहाबाद,  वाडी  (डम्प)*  5304  686
 2.  झंकोला  शाहियाद  वाडी,  चांदा,  केसोराम  470  i94
 3.  झ्रमरावबती  ब्यांवा  (बस्प)  *  4364  888

 4.  झौरंगाबाद  बाड़ी,  चांदा,  पण्यम,  भम्मासान्दा,  केसो  राम  434  430
 5,  झंडारा  आंदा,  केसो  राम  2808  905

 6.  बुलड़ाता  शांदा,  केसोराम  (डम्प)*  3300  526
 7.  भीर  शाहाबाद,  बाडी,  पव्यन,  भ्रम्मासाखा  (इम्प)*  2560  १४75
 a  बन्द पुर  चांदा  2485  233
 9,  घूलियाँ  जांदा,  केसोराम  (हम्प)*  I3860  934

 l0.  जलगांव  चांदा,  कैसोराम  डम्प) * *  50i2  782
 ak  कोल्हापुर  बाडी,  बगल्कोट,  भ्रस्मासाला  (7)  *  6880  262
 iz  कोलाबा  शाहाबाद,  वाडी,  कुरकुल्ता  (डम्प)*  388  592
 12  नांदेड़।  पन्‍्या,  प्रम्मासात्ा  (डम्प)  *  2832  4l4
 14  नाग्रपुर  चांदा,  केसोराम  2892  4488
 15.  नासिक  चांदा,  केसोराम  (डम्प)*  5368  678
 16.  उस्मानाबाद  शाहाबाद,  वाड़ी,  कुरकुस्ता  (डम्प)  *  2962  702
 i7.  परमनी  वाड़ी,  पण्यम,  झम्मासान्दा  (डम्प)*  300  240

 i8  ot  शाहाबाद,  वाडी  (डम्प)*  2075  8477
 i9,  रत्तागिरि  शाहाबाद,  वाडी,  बगलकोट,  प्रम्मासाद्ा  करकुस्ता  (इम्प)*  3338  342
 20.  सतारा  शाहाबाद,  बाडी,  बगलकोट,  कुरकुन्ता  (डम्प)*  4360  44]
 2i.  सांगसी  वाडी,  बगलकोट  (भम्मासान्दा)  (डम्प)*  4796  034

 22  शोलापुर  शाहाबाद,  वाडी,  कुरकुन्ता  (डम्प)  *  6220  262
 23.  थाना  शाहाबाद,  वाडी,  कुरकुम्ता  (डम्प)  *  li984  7020
 ot  वर्धा  जादा,  केसो  राम  3204  220
 25.  यवतमाल  चांवा,  पष्यम,  केसो  राम  3480  265
 26.  बुंहत  अम्बई  शाहाबाद  ,  वाडी,  भांवा,  सेवरिया  तथा  झायातित  सीमेंट.  66050  3883

 200294  79657

 कडस्प:  में  te  ए०  सी०  सी०  द्वारा  भ्रपनी  शाहाबाद  तथा  वांडी  सीमेंट  फैक्टरियों  में  भंडारों
 (इम्पों)  को  चलाया  जा  रहा  है।
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 News-ltem  captioned  “Giant's  Threat”

 ‘6791.  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  news  re-
 port  appearing  in  the  Economic  Times
 dated  the  2lst  March,  979  at  page  4
 under  the  caption  “Giant’s  threat”;

 (b)  if  8०,  what  is  the  reaction  of
 Government  to  the  various  observa-
 tions  of  serious  nature  made  therein;
 and

 (९)  details  of  action  taken/proposed
 in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBL  PRASAD  YADAV):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  The  decision  to  permit
 the  entry  cf  the  large  units  in  the
 Soyabean  processing  industry  has  been
 mainly  based  on  fhe  following  con-
 siderations:

 (i)  Most  of  the  medium  entre-
 preneurs  who  had  been  given  letters
 of  intent  in  the  past  had  not  yet
 implemented  those  lefters  of  intent.

 (Qi)  The  manufacture  of  textured
 protein,  protein  isolates  and  concen-
 trates  do  not  generally  lend  them-
 selves  to  economical  processing  in
 the  small  scale  sector

 Qii)  It  also  requires  market  pro-
 motional  effort  on  a  large  scale,  in
 which  the  established  market  out-
 lets  of  the  large  units  act  as  an
 asset.

 (iv)  The  poor  performance  of  the
 small  and  medium  scale  entrepren-
 eurs,  coupled  with  prohibition  of
 entry  of  large  units,  would  have
 caused  considerable  distress  to  the
 growers  of  Soyabeans.  The  States
 where  this  crop  has  been  produced
 on  a  big  scale  are  finding  it  difficult
 to  ensure  raw  remunerative  prices  to
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 the  farmer.  Its  cultivation  was  pro-
 moted  to  strengthen  the  protein  con-
 tent  in  the  Indian  diet.

 (v)  It  has  been  made  clear  in  the
 Ministry  of  Industry’s  Press  Note
 dated  the  29th  January,  979  that
 preference  will  be  given  to  proposals
 received  from  non  MRTP  and  non
 FERA  compunies.  The  decision  to
 permit  the  entry  of  large  units  had
 been  taken  in  consultation  with  the
 authorities  concerned  with  protec-
 tion  of  the  interest  of  the  small  scale
 units,  including  DC(SSI)  and  CSIR.

 The  requests  for  foreign  collabora-
 tion  would  be  consideref  on  merits,  .
 and  normally  it  will  not  be  allowed
 where  the  indigenous  technology  is
 available.  It  would,  however,  not  be
 desirable  to  prohibit  foreign  collabora-
 tion  altogether  because  it  may  be  re-
 quired  in  the  manufacture  of  more
 sophisticated  products.  Similarly  where
 indigenous  machinery  was  available,
 the  import  of  foreign  machinery  will
 not  be  recommended.

 A  letter  of  intent  has  been  issued  to
 M/s.  Modipon  Limited,  Modi  Nagar  on
 30th  June,  1977  for  the  manufacture
 of  the  following  items  for  the  capacity
 indicated  against  each:

 Annual
 Item  of  manufacture  capacity

 (Tonnes)

 (7)  kdible  Soya  Flour  45,000
 (2)  Soya  Textured  Protein  हि  30,000 we
 (3)  Soya  Protcin  isolates  and  con-

 centrates  3000
 (4)  Soyabean  oil  (by-product).  16,450

 The  proposal  of  M/s.  Modipon
 Limited  envisages  import  of  plant  and
 equipment  to  the  extent  of  Rs.  4.34
 crores,  and  this  is  under  examination
 of  the  Ministry  from  indigenous  angle. A  proposal  from  M/s.  Britannia  Bis-
 cuit  Company  Limited  is  also  under
 consideration  of  the  Government,  It
 is  not  a  MRTP  house.  No  proposal  has
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 been  received  by  the  Ministry  of  In-
 dustry  so  far  from  M/s.  Cadbury  India
 Limited  for  setting  up  Seya  processing
 unit.  M/s.  Food  Specialities  Limited,
 whose  proposal  was  rejected  earlier,
 will  also  be  eligible  to  apply  in  the
 ght  of  the  Ministry's  Press  Note  dated
 the  29th  January,  1979.

 Closure  of  small  scale  units  due  to
 non-availability  of  Steel  Wires  and

 Rods

 6792.  SHRI  JYOTIRMOY  ‘BOSU:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  exactly  how  many
 small  scale  unity  due  to  non-availabi-
 lity  of  steel  wire  rods  have  closed
 down  or  aré  working  with  unutilised
 capacity;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  capa-
 city  of  small  scale  wire  drawing  units
 was  26  lakh  tonnes  in  West  Bengal;

 (c)  pow  many  of  them  are  now  on
 the  list  of  the  Iron  and  Steel  Control-
 ler  and  what  js  the  quantity  of  mild
 steel  bhack  or  galvanised  wire  regis-
 tered  licenced  capacity  and  built  in
 capacity  of  such  units;  and

 (d)  what  ig  the  capacity  which  is
 lying  idle  due  to  lack  of  supply  of  raw
 materials  in  West  Bengal  and  in  other
 States?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 Government  are  aware  of  the  difficul-
 tes  being  faced  by  the  small  scale
 wire  drawing  units  in  general  in  7९५
 cent  months  due  to  the  difficulties  in
 the  procurement  of  adequate  quant.ty
 of  wire  reds  against  their  enhanced
 demand.

 {b)  According  fo  the  information
 available  the  number  of  active  wire
 drawing  units  in  West  Bengal  is  225
 and  their  combined  capac.ty  is  1,25,000,
 MT  per  anaum.
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 (cy)  Small  scale  industries  are  not
 required  io  register  themselves  wit
 the  Iron  and  Steel  Controller.  Only
 the  large  units  are  required  to  be  re
 gistered  with  the  Iron  and  Steel  Con-
 troller.

 (d)  In  a  recent  survey  conducted,
 375  small  units  producing  MS  and  GI
 wires,  in  the  country,  have  rencrted
 the.r  capacity  and  production  as  fol-
 lows:—

 Year  Capaaty  Production
 (Thicker  (Lath
 than  गी  Tames)
 SW,
 (Lakh
 Yonties)

 1977-78,  45  ११5

 Regarding  the  25  units  of  West  Bengal,
 their  combined  production  was  82,350
 MT  during  1977-78,  against  the  total
 capacity  of  -1,25,000  MT.

 Inflow  of  Hippies  in  Goa  Beaches

 6793.  SHRI  JYOTIRMOY  8087:
 Will  the  Minister  cf  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  enormous  inflow  of  hippies  jn  the
 country  specially  in  Goa  beaches;

 (b)  whether  jt  is  also  a  fact  that
 there  are  number  of  international
 gangsters  among  them  who  are  want-
 ed  by  interpol;  and

 (९)  if  so,  what  slops  Government
 ate  taking  to  tackle  the  situation?

 THE  MINISIER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  and  (b).  In  the  absence  of  a  pre-
 cise  definition  of  a  ‘Hippie’,  it  is  diffi-
 cult  to  distinguish  such  persons  as  a
 category  from  other  tourists.  Reliable
 information  in  respect  of  the  inflow
 into  country  or  Goa,  of  such  fereigners
 is,  therefore,  not  available.  It  is  also
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 not,  therefore,  possible  to  say  whether
 such  persons  include  international
 gangsters  However,  if  any  foreigner
 comes  to  adverse  notice,  suitable  action
 is  taken  against  him  under  the  rele-
 vant  law

 (c)  With  a  view  to  hmuiting  the  entry
 into  Ind.a  of  such  foreigners  as  are
 likely  to  be  a  social  nuisance  because
 of  their  indulgence  in  narcotics,  in-
 decent  behaviour,  vagiancy,  begging
 etc,  suitable  instructions  have  been
 issued  to  the  Indian  Missions  abroad
 to  be  particularly  cautious  m  granting
 tourist  visas  te  such  person»  State
 Governments  have  also  been  suitably
 advised  to  have  the  activities  of  such
 foreigners  carefully  watched  and  take
 prompt  penal  action  for  any  infringe-
 ment!  of  law

 शाम  स्तर  पर  पच्चयवोंय  योजना  लागू  करना

 6794.  श्री  शन  शेखर  सिह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 :  क्या  योजना

 (क)  क्या  ग्राम  स्तर  पर  प्र  वर्षीय  थोजना
 लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विवाराधीन
 है,  भौर

 )  यंवि  हां,  तो  योजना  के  नगरीय  स्वरूप  में
 परिवतेन  करने  धौर  उसे  ग्रामोन्मुख  बनाने  क ेलिए  सरकार
 का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  'फकलुर्ई
 रहमान)  :  (क)  जी,  नहीं।  एकीकृत  आयोजना
 के  लिए

 ह्
 तर  समझा  गया  क्षेत्र  विकास  खड़  है  ।

 इसलिये  देश  में  बड  स्तर  झायोजना  शुर्ड  की  गई  है
 इस  थोजनाप्रो  को  तैयार  करने  में  खण्ड  में  जाने  वाले
 शव  और  गांबो  के  समूह  को  प्रावश्यकताझों  को
 पान  में  रखा  जाएगा  I

 (@)  पच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  कृषि  भौर
 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  को  सबसे  अधिक  प्राथमिकता
 दी  गई  है  और  इस  लिए  इसे  नगरोन्मूख  नहीं  कहा  जा
 सकता  ।

 Jmplementation  of  foreign  contribution
 Act,  976

 .6795.  SHRJ  HALIMUDDIN  AIIMED
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 appointed  any  authority  for  imple-
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 mentation  of  foreign  contribution  act
 3976  ang  if  so,  the  details  thereof;

 (b)  whether  the  officials  working
 for  :mplementation  of  foreign  contri-
 bution  Act  have  detected  and  examin-
 ed  any  case  under  the  rule;  and

 (c)  :f  so,  the  number  of  cases  being
 examined  and  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  The  Foreign  Contribution  (Regu-
 lation)  Act,  976  is  being  admunistered
 by  the  Ministry  of  Home  Aftairs,

 (b)  and  (c)  Since  the  commence-
 ment  of  the  Act,  prosecution  under
 punitive  sections  of  the  Foreign  Con-
 tribution  (Regulation)  Act,  976  has
 not  been  sanctioned  in  any  case  so  far.
 In  some  cases,  pteliminary  inquiries
 are  being  made  regarding  alleged
 violation  of  the  provisions  of  the
 Foreign  Contribution  (Regulation)
 Act.  It  will  not  be  in  public  interest
 at  this  stage  to  disciose  details  there-
 of

 Classification  of  people  on  socio.
 economic  basis

 6796.  SHRI  K.  MALLANNA:

 SHRI  s.  8.  SOMANT;
 Will  the  Minister  of  PLANNING  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  Government’s  consideration  to
 make  classification  of  people  into
 majority  and  minority  communities
 on  socio-economic  basis  instead  of  on
 religious  basis  and  to  raise  them  to
 equal  level  by  allowing  various  classes
 to  progress  on  that  basis;  and

 (०)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  ,  PLANNING  (SHRI
 FAZLUR  RAHMAN):  (a)  and  =  (b).
 There  ig  no  question  of  classifying  the
 people  mto  communities  for  purpose  of
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 planning  or  ecomomic  policy.  As  the
 Hon’ble  Member  is  aware,  the  current
 Five  Years  Plan  has  the  primary  ob-
 jective  of  increasing  the  incomes  and
 welfare  of  those  sections  of  the  com-
 munity  which  are  below  the  poverty
 linc,  through  increased  employment
 opportunities,  higher  earnings  in  agri-
 culture  and  industry  and  better  access
 to  social  services.  In  that  sense,  it
 may  be  deemed  to  distinguish  between
 the  peor  who  are  in  the  majonty  and
 the  non-poor  who  are  in  the  minority.
 Success  of  the  Plan  would  imply  a
 significant  reduction  in  the  present  gap
 in  the  conditions  of  life  of  these  two
 groups.

 Production  of  cotton  in  States

 6797  SHRI  MOTIBHAI  R  CHAU-
 DHARY:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  yearly  production  of
 cotton  in  Gujarat,  Punjab  and  Maha-
 rashtra;

 (b)  the  total  quantum  of  cotton  to
 be  purchased  on  behalf  of  the  Cotton
 Corporation  from  these  three  States
 this  year,  the  quantum  of  cotton  pur-
 chased  upto  3lst  March  State-wise
 and  the  rates  thereof;

 (c)  the  rates  at  which  cotton  is  pur-
 chased  in  Maharashtra  by  the  State
 Cotton  Corporation,  zone-wise;

 (d)  the  rates  at  which  cotton  will
 be  purchased  by  the  National  Textiles
 Corporation  in  case  of  necessity  from
 the  Cotton  Corporation  of  India  and
 the  Maharashtra  Cotton  Corporation;
 and

 (९)  whether  the  rates  offered  by
 the  Maharahstra  Cotton  Corporation

 are  higher  than  those  of  the
 Cotton  Corporation  of  India;  if
 80,  the  reasons  for  which  higher  rates
 are  not  offered  to  the  cotton-growers
 by  the  Cotton  Corporation  of  India?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 Final  State-wise  estimates  of  cotton
 production  for  the  current  cotton  year
 1978-79  have  not  yet  become  available.
 However,  the  estimated  cotton  produc-
 tion  in  Gujarat,  Punjab  and  Maha-
 rashtra  during  the  previous  year
 ‘1977-78  Is  given  below:—

 State  Production
 (In  lakh

 bales  of
 170  kgs.

 each)

 Gujarat.  डर  न  49°  42

 Punjab.  I2°24

 Maharashtra  72  63

 (b)  A  Stafement  is  attached.

 (c)  The  Maharashtra  State  Coopera-
 tive  Maketing  Federation  purchases
 kapas  at  guaranteed  prices  which  are
 on  an  average  about  10  per  cent  to  20
 per  cent  higher  than  the  minimum
 support  price  announced  by  the  Gov-
 ernment  for  ‘1978-79  cotton  season  de
 pending  on  the  variety  and  grading  of
 cotton.

 (a)  The  National  Textile  Corporation
 purchases  cotton  from  Cotton  Corpora-
 tion  of  India  and  Maharashtra  State
 Cooperative  Marketing  Federation  on
 negotiation  basis  from  time  to  time  as
 per  market  conditions  prevailing  at  the
 time  of  negotiation.

 (e)  In  so  far  as  Maharashtra  State
 is  concerned,  as  the  cotton  procure-
 ment  is  undertaken  exclusively  by
 Maharashtra  State  Cooperative  Mare
 keting  Federation  from  १60  December
 1978,  there  is  no  basis  for  comparison
 of  rates  offered  by  the  Cotton  Corpora-
 tion  of  India  with  that  of  Maharashtra
 State  Cooperative  Marketing  Federa-
 tion,
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 fitatement

 _Detyils  of  total  quantity  of  cotton  targeted  to  be  purchased  by  the  Cotton  Corporation  of  India
 in  Gujarat,  Punjab  and  Maharasbtra  and  the  quantity  of  cotton  purchased  in  these  States  aud  the
 rates  offered  by  the  Corporation  are  as  under  ite +.

 (Quantity  in  lakh  hake  of  ॥  70  kes  cach)

 State  Purchase  Purchases  Rates  at  which  purchases  were  made  by
 target  made  so  CCI  during  the  second  fortnight  of  March’

 far  3979

 Variety  Rate

 (Rs.  per  quintal)

 High/Low

 Gujarat  ,  5°00  44  8-4  516/445,

 Digvijay  -  458/425,

 (0-2  482/955

 V-797  347/924

 Punjab  2  50  199  34  994/207
 Maharashtra*  o6r

 With  the  revival  of  State  cotton  procurement  scheme  in  Maharashtra  with  effect  fom  700
 December,  1978.  the  Cotton  Corporation  of  India  is  not  new  —  oprrating  in  tra.  How-
 ever,  up  to  i5th  December,  978,  the  Cotton  Corporation  of  India  had  purchased  about  61.978  bale of  cotton  in  Maharashtra.

 Setting  up  of  Sali  Industry  in  West
 Bengal

 6798.  PROF.  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:  +

 (a)  whether  the  Central  Govern-
 ment  propose  to  set  up  additional
 salt  industry  along  with  by-product
 industries  in  the  Contai  area,  coastal
 belt  of  West  Bengal;

 (b)  whether  the  Minister  of  State
 visited  the  area  on  several  occasions
 and  had  consultation  with  the  West
 Benga?  Government  and  the  local
 administration;  and

 (०)  if  so,  the  reason  for  delay  in
 setting  up  the  project  and  when  the
 matter  will  be  finalised?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI-
 MATI  ABHA  MAITI):  (a)  It  is  pro-

 posed  to  set  up  a  salt  factory  in  Contai
 Sea  Board  area  in  Midnapur  District
 and  lands  admessuring  about  1,900
 acres  are  to  be  handed  over  by  Govern-
 ment  of  West  Bengal  to  M/s.  Hindustan
 Salis  Lid,  (A)  Government  of  India
 Undertaking)  for  undertaking  manu-
 facture  of  salt  in  the  area.

 (9)  The  Minister  of  State  for  Indus-
 fry  Shrimati  Abha  Maiti,  visited  Contai
 on  5th  January,  979  and  held  discus-
 sions  in  the  matter  with  the  Minister
 of  Industries,  Government  of  West
 Bengal  and  State  Government  officials,

 (९)  Some  unauthorised  salt  manufac-
 turers  on  the  land  have  obtained  in
 junction  from  High  Court  of  Calcutta
 against  allotment  of  land  to  M/s
 Hindustan  Salts  Ltd,  Further  action  on
 this  project  will  be  taken  after  the
 lands  are  transferred  in  favour  of  M/s.
 Hindustan  Salts  Ltd,  for  which  purpose
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 State  Government  are  taking  suitable
 steps.

 Nationalisation  of  Key  Industries

 6799.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  latest  plan  of  the  Government
 of  India  in  respect  of  nationalisation
 of  key  industries;  and

 (b)  whether  Government  propose
 to  natonalise  the  synthetic  rubber
 Producing  industry  of  the  country  in
 view  of  its  bemg  a  monopoly  indus-
 try  to  form  a  rubber  corporation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRI  JAGDAMBI  PRASAD
 YADAV):  (a)  and  (b).  Mhunister
 of  Industry  has  on  various  occasions,
 including  at  a  Press  Conference  on
 4४  February,  1979,  discussed  the
 question  of  nationalisation  of  indus-
 tries  as  part  of  the  programme  to
 implement  the  Janata  Party  resolu-
 tion  on  economic  policy  and  in  the
 context  of  the  debate  on  the  con-
 centration  of  economic  power.  These
 issues  have  also  been  raised  by  the
 Press  during  their  meetings  with
 the  Minister  of  Industry.  At  his
 most  recent  Pres,  Conference  of  429
 February,  979  Minister  of  Industry
 spelt  out  the  criteria  for  take  over
 and  nationalisation  of  industries  as
 being  the  extent  of  concentration  of
 economic  power  by  large  houses,  the
 extent  to  which  there  is  need  to
 regulate  the  entire  spectrum  of  in-
 dustrial  output  and  marketing  by  the
 State,  and  the  areas  in  which  the
 public  sector  has  to  make  its  presence
 felt.  These  issues  are  also  dealt  with
 in  the  Statement  on  Industrial
 Policy  presented  to  Parliament  on
 December  28,  1977.  The  question  of
 Nationalisation  has  been  raised  at
 various  forms  as  a  matter  of  public
 interest.  Government  have  not  yet
 taken  any  decision  jn  this  regard.
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 Constitution  of  National  Reconstruc-
 tion  Army  e

 6800.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will
 the  Minister  of  PLANNING  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  group  constituted
 to  examine  the  possibility  of  setting
 up  a  Nationa]  Reconstruction  Army
 has  submitted  its  report;

 (b)  salient  features  of  the  scheme;

 (c)  whether  the  Planning  Com-
 mission  have  considered  the  scheme
 and  if  so,  action  taken  thereon;  and

 (d)  7  the  report  has  not  been  sub-
 mitted,  the  date  by  which  jt  is  likely
 to  be  submitted?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 FAZLUR  RAHMAN):  (a)  No,  Sir.

 (9)  and  (c):  Do  not  arise.

 (१)  Ne  definite  date  has  been  ‘set
 for  the  submission  of  the  report  The
 Working  Group  has  been  asked  to
 report  as  soon  88  possible.

 v—,

 STATEMENT  CORRECTING  AN-
 SWER  TO  UNSTARRED  QUESTION
 NO.  4343  DT.  20-12-78  RE.  TRANS-
 LATION  AND  VETTING  WORK  IN

 MINISTRIES

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANTK  LAL  MANDAL):
 In  the  reply  given  to  Lok  Sebha
 Unstarre@d  Question  No.  4343  on
 20-12-1978  it  was  stated  that

 “The  quota  of  translation  for  the
 Legislative  Department  has  been
 fixed  gt  2800  words  per  translator
 per  day  and  that  of  vetting
 approximetely  double  the  quota  for
 translation.”
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 The  above  sentence  may  be  read  as
 under:

 “The  quota  of  translation  for  the
 Legislative  Department  has  been
 fixeq  at  300  words  per  translator
 per  day  and  that  of  vetting  appro-
 ximately  double  the  quota  for
 translation.”

 Similarly,  in  Annexure  ‘C’  (Hindi
 Version)  1300  words  per  day”  may
 |  be  read  for  “l380  words  per  day,”

 This  correction  has  been  necessita-
 sted  due  to  a  typographical  mistake.

 The  mistake  occurred  in  that  part  of
 the  answer  to  the  question  which

 _welates  to  another  Ministry  and_  it
 could  not  be  noticed  earlier.

 WA2  hrs.

 क्री  नायूसिहिं  (दौसा)  :  श्रध्यक्ष  महोदय,  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  ने  अमेरिका  से  वहुत  सारा  पैसा  लिया

 है  (व्यवधान)  .इद  इज  डॉइरेदट  हज  ह्
 फॉरेन्स  इन  इंन्डियत  पालोटिक्स  ।  यह  देश  के  बेचने
 का  कार्य  किया  हैं।  (व्यचधान)  ये  पहले
 कहती  रही  हैँ  कि  Fo  पी0  अमेरिका  से  पैसा  ले  रहे  हैं

 (व्यवधान  )  क्या  यह  हिन्दुस्तान  की  राजनीति
 में  इस्टरफीरेन्स  नहीं  है  ।

 -(व्यवधान)

 मैंने  काल-एटेंजन  दिया  है,  झ्ाप  उसे  स्वीकार

 कीजिए  i...  (व्यवधान)
 श्र  हि !  श्री  चिजव  कुमार  मलहोबा  (दक्षिण  दिल्‍ली)  :

 मैंनें  377  का  नोटिस  दिया  है,  Are  ने  उस  पर  क्या  फ़ैसला

 किया  हज

 व्यवधान)

 MR.  SPEAKER;  Whatever  has
 been  received,  I  am  _  dealing  with
 according  to  the  rules,  (Interrup-
 tions.)  No  such  caliing  attention  has
 yet  come  to  me.  jt  is  only  new,  today,
 it  has  come.  All  calling  attention

 Sn
 will  be  considered’  So  far  as

 morrow  is  concerned,  J  have  given
 permission  to  a  calling  attention
 about  power  failure  in  Bengal.  I  am

 =
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 not  able  to  select  any  other  calling
 attention  for  tomorrow.  It  will  be
 considered  for  next  week.  (Inter-
 ruptions).  I  will  certainly  consider  it
 for  next  week  Papers  to  be  laid.

 oh  ara  सिह  :  यह  पूरे  देश  की  सुरक्षा  का  मामला
 है।  यह  बड़ा  गंभीर  मामला  है  ।

 (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:

 (Interruptions)  **
 Don’t  record,

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayni-
 kil):  Under  rule  58,  I  am  raising
 a  point  of  order.

 MR.  SPEAKER:  is  it  about  a
 matter  before  me  today?

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Yes.  (In-
 terruptions)

 RE.  MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  [  am
 raising  this  matter  under  rule  58.
 Now  the  Government  have  permitted
 their  servants  to  participate  in  the
 RSS.....  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Do  not  record.
 This  is  not  a  point  of  order

 SHRI  VAYALAR  RAVI.  *  *

 12.05  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 DetalLED  DEMANDS  FOR  GRANTS,  1979-80
 OF  MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL

 SUPPLIES  AND  COOPERATION

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-OPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  On  behalf
 ef  Shri  Mohan  Dharia,  I  beg  to  lay  on
 the  Table  a  copy  of  the  Detailed  De-
 mands  for  Grants  (Hindi  and  English
 versions)  of  the  Ministry  of  Commerce,
 Civil  Supplies  and  Cooperation  for
 1979-80.  [Placed  in  Library,  See  No.
 LT-426/79}.

 **Not  recorded.
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 DETAILED,  DEMANDS  FOR  GRANTS,
 1979-80  OF  MINIsTRY  07  INDUSTRY

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES):  I  beg
 lo  lay  on  the  Table  a  copy  of  the  De-
 tailed  Demandg  for  Grants  (Hindi  and
 Enghsh  versions)  of  the  Ministry  of
 Industry,  for  1979-80.  [Placed  in
 Library,  See  No  LT-4262/79}.

 Sikn  GuRDWARAS  ELECTION  ENQUIRIES
 (Amot  )  Rutes,  979

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL)  I
 heg  to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the
 Sikh  Gurdwaras  Election  Enquiries
 (Amendment)  Rules  979  (Hind:  and
 English  versions  published  in  Notifica-
 tion  No.  G.S.R  328(E)  in  Gazette  of
 India  dated  {he  2nd  April,  1979,  under
 sub-section  (3)  of  section  46  of  the
 Sikh  Gurdwaras  Act,  1925,  [Placed  an
 Library.  See  No  LT-4263/79}.

 NO?IFICATIONS  UNDFR  ALL  INDIA  SER-
 vicks  Act,  395

 THE  MINISTER  OF  STATE  iN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 AND  THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D  PATIL):  I  beg  to  lay  on
 the  Table  a  copy  of  the  following  Noti-
 fictions  (Hindi  and  Engtish  versions)
 under  sub-section  (2)  of  section  ३3  of
 the  All  India  Service  Act,  95i:-—

 a  G.SR  435  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  24th  March,  979
 containing  corrigendum  to  Notifica-
 tion  No.  GSR.  60  dated  the  3rd
 February,  1979.

 (2)  GSR  4386  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  24th  March,  979
 containing  corrigendum  to  Notifica-
 tion  No.  GS.R  59  dated  the  3rd
 February,  979

 (3)  The  Indian  Administrative
 Service  (Fixation  of  Cadre  Strength)
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 Second  Amendment  Regulations,
 i979,  published  mm  Notification  No
 G.S.R,  ATL  in  Gazette  of  India  dated
 the  3lst  March,  1979.

 (4,  The  Indian  Administrative
 Service  (Pay)  Second  Amendment
 Rules,  1979,  published  in  Notification
 No  GSR  472  in  Gazette  of  India
 dated  the  3ist  March,  1979.  [Placed
 in  Library.  See  No  LT-4264/79}.

 ANNUAL  REPORT  OF  NATIONAL  ILNSTRU-
 MENTS  Lrp.,  CALCUTTA  FOR  (1977-78.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 JAGDAMRI  PRASAD  YADAV)  I  ber
 to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the  Annu-
 fal  Report  (Hind:  @version)  of  the  Na-
 tional  Instruments  Linuted,  Calcutta,«
 for  the  year  1977-78,  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the  comments  of
 the  Comptroller  and  Auditor  General
 thereon  under  sul-section  (l)  of  sec-
 tion  6I94  of  the  Companies  Act,  956
 [Placed  in  Libraru.  See  No.  LT-4265/
 794.

 Aupti  Rrpeorts  ON  THF  ACCOUNTS  09
 Drini  FinanctaL  CORIORATION  FOR  TH}
 YEARS  FROM  ‘1971-78  TO  1975-76  wITH

 STATEMENT  FOR  DLLAY

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH).-  beg  to  lay  on,
 ihe  Table.—

 qb  A  copy  each  of  the  Audit  Re-
 ports  (Hind:  and  English  versions)
 on  the  accounts  of  the  Delhi  Finan-
 cial  Corporation  for  the  year,  1971-72,
 ‘1972-73,  ‘1973-74,  1974-75.  and  1975-76,
 under  sub-section  (7)  of  section  37
 of  the  State  Financial  Corporations
 Act,  1951,

 (2)  A  statement  (Hindi  and  Eng-
 lish  versions)  showing  reasons  for
 delay  in  laying  the  above  Audit  Re-
 ports.  [Placed  in  Library.  See  No-
 LT-4266  /79].

 @English  version  of  the  Report  and  Hindi  and  English  versions  of  Review
 by  the  Government  on  the  working  of  the  Company,  were  laid  on  the  Table
 On  22nd  December,  1978.
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 12,07  hrs.

 RE:  MOTION  FOR  ADJOURNMENT—
 Contd.

 SHRI  C,  M.  STEPHEN  (Idukki).
 Kindly  listen  to  us.  There  is  an  ad-
 journment  motion  before  you

 MR.  SPEAKER:  I  have  not  allowed
 it

 SHRi  C  M,  STEPHEN:  You  have
 not  allowed  it.  But  there  is  an  ad-
 yournment  motion  given  notice  of  The
 member  34५  asking  (Interruptions)
 Under  rule  60,  when  an  adjournment
 motion  comes  before  you,  there  are
 only  three  courses  open  to  you.  You
 can  either  reject  it  ang  explain  the
 reasons  for  it,  or  ask  the  member  for
 more  information  or  you  can  call  for
 explanation  from  the  Minister  concern-
 ed  Here  is  an  adjournment  motion,
 and  it  38  on  the  basis  of  (Interrup-
 tins)  Under  article  309,  the  condi-
 tions  of  service  of  Government  ser-
 vants  are  to  be  regulated  ...(Interrup-
 tv0Ns)

 MR.  SPEAKER  The  adjournment
 mctien  by  Shri  Vayalar  Ravi  refers  to
 the  decision  of  the  Government  to  am-
 end  ithe  service  rules,  enabling  the
 Government  servants  to  join  RSS,  a
 communal]  organisation  with  political
 overtones,  which  is  against  the  secular
 character  of  the  Indian  Constilution
 and  which  has  disastrous  consequences.
 I  have  rejected  it,  saying  “this  is  not
 a  matter  for  the  adjournment  of  the
 legislative  business”.  There  are  other
 courses  open  to  you;  adjournment  mo-
 tion  is  not  a  course  open  to  you.

 ‘SHR1  C.  M.  STEPHEN:  This  is  a
 matier  which  78  agitating  the  whole
 country  (Interruptions)  Under  arti-
 cle  309.  (Interruptions)  The  rules
 have  statutory  force.  This  House....
 (Interruptions)

 MR  SPEAKER:  This  is  not  a  point
 of  order  at  all.  You  can  have  a  Calling
 Attention,  but  it  cannot  be  an  ad-
 journment  motion.  You  can  raise  it
 during  the  Demands,
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 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  We  are  res-
 ponsible  people.  Kindly  listen  to  us
 while  we  are  raising  it.

 MR.  SPEAKER:  It  is  not  a  matter
 for  Adjournment  motion.

 SHR!  C.  M.  STEPHEN:  The  paper
 has  stated  that  specific  permission  is
 given  tu  inin  the  RSS.  That  impression
 is  dangerous.  This  is  a  _  statutory
 matter.  We  have  heard  your  ruling.
 You  have  said  it  is  not  a  matter  for
 adjournment  Kindly  listen  to  us,  I
 am  convincing  you  that  this  is  a  matter
 for  adjournment

 THs  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHR1
 RAVINDRA  VARMA):  Is  the  Leader
 of  the  opposition  challenging  your  rul-
 ing?  This  will  create  a  present  which
 you  must  not  allow.

 MR  SPEAKER’  There  are  other
 ways,  of  raising  it

 SHR]  C  M  STEPHEN:  It  s  a  settl-
 ed  procedure  that  your  ruling  on  the
 adjournment  motion  is  not  final.  All
 parties  have  drawn  up  a_  procedure
 that  when  you  reject  an  adjournment
 motion,  it  38  open  to  us  to  place  before
 you

 MR  SPEAKER.  My  predecessors
 have  laid  down  that  during  the  Budget
 session,  when  the  Demands  are  dis-
 cussed,  unless  it  is  something  very
 urgent  and  exceptional,  the  Speaker
 will  not  give  consent  to  an  adjourn-
 ment  motion

 SHR!  C.  M.  STEPHEN:  The  Home
 Ministry's  Demandg  are  over.

 MR.  SPEAKER:  There  are  so  many
 other  ways  of  raising  it.  We  have  to
 be  a  little  responsible,

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  This  is  a
 statutory  matter  on  which  the  House
 has  authority,  you  must  understand.
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 SHRI  C,  M.  STEPHEN:  This  quet-
 Sion  is  agitating  the  people  of  this
 country.

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  it  is  very  unfor-
 tunate  that  a  discussion  is  sought  to  be
 raised  on  your  ruling.  However,  I
 would  hke  to  tell  the  House  that  what
 has  appeared  in  the  press  is  totally
 wrong.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Let  me  put
 one  question  to  the  Prime  Minister.

 MR  SPEAKER:  The  Prime  Minis-
 ter  of  the  country  says  that  what  has
 appeared  in  the  poper  is_  totally
 wrong  What  more  do  you  want?

 SHRi  0.  M,  STEPHEN:  Is  it  that
 the  conduct  rules  have  not  been  am-
 ended,  or  is  if  that  the  amendment
 does  not  give  permission  to  Join  the
 RSS?  What  is  baseless?

 MR,  SPEAKER:  You  can  discuss  il
 with  him,

 SHR]  0  “MoSTEPHEN.  I  want  19
 know  from  him

 MR  SPEAKER:  He  says,  ii  is
 totally  basefess.  (Interruptions)  New
 precedents  are  Leing  created  in  the
 Tloure  Shri  Paswan.

 _—
 2.5  hrs,
 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-
 BERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 THIRTY-FInst  REPORT

 ५  SHRI  RAM  VILAS  PASWAN  (Ha-
 jipur)  TI  beg  to  present  in  Thirty-
 first  Report  of  the  Committee  on  Pri-
 vate  Members’  Bills  and  Resolutions.

 0c

 COMMITTEE  ON  PAPERS  LAID  ON
 THE  TABLE

 FIFTEENTH  REFORT
 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA

 (Delmn  Sadar):  I  beg  to  present  the
 Fifteenth  Report  (Hindi  and  English
 versions)  af  the  Committee  on  Papers
 Laid  on  the  Table.

 commend
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 RE.  MOTION  FOR  ADJOURNMENT
 —Contd.  ‘

 SHRI  C,  M.  STEPHEN:  I  want  an
 explanation  from  him....

 MR.  SPEAKER:  You  cannot  cross
 examine  him  in  the  House.  I  am
 surprised  to  see  that  the  Leader  of
 the  Opposition  is  persisting  in  thir
 manner.  l  had  expected  better  cc
 operation  fiom  him,  the  Leader  ¢
 the  Opposition.  The  Prime  Minister
 said,  this  ig  baseless.  If  there  is  any+
 thing  further,  you  can  discuss  the
 matter  with  him,

 SHRI  0  M.  STEPHEN:  When  a
 statement  is  made  by  the  Prime  Min-
 ister  on  the  flocr  of  the  House,  the
 Leader  of  the  Opposition  has  got  a
 tight  to  ask  what  he  means  by  it....
 Unterruptiuns)

 MR  SPEAKER:  I  cannot  compel
 him  fo  answer.

 SHRI  C  M,  STEPHEN:  You  need
 not  compel  him.  If  he  is  not  prepared
 to  answer,  let  him  8५५.

 Let  me  frame  my  question.  There
 8  a  repot,  in  the  press  and  the  re
 port  say.  that  the  conduct  rules  have
 been  amended  3५  that  report  currect
 or  m4?  It  he  says,  it  is  incorrect,  |
 went  to  know  ‘whether  the  conduct
 rules  have  been  amended  or  not,  This
 is  the  questiun  put  to  him.  He  says,
 it  is  baseless,  I  want  to  know  what
 is  vaseless.  (Interruptions)  ]  am  not
 sh  uang.  I  am  asking  9  question.
 What  is  baseless?

 MR.  SPEAKER;  If  he  does  not  ans-
 wer  you,  what  can  I  do?  I  cannot  com-
 pel  him.  (Interruptions)

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN
 (Satara):  It  78  not  our  intention  to
 quesi.orn  you:  authority,  But  there
 are  issues  which  exercise  the  minds
 not  only  of  the  members  in  this  House
 but  the  people  at  large  in  the  coun-
 try  (Interruptions)  Even  in  the
 Janata  Party,  the  issue  has  become
 controversial,  whether  the  members
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 of  the  Janata  Party  can  become  the
 mtmbers  of  the  RSS  (  Interrup-
 tions)  Now,  here  is  a  news  which  says
 that  the  Government  have  amended
 the  conduct  rules  to  allow  Govern-
 ment  employees  to  become  the  mem-
 bers  of  the  RSS  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  The  Prime  Minis-
 ter  says,  it  is  baseless.

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN:
 By  disallowing  such  type  of  discus-
 sions  and  keeping  them  out  of  Par-
 liamen|,  you  are  making  Parliament
 a  ‘vegetarian’  Parliament  (Inter-
 ruptions)  You  must  act  in  the  true
 smut  of  Parliament  and  allow  discus-
 sions  on  such  vital  issues  which  are
 exeteising  the  minds,  of  the  members
 and  the  people  im  the  country

 SHRI  C  M  STEPHEN  The  state
 ment  that  he  made  was  that  the  re-
 port  ts  baseless  The  report  has  got
 two  aspects  One  is,  whether  the  con-
 duct  rules  have  been  amended  and

 the  other  is,  what  is  the  interpretation
 of  it  This  is  an  elementary  courtesy,
 When  the  Prime  Ministe:  makes  a
 statement  and  the  Opposition  asks  for
 an  explanation,  the  doubt  must  be
 cleared  It  ३5  an  elementary  courtesy
 that  he  must  come  out  and  explain
 what  he  meant  by  at  4  did  not  under-
 stand,  Kindly  explain  what  35  meant
 by  if  You  have  said  that  the  report
 is  baseless,  Is  it  your  statement  that
 the  Conduct  Rules  have  not  been
 amended,  or,  is  it  your  statement  that
 the  amendment  would  not  mean  that
 the  government  «employees  ean  join
 the  RSS?  What  exactly  is  meant?  I
 want  an  explanation  about  that.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  The
 Leader  of  the  Opposition  wants  ele-
 mentary  courtesies,  Is  it  an  elemen-
 tary  courtesy  to  shout  at  me?  Is  that
 an  elementary  courtesy?  How  can  4
 respond  to  that  kind  of  thing?  (In-
 terruptionsa,  Let  me  tell  him  that  I
 have  not  made  the  statement  without
 understanding  it.

 SHRI  fon  M.  STEPHEN:  I  did  not
 understand.  That  is  why  I  asked.
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 SHR!  MORARJI  DESAI:  That  is
 the  pity,  You  do  not  understand  it.
 Government  employees  are  not  allow-
 ed  to  take  part  in  the  RSS  activities.
 That  does  not  mean  that....

 AN  HON.  MEMBER:  That  does  not
 mean  that!

 MR  SPFAKER  Mr.  H  प्र,  Kamath
 (interruptions)

 SHRI  ron  M.  STEPHEN:  He  is  again
 misleading  the  House,  He  is  con-
 firming  He  says,  ‘What  I  did  say  did
 not  mean  thaf  the  government  em-
 plovees  cannot  participate  in  the
 RSS’  That  is  what  he  said,  Kindly
 do  not  keep  the  House  in  the  dark-
 ness

 MR  SPEAKER:  I  will  direct  him
 to  place  the  amendment  on  the  Table
 of  the  House

 SHRI  C  M  STEPHEN  No  That
 Is  not  the  point

 MR.  SPEAKER:  You  cannet
 dictate  to  me  The  Leader  of  the
 Opposition  has  no  right  to  dictate  to
 me

 SHRI  C  M  STEPHEN:
 dictate

 MR  SPEAKER:  I  wil]  ask  him  to
 place  the  amendment  on  the  Table
 of  the  House  and,  if  necessary,  I  will
 allow  a  debate  (Interruptions)

 I  do  not

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  On  a  point  of  order.

 MR  SPEAKER  What  is  the  point
 of  order?  About  what  matter?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Under  rule  184,  Sir.  You  have  allow-
 ed  them  to  discuss  RSS.  I  have
 nothing  to  say  That  is  your  sweet
 will  But  another  matter,  which  is
 the  most  jmportant  and  to  which  Mr.
 Chavan  has  also  agreed,  is  about  the
 money  received  by  Mrs  Gandhi....
 (Interruptions).  This  is  a  serious

 matter.  The  whole  country  is  agitat-
 ed
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 MR.  SPEAKER:  All  serious
 Matters  cannot  be  discussed  mm  one
 gay.  We  must  find  time  for  it...

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  I
 am  raising  a  serious  matter...

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Kanwar  Lal
 Gupta,  this  is  an  attempt  to  steal  a
 march  over  others,  I  have  already
 informeq  you  that  T  am  allowing  a
 call-attention  on  that.  You  cannot
 raise  it  by  a  point  of  order.  I  am
 not  allowing  you  any  more.  Do  not
 record,

 SHR;  C.  M.  STEPHEN:  Sir,  I
 want  to  make  it  clear  on  behalf  of
 my  Party  and  on  behalf  of  the
 President  of  my  Party,  Mrs.  Indira
 Gandhi,  that  the  rcport  which  has
 appeared  As  absolutely  baseless,  Not
 a  pie  has  been  taken:  T  want  to  make
 it  clear.  J  chall-rge,  we  are  pre-
 pared  for  any  inquiry.  qt  is
 baseless,  ‘4

 MR  SPEAKER:  [I  am_  allowing
 an  opportunity  for  discussion  (In-
 terruptions)  I  have  said  that  I  am
 giving  an  opportunity  for  this.
 Nothing  more.

 SHRI  NATHU  SINGH  (Dausa):
 There  are  CIA  agents  sitting  in
 Indian  Parliament.  This  is  an  insult
 to  our  country.

 SHRI  C  M  STEPHEN:  You  are
 the  CIA:  you  have  a  man,  Dr.
 Subramaniam  Swamy.

 MR,  SPEAKER:
 quits  now.

 (Interruptions)

 q  think  you  are

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mand  Hurbour):  Indira  Gandhi
 Party  took  money  from  everybody.

 चौधरी  बलबीर  सिह  (होशियारपुर)  :  स्टीफन
 साहब  के  बयात  के  बाद  इस  बात  पर  एक  अहस  यहां  पर.
 होवी  भाहिये  eee  Tad
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 MR.  SPEAKER:  Don’t  record,  '
 Shr:  Har:  Vishnu  Kamath.

 CHOWDHRY  BALBIR  SINGH:  **

 MR.  SPEAKER:  Nothing  is  record-
 ed

 Mr.  Kamath,

 2.25  hrs.

 COMMITTEE  ON  PETITIONS

 NintH  RerorT

 tt  हरि  विष्णु  कामत  (होशगाबाद)  :  अध्यक्ष
 महोदय,  मैं  झ्रापकी  अ्रतुमति  से  छठी  लोकसभा  की
 याचिका  समिति  का  नौवा  प्रतिवेदन  (हिन्दी  तथा  झप्रेदी
 सस्करण)  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 HUNDRED  AND  TWENTY-SOCOND  Report

 SHRI  ASOKE  KRISHNA  DUTT
 (Dum  Dum):  I  beg  ta  present  the
 hundred  ang  twenty-second  Report  of
 the  Public  Accounts  Committee  on
 Action  Taken  hy  Government  on  the
 recommendations  contained  in  ther
 Fifteonth  Report  on  Custom  Receipts
 relating  to  Ministry  of  Finance.

 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDER-
 TAKINGS

 THIRTY-SECOND  AND  THIRTY-THIRD
 REPORTS

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  I  beg  ६०  present  the
 following  Reports  of  the  Commuttee
 on  Public  Undertakings: —

 (3)  Thirty-second  Report  on
 Action  Taken  by  Government  on  the
 recommendationg  contained  in  the
 Eighth  Report  of  the  Committee  on
 Jute  Corporation  of  India  Limited—
 Government’s  Unfair  Pricing  Policy
 for  Raw  Jute,

 **Not  recorded.
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 (2)  Thirty-third  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the  re-
 commendations  contained  in  the
 Third  Report  of  the  Committee  on
 Jute  Corporattion  of  India  Limited—
 Jute  and  Exploitation  of  Jute
 Growers.

 2.27  hrs.

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (i)  NeED  FOR  THE  ABOLITION  or  CaprraL
 PUNISHMENT

 श्री  राम  दिलास  पासवान  (हाजीपुर)  :  अध्यक्ष
 महोदय,  विश्व  के  विभिन्न  भागों  में  राजनीतिक  हत्या
 से  भारत  को  चिलतित  होना  स्वाभाविक  है  t  लोकतंत्र
 का  जीवन  बिराध  पम  है।  थदि  विरोध  पक्ष  मर  जाए
 तो  लोकतंत्र  स्वत.  समाप्त  ही  जाएगा  ny  महात्मा  गांधी
 तथा  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  के  प्रनुसार  अच्छे
 साध्य  के  लिए  उत्तम  साधन  की  आ्रावश्यक्रता  है  ।  जहां
 सत्ता  जनमत  पर  जबरदस्ती  काबू  पाकर  कायम  की  जाती
 है  वहां  लोकतंत्र  जीबित  नहीं  रह  पाता  ।  लोकतंत्र  का
 झाधार  विरोध  का  झ्रादर  तथा  जीवन  के  प्रति  सम्मान
 है  1

 श्राज  एशिया  एवं  श्रफ्रीका  के  भ्रधिकांश  देशों  में
 हत्या  की  राजनीति  तथा  प्रधिनायकवादी  प्रवृत्ति
 ज्ञोर  पकड़  रही  है  ।  ईरान  में  शाह  ने  अपने  विरोधियों
 को  अंधाधुंध  मरवा  डाला  ौर  अब  इस्लामी  गणतंत्र
 के  दावेदार  शाह  का  साथ  देने  बालों  की  हत्या  करवा
 रहे  हू  ।  श्राज  सुट्टो  की  हत्या  ने  सारे  विश्व  को  सोचने
 के  लिए  मजबूर  कर  दिया  है।  विगत  6  श्रप्रल,  979
 को  दक्षिण  प्रफ़ोका  की  सरकार  ने  अश्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रपील
 के  बावजूद  दक्षिण  अफ्रीका  के  स्वतंत्नता  सेनानी  श्री
 सोलोमन  महालंगू  को  फांसी  दे  दी  7  उनके  अलावा  शौर
 चार  व्यक्तियों  को  फासी  की  सज़ा  दी  गई  tv  इसके  पूर्व
 भारत  ने  भी  संयकत  राष्ट्र  से  अपील  की  थी  कि
 &  दक्षिण  झफीका  के  अग्वैत  नेता  की  जिन्दगी  को  बचाने
 के  लिए  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  करें  Y

 राष्ट्र  संध  की  सुरक्षा  परिषद  ने  भी  दक्षिण  भ्रफ़ीकी
 अधिकारियों  से  झपील  की  थी  कि  वे  सोलोमन  महालंग्‌
 को  फांसी  पर  ना  लटकायें  |  समाचार  के  श्रनुसार  पिछले
 वर्ष  दक्षिण  भ्रक्कीका  में  i32  व्यक्तियों  को  फांसी  पर
 लटकाया  गया  था  इनमें  एक  इवैत,  26  मिश्चित
 नस्ल  तथा  05  अफ्रीकी  थे  t

 इसके  पहले  नेपाल  में  दो  नेपाली  कांग्रेस  के  नेताप्रों
 को  फांसी  दी  गई  और  इन  सारी  राजनीतिक  हत्याओं
 का  प्रभाव  भारत  के  जनजीवन  पर  पड़ता  है।  नेपाली
 कांग्रेस,  भुट्टों  लथा  दक्षिण  भ्रफ्रीका  की  राजनीतिक
 हत्या  ने  भारत  के  शांतिभिय  भ्रात्मा  को  झकझोर  दिया
 है  भौर  सब  झोर  से  हत्या  के  विरोध  में  प्रदर्शन  एवं
 झावाज  उठा  रहे  हैं।  स्वयं  भारत  में  भी

 ल
 वर्ष  पहले

 यहां  के  प्रबल  विरोध  के  बावजूद  भांध्र  के  दो  नक्सलपंथी
 किसान  जेताओं  को  फांसी  दे  दी  गई  t
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 wa  पाकिस्तान  झौर  बंगलादेश  के  भीतर  से
 भारत  बंगलादेश  एवं  पाक  एकीकरण  की  मांग  जोर
 पकड़  रही  है  1  भारत  सरकार  को  निश्चित  रूप  से
 भ्रारत,  पाकिस्तान  एवं  बंगलादेश  के  महासंघ  की
 बात  चलानी  चाहिए  t

 मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  किसी
 देश  के  श्रांतरिक  मामले  के  नाम  पर  अपनी  प्रात्मा  को
 नहीं  बेचना  चाहिए  ।  यह  चुप्पी  भारत  की  सभ्यता
 एवं  संस्कृति  के  प्रतिकूल  है  तथा  इससे  भारत  सरकार  की
 कमजोरी  क्षककती  है  ।  भारत  सरकार  को  अपने
 देश  से  फांसी  की  सज़ा  को  समाप्त  करना  चाहिए  तथा
 विश्व  के  किसी  भी  कोने  में  राजनीति  हत्या  की  जाये  तो
 बिना  किसी  'ेद  भाव  के  उसकी  तीब्र  भर्त्सना  करनी
 चाहिए  ।

 MR.  SPEAKER:  Prof,  Mavalankar.
 Not  here.  Shri  Rajagopal  Naidu.

 (ii)  AMENITIES  TO  THE  WORKERS  OF  THE
 Stee.  Yarp  IN  MANDI  GoviInp  GARE,

 Pungas

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU
 (Ciittoor):  Sir,  the  Steel  Yard  in
 Mandi  Govind  Garh,  Punjab  is  manag-
 ed  by  Pujab  Small  Scale  Industries
 Corporation.  It  is  the  consignment
 agent  of  the  Hindustan  Steel  Ltd.
 (SAIL),  P.S.S.LC.  took  contract  from
 SAIL  to  loaqg  and  unloag  the  steel
 arriving  at  the  Railway  Station  in
 Mandi  Govind  Garh  and  to  give
 delivery  of  that  steel  to  the  stee]  roll-
 ing  mills  in  that  town.  This  Corpora-
 tion  is  getting  Rs.  26/=  per  tonne  from
 the  Steel  Authority.

 This  Corporation  instead  of  employ-
 ing  the  workers  directly  engaged  a
 middle-man  contractor  who  is  giving
 only  Rs,  6/-  per  tonne  to  the  workers
 not  only  that,  he  has  not  provided  any
 facility  to  the  workers  as  provided  in
 the  Contract  Labour  (Regulation  and
 Abolition)  Act,  1970,

 As  per  that  Act,  canteens,  Rest
 rooms,  first  aid  facilities,  wholesome
 drinking  water,  sufficient  number  of
 latrines  and  urinals  have  to  be  provid~
 ed  in  that  establishment.  Nothing  was
 arranged  in  the  Steel  Yard.  Even  the
 drinking  water  is  not  provded  there.

 When  the  representative  of  the
 workers  represented  to  the  Union
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 (Shri  P  Rajagopal  Na.du)
 Government  about  the  plight  of  the
 workers,  the  State  Government  in-
 tormed  the  Unron  Government  that
 al)  facilities  were  provided  in  the
 Steel  Yard  which  was  beyond  the
 truth,

 I  have  visited  the  place  personally
 ‘and  found  what  the  workers  were
 telling  was  truth  I  i.epresented  the
 fact  to  the  Minister  of  80९0]  and  Mines
 twice  but  he  was  not  able  to  do  any-
 thing  to  protect  the  labourers

 As  per  the  above  Act,  the  PSSIC
 which  is  the  consignment  agent  has
 to  register  itself  as  the  principal
 empioyer  and  thc  middie  man  con-
 tractor  has  {o  take  the  licence  They
 have  not  done  thit  till  now  For  that
 contravention,  thev  should  have  been
 punished  but  it  was  not  done  or  they
 were  not  asked  to  register  ang  to  get
 heeme  Theretorc,  the  Labour  Depart.
 ment  i,  not  able  to  apply  Jabour  laws
 to  that  Corporation  That  is  why  no
 one  wis  able  to  protect  the  workers
 working  under  th,  Corporation

 The  workers  desire  that  the  Small
 Scale  Industries  Corporation  should
 cance}  the  middieman  contricto:  and
 duectly  employ  the  workers  or  they
 have  to  appoint  the  soricty  of  the
 workers  as  the  contractor

 In  other  cteel  yards  workere  are
 directly  employed  and  tncey  ३६  vetting
 not  less  than  Rs  14/-  to  8५  16/-
 whereas  thesc  workers  ate  only
 getting  Rs  6/-  which  i,  quite  unjust,
 nothing  but  exploitation  This  system
 3  coming  in  thr  way  of  getting  fair
 wages  by  the  workers

 J  therefore  request  the  Government
 t)  compel  the  Punjab  Small  Scale
 Industries  Corporation,  to  register  as
 principal]  employe:  and  employ  wor-
 ker-  directly  and  provide  all  ameni-
 tic,  to  the  workers  as  provided  in  the
 Act  and  to  pay  not  Jess  than  Rs  15/-
 per  tonne

 I  hope  that  the  Minister  will  not
 yield  to  political  pressures  and  do
 justice  to  the  ,workers,
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 MR,  SPEAKER:  Mr  Saugata  Roy

 (iu)  REPORTED  STRIKE  BY  THE  EMPLO-
 YEES  OF  INDIAN  AGRICULTURAL  RESEARCH

 Institutr,  Pusa,  New  DELBI

 SHR]  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore)  Sir  Under  Rule  377,  I  wish
 to  raise  the  following  matter  in  the
 House  for  the  attention  of  Mr  Barnala

 “Strike  and  =  agitation  by  the
 supporting  staff  of  Indran  Agricul-
 tural  Research  '™  titute  Pus:

 This  is  to  draw  the  attention  of  tne
 House  to  the  callou.  attitude  of  tne
 Ministry  of  Agriculture  Government
 of  India  to  the  low  paid  «mployces  of
 TARI,  Pusa  Since  Sth  Maich  979
 there  has  been  total  strike  in  the
 Pusa  Campus  by  the  2600  upporting
 staff  working  there  Manv  of  them
 have  been  on  an  Indefinite  hunge
 stiike  also  Th  emplovees  have  tried
 all  possible  peaceful  agitationa
 method,  meluding  holding  mass
 dharna  torchlight  procestion  thiougt
 out  the  night  in  the  campus  From  the
 last  week  they  started  courting  arrests
 before  the  Krish:  Bhawan  and  already
 500  of  them  have  bern  arre  tid  by  the
 Police  The  employce,  have  no  poh-
 ticnl  affiliation  Their  demands  are

 t  Supporting  staff  to  be  promoted
 after  every  five  years’  assessment  aS
 in  the  case  of  Technical  staff,

 2  The  Grade  II  of  the  Supporting
 Staff  mz.  200-250  to  be  revised  and
 raised  to  Rs  2i0—290,

 3  Selection  Grade  IV  of  Support-
 in¢  Staff  viz.  260—430;

 4  Daily  wage  dismisseq  emplo-
 yees  to  be  reinstated

 I  think  that  the  Government  should
 take  immediate  steps  to  resolve  the
 legitimate  demands  and  bring  back
 normalcy  in  the  Pusa  campus

 MR  SPEAKER:  Prof,  Samar  Guha.
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 ,
 (iv)  Reportep  Power  Crisis  in  West

 BencaL

 PROF.  SAMAR  GUHA  (Contai):
 The  power  crisis  in  West  Bengal  has
 created  a  near  catastrophic  situation  in
 West  Bengal  leading  to  closure  of  in-
 dustrial  and  engineering  units  and
 educationa]  institutions  and  trade  and
 business  markets,  The  economic  and
 social  life  of  Bengal,  as  a  result  of  a
 crisis  of  unprecedented  dimension  is
 almost  on  the  verge  of  collapse.  This
 crisis  will  spill  over  into  labour
 troubles  and  generate  unrest  in  the
 State,  causing  serious  law  and  order
 stuaton.

 The  Central  Government  must  in-
 tervenc  immediately  to  save  West
 Bengal  from  the  impending  chaos  and
 extend  al]  assistance  for  tiding  over
 the  crisis.

 MR.  SPEAKER:  I  have  fixed  a
 Catling  Attention  on  this  issue  tomor-
 row,

 RE,  DISCUSSION  ON  DEMANDS
 FOR  GRANTS

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad):  Sir,  as  the  House  is
 aware,  rather  painfully  aware,  so  far
 as  the  Demands  discussion  is  concern-
 ed,  owing  to  circumstances  mainly  or
 largely  beyond  our  control  we  are
 very  much  behind  schedule  and  as  the
 dreaded  doomsday,  28rd  April.  draws
 near,  there  is  growing  apprehension
 that  more  and  more  Ministries  wil]  be
 laid  low  by  that  lethal  weapon—the
 guillotine.  I  think  the  ministers  con-
 cerned  will  be  happy  but  the  House,  T
 tam  sure,  will  not

 Pe
 happy.  So,  I

 daresay  th.  Hor;  ]  agree  that  we
 must  t  7m

 pus  many  Ministries
 as  po  f  ang!  execution—d  mean
 not  mi  sut  Ministries  Demands
 We  have  7885  than  forty  hours....

 MR,  SPEAKER:  To  be  exact  we
 have  only  twenty-five  hours  and
 fifteen  minutes.
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 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:

 In  that  case  it  is  more  dangerous.  I
 am  sure  the  House  will  agree  with
 me,  to  save  as  many  Ministries  as
 possible,  to  sit  daily  till  7  O'clock  in
 the  evening  and  also  one  Saturday.

 MR.  SPEAKER:  I  will  put  it
 before  the  Business  Advisory  Com-
 mittee,

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:  I
 would,  however,  like  the  Minister  of
 Affairs  Parliamentary  and  hard  Lab-
 our—in  a  genuine  democracy  like  ours
 Labour  ig  not  a  soft  portfolio—to
 give  a  firm  and  solemn  assurance  that
 the  time  allocated  for  the  financial
 business  till  the  passing  oy  the  Fin-
 ance  Bill  will  not  be  mis-appropri-
 ated  or  encroached  upon  or  intruded
 into  by  legislative  Business.

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  _  Sir,

 on  the  first  part  of  the  hon’ble  Mem-~
 ber’s  suggestion  you  have  been  pleas-
 ed  to  say  that  you  will  put  it  before
 the  Business  Advisory  Committee.  On
 the  second  part  where  hg  has  asked
 me  to  give  an  assurance  that  no  legis-
 lative  business  will  be  introduced  till
 the  Finance  Bill  is  passed,  I  can  say
 that  Government  has  no  intention  of
 appropriating  any  time  that  has  been
 allotted  for  the  Demands  for  Grants.
 If  any  inroads  are  made  into  this  time
 it  will  not  be  by  the  government,

 ——

 22.39  hrs

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  979-80—
 Contd.

 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  &  IRRIGATION
 —contd,

 aft  ora  सिह  (वौसा)  :  परसों  जब  मैं  कृषि  पर
 घोल  रहा  था  तो  मैंने  सिचाई  शौर  बिजली  की  कभी  की
 चर्या  की  थीं  जिस  के  प्रभाव  में  कृषि  क्षेत्र  में  उन्नति  सहीं
 हो  सकती  है  भौर  किसान  की  दशा  सुधर  नहीं  सकती
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 (at  नाथ  सिह]

 है  V  में  उदाहरण  देता  हू  t  पूरे  देश  म  जितनी  बिजली
 पैदा  होती  है  उसका  कंवल  साढे  चौदह  प्रतिशत  किसानो
 को  क्या  जाता  है,  कृषि  पर  खर्च  की  जाती  है
 और  बाकी  सारी  उद्योगो  और  शहते  पर  खर्च  कर  दी
 जाती  है  ny  किसानो  से  रेट  भी  तीस  पैसे  फी  यूनिट
 चार्ज  किया  जाता  है  जबकि  टाटा  और  बिडला  की
 फैक्टरीज़  को  तीन  पैसे  और  पाच  पैसे  के  हिसाब  से
 बिजली  दी  जाती  है  a  किसानों  को  क्यों  यह  महंगी  दी
 जातो  है,  उन्होंने  कौन  सा  पाप  कया  है  जिस  का
 खमियाज़ा  उनको  भुगतने  के  लिए  मजबूर  किया  जा
 रहा  है  ।

 मैं  राजस्थान  से  श्राता  €  ।  राजस्थान  का
 इलाका  हिन्दुस्तान  के  गलिस्तान  पर  एक  धब्बा  हे,
 काला  वधब्बा  है,  फोड़ा  है  i  हिन्दुस्तान  को  गुलिस्तान
 कहा  जाता  हे  लेकिन  उसका  जो  एक  बहुत  बडा  भाग
 राजस्थान  का  रेगिस्तान  है  उसकी  तरफ  पिछल  तीस
 साल  में  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है,  वहां  ने  बिजली  की
 और  न  इरिगेशन  की  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ।  तीसरी
 लोक  सभा  मे  कामत  साहब  बै3े  हुए  है,  एक  मामला
 उठाया  गया  था  शौर  उस  समय  इज्  डिवलपमैट  बोड
 बनाया  गया  था  |  उसने  श्राज  तक  क्‍या  किया  हे  मुझे
 मालम  नही  है  -  उस  समपर  सुब्रह्मण्यम  साहब  मिनिस्टर
 थे  ।  तब  उन्हांने  इस  सवाल  का  टाल  दिया  था  t
 कामत  साहब  ने  इस  पर  जोर  दिया  था  av  उस  में
 कोई  प्रगात  नहीं  हुई  है।  जितना  रंगिस्तान  उस  समय
 था  ाज  वह  जौर  भी  ज्यादा  बढ़  गया  है।  छोटे  से  देश
 इजराइल  को  आप  ले  ।  वहां  भी  भयकर  रेगिस्तान
 था  जिस  को  नैगेव  कहा  जाता  था।  उन्होने  बडी
 खबसूरती  के  साथ  उस  पर  काब  पाया  शौर  उसको
 गुलिस्तान  बना  कर  रख  दिया  ।  भ्रब  इजराइल  में
 रेगिस्तान  नाम  को  चीज  नहीं  है  v  दुनिया  भर  से
 रगिरतान  के  गकक्‍्सपर्ट  वहा  है।  क्या  भारत  सरकार  ने
 कभी  उनको  बुलान  की  कोशिश  की  है  और  उनको
 हिन्दुस्तान  का  रगिस्तान  दिखाया  है  भौर  उन  से  पूछा
 है  कि  किस  तरह  से  इसकों  दूर  किया  जा  सकता  है  L
 965  में  इजराइल  के  कुछ  एक्सपर्ट  वर्धा  श्राए.  थे  श्र

 बढ़ा  तीन  साल  तक  हक  कर  उस  इलाक  की  उन्होने
 कायापलट  कर  दी  थी  t  तब  से  आज  तक  इजराइल
 के  एक्सपट स  से  कभी  सम्बन्ध  स्थापित  नही  या  और
 न  ही  उनको  बुलाया  ।  समय  ा  गया  है  कि  वहा  से
 विशेषज्ञों  को  बुला  कर  उनकी  सलाह  ले  कर  राजस्थान
 के  रेगिस्तान  को  गुलिस्तान  बनाया  जाएं,  रावी
 कायापलट  की  जाए  ।

 तीस  साल  तक  सरकार  क्ृपि  के  प्रति  उदासीन
 रही  है  उसने  इसको  निगलेक्ट  किया  है।  यह  चीज़
 देश  के  लिए  बहत  खतरनाक  साबित  हो  रही  हैं।  पचास
 प्रतिशत  झाय  कृषि  से  होती  है,  झस्सी  प्रतिशत  लोग
 कृषि  पर  निर्भर  है  उसके  बावजूद  सरकार  क््धि  पर  ध्यान
 नहीं  देती  है।  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  कभी  महंगाई
 बढती  है,  कभी  कम  होती  है,  फिर  बढ़ती  है,  फिर  कम
 होती  है।  महगाई  रोकने  के  लिए  सरकार  दूसरें
 उपाय  करती  है  किसानों  के  बारे  में  बाते  बहुत  कची
 ह...)  की  जाती  हूँ।  यह  कहा  जाता  है  कि  उन्हें  सुविधामे
 दी  जा  रही  है,  फूड  फार  वर्क  उनके  लिए  चला  रहे  हैं,
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 गरीब  लांगो  के  लिए  चला  रहे  है,  झन्त्योदय  योजना
 चल  रही  है।  काम  के  बदले  झनाज  देने  की  जो  योजना
 झापने  चला  रखो  है  इसके  प्रन्दर  किसानो  बौर
 मजदुरों  का  सडा  हमा  धनाज  दिया  गया  है।  कांग्रेस
 गवर्ममेट  के  जमाने  में  जो  भ्रनाज  भर  कर  रख  लिया  गया
 था  भौर  जो  सड़  गया  है  भ्रौर  जिस  को  पशु  भी  नही  खाते
 है,  वह  उनका  दिया  जा  रहा  है।  झाप  इसकी  जाच
 करे  और  देखे  कि  की  आपके  भ्रधिकारी  श्रापकों  धोखे
 में  तो  नही  रख  रहे  है।  इस  योजना  क॑  भ्रन्तर्गत  जो  काम'
 हो  रहा  है,  कच्चा  हो  रहा  है,  पात्र  सौ  का  काम  कराते  है
 ता  एक  हजार  का  काम  हुआ  है,  यद  दिखा  दिया  जाता
 है  io  जा  कच्छा  काम  करवाया  जा  रहा  है  बारिश  शुरू
 होते  ही  यह  साफ  ी  जाएगा  t  सडकें,  रास्त  जो  कच्चे
 बनाए  जा  रहे  है  इनको  पक्का  बनाया  जाता  चाहिये

 जहा  तक  किसानों  को  लोन  देते  का  सम्बन्ध  है
 कंवल  ग्यारह  प्रतिशत  लोन  ही  बैको  से  किसाना  को  दिया
 जाता  है,  कृषि  कार्यों  के लिए  दिया  जाता  है।  किसान
 का  सक्सीडी  बहुत  कम  दी  जाती  है  -  अगर  काई  दडस्टी
 लगाई  जाये  ता  गवर्नामट  75  से  90  परसेंट  तक  लान
 श्रौर  सब्सीडी  देती  है,  75  परसेट  लोन  दिया  जाता  है,
 लकिन  किसान  अगर  लोन  ले  तो  उसे  शझ्ासानी  से  लांच
 नही  मिलता  है  7  आज  किसान  कृषि  का  वास  मजबूरी
 म  कर  रहा  है,  उसे  आपने  काष  के  लायक  नहा  छाडा  है  1
 प्रगर  कृषि  का  इंडस्ट्री  की तरह  विकास  किया  जाये,  ता
 काफी  उन्नति  हा  सकती  है  t  में  जानना  चाहता  है  वि  बया
 सरकार  ने  कभी  कोई  सर्वक्षण  कराया  हे  कि  गावा  की
 दशा  कैसे  सुधारों  जा  सकती  है  ?  मेरा  तिबदन  है  कि
 गात्र  का  इडीपैडेट  बनाहये  ।  गाव  मम  जट,  श्रनाज,  ्स्द,
 तेल  पैदा  होता  है,  बहा  श्राप  छोटी-छाटी  इडस्ट्रीज़
 लगाहये  ।  किसाना  का  सामान  बतो  में  उपज  और  वहा
 छाटी-छाटी  इडस्ट्री  हा  जिनमे  उस  कच्चे  माल  का  पकक्‍क
 माल  के  रूप  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाये  t  उसमें  से
 फिसाना  की  भ्रावश्यकता  के  अनुसार  उसको  दिया  जाये
 झौर  बाकी  का  शहरो  मे  भेज  दिया  जाये  ।  अगर  धाप
 ऐसा  नही  करेगे,  तो  में  एक  उदाहरण  देता  चाहता  हू  t
 भगयान  श्रीकृष्ण  ने  एक  मठकी  फोड़  आन्दोलन  चलाया
 था  और  उनका  वह  आन्दोलन  शहरों  के  विराध  में
 था  ।  उसका  रूप  ऐसा  था  जैसे  सत्याग्रह  करते  है  ।
 उनका  वहू  आन्दोलन  इसलिये  था  कि  शहर  वाले  किसानों
 का  शापण  करते  है।  शहर  वाले  गाव  वालों  का  घी-दृूध
 मक्खन  खरीदते  थे,  लेकिन  गाव  वालो  को  उचित
 मूल्य  नही  देते  थे  ।  इसीलिए  भगवान  कृष्ण  को  मटकी
 फोड  झान्दोलन  की  जरूरत  पडी  ny  इसलिये  आज
 आवश्यकता  है  कि  किसानो  की  दशा  सुधारी  जाये,  उनका
 गावों  में  इडीपैडेट  बनाया  जाये  ।

 MR.  SPEAKER
 :  Please  conclude

 now  "
 ra

 Ub

 SHRI  HARI  VISHNC“t  KamaTH
 (Hoshangabad)  :  He  is  the  youngest
 Member  of  the  House,  the  baby  of  the
 House;  so,  he  may  be  given  some
 more  time.
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 SHRI  c.  N.  VISVANATHAN
 (Tivuppattur):  And  this  ig  the  Inter-
 national  Year  of  the  Child,  he  should
 be  given  preference.

 श्री  नाथू  सिह  एग्रीकल्चरल  एजकेशन  को  बारे  मे
 में  यह  बताना  चाहगा  कि  राजस्थान  में  केवल  एक
 कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  वहा  राजरथान  में  बार-बार
 फसलो  का  नुक्सान  होता  हैं  और  एम  चुपचाप  बैठे
 रहते  है  v  राजस्थान  में  बहुत  बराना  पड़ा  है,  क्या  सैटल
 गवर्नमट  ने  कोई  ऐसी  टीम  जी  है  कि  वह  दख  कि  इस  रो
 बहा  कितना  नुक्सान  हुआ  है  u  मरे  लिर्बाचन  क्षेत्र  दौसा
 में  तहसील  हैडक्वार्टर  में  श्रोल  से  फसल  चौपट  हा  गयी  हैं,
 लेकिन  झाज  तक  उनका  कोई  सहायता  नहीं  मिली
 उनसे  जा  लगाने  लिपा  जाता  है,  राजस्थान  सरकार
 ने  कोबल  उसे  श्रागे  a  लिये  बटा  दिया  है।  क्या  ग्राप  केन्द्र
 से  कराई  इलजाम  करे?  कि,  उनका  जो  नक्सान  हुमा
 है,  उसका  कोई  मृप्रावजा  उनका  मिल  फे  ?

 एग्रीकल्नरत  एुजूकंगाग T  के  बारें  से  एक  समिति  श्री
 रन्धावा  के  तेतत्व  से  बनाई  गई  थी,  उसने  झपनी  bese
 भी  द  दी  थी।  ले  किन  उस  श्पाट  के  बारे  में  बनाया  3
 कि  उसका  राज्य  सरवाशा  के  पास  भेज  दिया  है  ।  राज्य
 सस्कारे  ब्या  जवाब  देगी  -  कई  राज्य  सरवार  ता  ऐसी
 हैं  कि  सत्र  से  जा  कई  याजवाए  जाती  है,  गके
 बारे  में  भी  कोई  जवाब  नहां  देती  कपाकि  ब्यूर-
 क्रेमी  की  सर्तार  हमारे  ऊपर  ४॥४।  में  जानना
 चाठता  ि  एग्रीक्‍ल्चर  के  बार  में  सरवर  की
 क्या  नीति  है,  द्ोर  आप  कल  तंबा  उस  सपोर्ट  कॉ
 प्रयाशित  करने  जा  रह  १?  इसे  बार समे  पि
 मत्री  बताने  का  कपा  र

 कृषि  को  हाम  श्रान  वाल  आंजारा  श्रौर  जो
 कृषि  पैदा  फरत  है  उनक  बारे  में  कई  बाते  कही
 गई  हूँ।  में  एक  छोटा  सा  उदाहरण  देता  चाहता

 1  आलू  का  भाव  5  रुपये  क्विटल  वहा  पर  है,
 ले  नियम  377  के  अ्रन्तर्गत  नोटिस  भी  दिया

 था,  लेकिन  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया।  वहां
 झालू  इतना  पड़ा  है  कि  5  रुपये  क्तिटल  पर  बिक
 रहा  है  भौर  यहा  दिल्‍ली  क॑  मार्केट  में,  झाप  तो
 शायद  लेने  नहीं  जाते  होगे,  डेढ  रुपये  किलों  शाल
 मिल  रहा  है।  वहा  कोई  खरोदने  वाला  नही  है,
 यह  कसा  मज़ाक  किसान  के  साथ  है।  में  कहता
 चाहता  हू  कि  पंजाब  कप  के  मामले  में  सबसे
 आगे  बढ़ा  हुआ  प्रदेश  है.  भौर  उत्तर  प्रदेश  सब
 से  बड़ा  प्रदेश  हैँ।  कृषि  तथा  सिचाई  मत्नी  पजाब
 के  2  शौर  राज्य  मल्नी  उत्तर  प्रदेश  के  है।इसी
 समय  मौका  है  कि  वे  किसानों  का  कुछ  भला  कर
 सकते  हैं  ।  अगर  उन्होंने  यह  मौका  खां  दिया,
 तो  मुझे  किसानां  का  भविष्य  अधकार  मे  दिखाई
 देता  है।  वे  दोनों  कृषि  के  एक्सपर्ट  दूं,  याग्य  है
 झौर  किसान  है।  इस  लिए  मैं  उनसे  निवेदन
 करता  चाहता  हू  कि  थे  किसानों  के  लिए  कुछ
 करे  और  उनकी  समस्याधो  को  हल  करे।

 SHRI  K.  SURYANARAYANA
 (Eluru)  :  I  am  very  happy  to  parti-
 cipate  in  the  discussions  on  the  De-
 mands  for  Grants  of  the  Ministry  of
 Agriculture,  I  want  to  make  a  few
 observations  for  the  consideration  of
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 the  Government,

 When  the  Food  Co:poration  of
 India  was  started  था  Madras  in  1965,
 we  expected  that  if  will  reader  good
 service  to  the  public.  But  to  our  dis-
 appointment,  {rom  that  year,  our
 troubles  have  increased,  even  though
 We  have  ploduced  more.  Along  with
 More  production  by  the  farmers,  more
 troubles  have  also  been  created  for
 the  farmerg  by  the  policies  of  the
 Food  Corporation.  Even  though  the
 previous  Government  and  this  Gov-
 ernment  ale  sympathetic  to  the  far-
 mers,  the  officers  and  their  policies
 ate  going  on  as  before,  as  far  as  rural
 development  is  concerned.  We  were
 not  ‘atifieg  even  wit)  what  was
 happcaing  durmg  the  neriod  of  the
 previous  Government.  I  am  not
 biaiming  thi,  Government  alone.  As
 rol  a  jarmers  are  concerned,  the
 same  consideration  and  treatment  are
 being  given  m  the  matter  of  price
 fixation  and  procurement,

 As  far  as  Andhra  Pradesh  is  con-
 cerned,  I  have  been  told  that  recent-
 ly  00  telegrams  have  been  sent  to
 thc  Food  Corporation  fiom  the  Kai-
 kalur  taluk  in)  my  constituency,
 which  2५  a  Kolleru  area,  about  their
 not  making  procurement  It  is  not
 about  the  price,  even  though  price
 also  has  not  been  fixed.  I  have  already
 said  that  agricultural  classes,  includ-
 nq  agricultural  Jabourers  in  the  rural
 areas  constitute  70  per  cent  of  the
 people  of  India.  We  are  pouring  on
 them  only  slogans  and  sympathetic
 words.  We  are  not  helping  them  in
 any  practical  way  If  you  see  the
 other  countries,  you  will  fing  that  the
 agricultural  communities  there  are
 being  given  all  facilities.  Whatever
 our  friend  has  said,  is  correct.  You
 are  procuring  the  produce  from  the
 villages,  but  you  are  spending  money
 on  industries  located  in  Ghaziabad
 and  Delhi.  Because  the  officers  are
 here,  they  will  try  only  to  give  bene-
 fit:  to  their  children,  and  not  to  give
 benefits  to  villagers.

 I  am  surprised  to  see  that  the  banks
 ate  giving  advances  only  to  mill-
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 owners  and  not  to  the  tillers  of  the
 soil.  For  the  last  5  years,  there  is
 arule,  The  Act  has  not  been  amend-
 ed.  The  Reserve  Bank  has  not  been
 allowed  to  give  a  single  rupee  as  pro-
 -duce  loan  to  the  farmers.  The  farmer

 is  not  being  given  a  proper  price;
 and  the  agriculturists  are  not  given
 other  facilities  also,

 Recently,  to  my  surprise  I  have
 found  that  a  circular  has  been  issued’
 by  the  Ministry  of  Labour,  New  Delhi.
 I  asked  the  Labour  Minister  about:  it.
 He  said  it  wag  not  within  his  know-
 ledge.  It  has  been  said  that  if  rural
 development  goes  up,  the  agricultural
 labour  will  be  harmed,  But  agricul-
 tural  labour  will  be  harmed  only  by
 urban  people,  because  you  are  not
 paying  a  proper  price  fcr  agricultural
 produce.  You  are  developing  indus-
 tries  only  in  urban  areas.  That  is
 why  I  am  blaming  the  officers  and
 the  Government,  As  my  friend  on
 the  Government  side  said,  the  Gov-

 -ernment  has  failed,  in  fixing  the  sugar
 cane  price,  and  it  has  not  fixed  the
 respcnsibiiity  for  ts  losses.  Only
 in  the  matter  of  industrial,  finished
 Bods,  they  are  tak:.2  int:  account
 the  manufacturing  costs  while  fixing
 prices,

 Go  to  Korea  or  Japan;  you  will
 find  that  all  the  industries  are  not

 -centralised  in  cities  there,  comparable
 t  our  Madras,  Delhi  or  Bombay.
 42.54  hrs.

 [Dr.  SusHina  Nayar  in  the  Chair]

 Having  industries  in  ‘places  like
 Faridabaq  is  not  enough.  I  want  to
 suggest  to  the  government  now  or
 hereafter  also,  when  they  are  fixing
 the  cost  of  the  finished  goods,  why
 they  should  not  consider  the  price
 fixation  of  the  products  of  the  rice
 producer  on  the  basis  of  the  cost  of
 production.  Some  officers,  TAS  or
 IFS  who  are  handling  the  subject,
 they  are  not  bothered  about  agricul-
 ture  they  are  bothered  about  free
 education,  free  transport,  free  guest
 houses  for  their  comforts.  I  have  seen
 the  report  of  the  agro-industries  cor-
 poration  which  has  come  today.  It
 shows  that  every  institution  lost

 ‘Rs,  0  lakhs  of  rupees,  People  there

 have  manipulated  figures;  they  have
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 manipulated  import  policy;  they  keep

 |

 all  the  goods  which  are  importeg  and
 are  not  selling  them  in  the  market
 immediately.  In  the  last  two  months
 I  have  brought  a  case  to  the  notice  of
 the  Minister  of  State  in  the  agricul-
 ture  ministry  and  he  was  kind  enough
 to  release  the  stocks  of  fertilisers.
 All  high  officers  are  sitting  here,  Who  ©
 is  responsible  for  this.  In  4979  they  —

 imported  chemical  fertilisers;  it  is
 stored  in  my  constituency  for  the  last
 four  years.  It  is  Rs.  500  only  per
 ton.  I  think  in  the  black  market  it  is

 high,  800—2000  tonnes  are  in  the

 godown,  a  private  godown.  Every

 month  they  are  paying  Rs,  6,000
 rent.  All  the  ministers  are  here.
 Their  departments  are  having  people  ©

 like  this,  In  six  years  they  have  sold

 only  300  tonnes.  When  they  were

 approached  by  the  house  owner,  the

 godown  keeper  to  vacate  the  godown
 they  say:  you  must  bear  all  the  cost
 because  it  is  not  transportable,  all  the

 bags  shoulq  be  rebagged,  and  trans-

 port  it  at  your  cost.  Even  if  the  min-

 istry  ordered  it,  for  two  months
 it  is  only  correspondence.  But  four”

 days  back  I  was  told  that  at  the  cost
 of  the  building  owner  they  have
 moved  the  stocks  to  some  extent—
 about  200  tonnes.  Is  this  the  way  =

 There  is  demand  for  good  fertilisers,  |

 importeg  fertilisers.  There  is  demand
 in  my  district  which  has  the  highest
 production  and  highest  consumption  ~
 also  in  Andhra  Pradesh  just  like  Pun-  ~
 jab  and  Haryana.  On  the  other  hand,  —
 the  entire  agricultural  community,  is
 not  satisfied  about  the  government,
 Even  both  the  Ministers  have  given
 sO  many  assurances  and  both  86

 coming  from  the  agricultural  commu-~

 nity,  we  are  not  satisfied,  What  is
 the  use  of  being  a  minister.  We  want
 benefits  for  their  labour  and  material
 benefits  from  you  to  the  agricultur-—
 ists.  Agriculture  means  what?  After
 all  the  land  reforms  and  alj  these
 things,  still  they  say  in  their  offices,
 officer,  drawing  10,000  and  5,000  thal
 who  are  having  0  acres  or  5  acres
 are  called  Kulaks,  we  are  not  for  th
 kulaks.  We  are  for  the  people  who
 are  without  any  earning  capaci]
 other  than  agriculture.  We  are  not

 taking  any  contract  from  you  to  9706

 of  Agri.  &  Irrigation
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 duce  more  paddy;  we  are  producing
 without  any  contract,  But  in  industry,
 only  0  or  5  per  cent  will  be  collect
 ed  as  share  capital,  About  80  pei
 cent  of  the  money  they  are
 borrowing  from  the  Government,
 By  the  time  they  finish  the  construc-
 tion,  they  are  having  20  per  cent  back
 in  other  ways.  But  what  about  agri-
 cultural  labourers?  Unless  agricultu-
 ral  labour  also  prospers  the  country
 cannot  prosper.  Please  let  me  know.
 In  tne  villages  how  many  are  with-
 out  food?  There  are  so  many  beggars
 in  the  cities,  without  food,  round
 about  your  secretariat  or  Office.  Is
 there  ote  man  in  the  village  like
 that?  That  is  heriditary  socialism  or
 communism.  We  are  feeding  the
 country;  We  are  producing  without
 any  hesitation.  We,  the  farmers,  are
 making  so  much  sacrifice.  Now  this
 circular  from  Labour  Ministry  has
 been  issued  which  creates  a  conflict
 between  the  agriculturists  and  agri-
 cultural  labourers.  They  want  to  cre-
 ate  an  impression  as  if  they  are  only
 for  agricultural  labourers.

 43  hrs.

 I  have  got  reports  here  tc  show
 how  prices  are  being  maintained  here
 and  in  other  countries.  In  a  smal]
 country  like  Korea,  in  970  the  in-
 come  of  an  agricultural  family  was
 747  dollars  per  year  as  against  $  l2
 dollars  which  was  the  income  of  a
 family  of  workers  in  the  urban  area.
 Within  eight  years,  gradually  the  in-
 come  of  agricultural  families  has  gone
 up  and  now  they  are  getting  $  2876
 dollars  per  year  whereas  a  family  of
 workers  in  the  urban  area  gets  an
 income  of  only  2379  dollars  per  year.
 In  South  Korea,  in  970  the  price  of
 80  kg  of  rice  was  7000  Wons.  Gradu-
 ally  year  by  year  it  was  increased
 without  causing  hardship  to  the  con-
 sumers,  whose  purchasing  capacity
 also  has  been  gradually  going  up  and
 in  107,  the  price  of  80  kg  of  rice  was
 26,260  Wons.  They  have  brought  the
 ineeme  of  agricultural  families  to  the
 same  level  as  that  of  families  in
 urban  areas.  No  such  thing  has  been
 done  in  our  country.
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 The  Food  Corporation  is  ag  complete
 failure  50  far  as  Andhra  Pradesh  is
 concerned,  Even  the  Chief
 Minister,  of  Andhra  Pradesh,  Dr.
 Chenna  Reddy  has  blamed  the  Food
 Corporation.  In  my  district  of  West
 Godavari  alone,  there  is  a  surplus  of
 3.37  lakh  tonnes  of  rabi  crop  lying
 with  the  farmers.  The  farmers  are
 not  allowed  to  get  loans.  on  their
 produce.  Only  the  traders  and  millers
 are  given  ]oans.  They  are  taking  ad-
 vantage  of  this  to  purchase  the  crops
 from  the  farmers  at  low  prices.  The
 farmers  do  not  have  even  money  io
 pay  landtax.  So,  the  rulesshould  be
 amended  to  enable  the  farmers  to
 get  loans  on  their  produce.

 So  far  as  sugar  factories  are  con-
 cerned,  5076  factories  are  making
 huge  profits  while  others  are  suffer-
 ing.  Last  time  also  I  raiseq  it.  I  had
 given  a  memorandum  to  Mr,  Charan
 Singh,  the  then  Home  Minister,  now
 Finance  Minister,  to  appoint  a  Com-
 mission  to  enquire  into  the  sugar  in-
 dusiry.  He  told  me  tnat  he  hed  ap-
 pointed  so  many  commissions  for
 which  he  was  being  blamed,  so  he
 wanted  to  forward  my  complaint  to
 the  Minister  of  Agriculture.  But  neo-
 body  is  prepared  to  enquire.  If  there
 is  some  enquiry,  I  am  prepared  to
 give  evidence.  Even  if  you  nationa-
 lise  sugar  industry  completely,  I  have
 no  objection.  The  Government  is
 giving  crores  of  rupees  as  loans  to
 the  sick  mills.  Whose  money  are  you
 giving?  You  have  duped  the  people.
 There  are  Sg  many  sugar  factories
 running  at  losses,  In  the  case  of  my
 own  cooperative  sugar  factory  at
 Bhimadole,  the  managing  director  is
 the  Collector.  The  factory  has  incur-
 red  a  total  loss  of  Rs.  2  crores  and  not
 a  pie  of  divideng  has  been  declared
 for  five  seasons,  We  have  paid  Rs.  3
 crores  of  excise  duty  in  five  seasons
 to  the  Government  of  India.  It  is  not
 our  fault.  This  year  the  farmer  is
 not  going  to  grow  more  sugarcane.
 The  area  under  cultivation  is  going
 to  be  reduced,  As  a  result,  00  facto-
 ries  would  be  closed  in  the  country.
 Please  look  into  the  matter  immedi-
 ately  and  do  something  constructive.
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 [at  मुहित्यार  सिंह  मलिक]
 श्री  मुख्तिवार  लहू  मलक  (सोनीपत)  ¢

 मैडम  चेपरमैन,  श्ाज  कृषि  विभाग  की  मार
 हमारे  सामने  जेरे-बहस  है  1  इस  में  कोई  शक
 नहीं  कि  किसी  भी  देश  की  जिन्दगी  द्रौर  संहत
 के  लिए  कृषि  का  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्थान  हे,
 लेकिन  ्रफसोम  की  बात  यह  ह  फि  कृषि  क॑
 साथ  जो  सुलूक  हो  रहा  है,  वह  कुछ  ना-जेबा
 इन  मांगों  का  हमें  समर्थन  तो  करना  ही  है।
 श्लौर  खुशकिस्मती  की  बात  यह  है  कि  हमारे
 जो  दो  मिनिस्टर  हस  काम  का  देख  रहेहे  उन
 का  कृषि  से  ताल्लुक  रहा  ह,  व  खुद  किसान  हूँ,
 इस  लिये  किसान  की  जो  समस्याय  हें,  उन  से
 वें  झच्छी  तरह  से  वाकिफ  है  ।  लेकिन  उन  की
 भी  कुछ  मजबरिया  है,  लावारी  है  वेकरना
 तो  बहुत  ज्यादा  चाहत  है,  लेकिंन  कर  नहीं
 सकते  बौर  एक  दफा  इसी  हाउस  में  हमारे  मीन
 प्रताप  सिंह  जी  ने  साफ  अनफाज  में  बहा
 था--हस  के  बारे  में  मरे  व्यूज  स्पष्ट  है,  लेकिन
 मेरी  मजबूरिया  भी  इस  के  साथ  है।

 मैडेम,  7-8  रोज  की  बात  ह।  किसी  सवाल
 के  जवाब  में  हमारे  चौधरी  चरण  सिह  जा  ने
 किसी  मेम्बर  को  कहा  था--अभ्रगर  श्राप  मेरी
 जगह  यहा  पर  होते,  तो  आप  को  भी  एसा  ही
 जवाब  देना  पड़ता।  अफसास  यह  है  कि  उस  कुर्सो
 पर  कोई  सी  बैठ  जाये,  चाह  काई  किसान  बैठ
 जाय  या  काई  दूसरा  आदमो  बैठ  जाप-“उस
 का  वही  जवाब  श्ायगा ।  पिछले  द  सानों  में
 ह्म  ने  पिछले  बाग्रेस  हकूमत  व  जमालोनक्माल
 को  कृषि  के  बारे  में  देखा  और  प्रय  अपनी  जनता
 पार्टी  के  अ्रस्दाज  का  भी  देख  रह  है,  मुझे  तो
 कोई  नुमाया  फक  मालूम  नहीं  दिया  ny  हमारी

 हुद
 कहती  है  कि  हम  को  एक  सब  से  बड़ा

 श्रेय  यह  है  कि  हम  ने  दण  से  एमर्जेन्सी  को  खत्म
 कराया--यह  बात  टीज़  है,  लेजिन  मै  श्पनेव जरा जरा
 सहांबान  से  पूछना  चाहता  ३  --क्रिसान  के  ऊपर
 तो  गाज  भी  एमसी  तंगी  ्  है,  प्राज  उस
 की  क्‍या  हालत  हा  गई  है,  उस  के  साथ  बया
 सुलूक  किया  जा  रहा  हैं?  यहा  पर  कुछ  बेस्टड
 इन्टरेस्टय  है--मुझे  बरा  म्फसास  हांता  है--जब
 कृषि  के  बारे  में  यहा  पर  बोलने  है  चाट  व  किसी
 भो  वग  े  ताल्‍्लुय  रखते  हो,  यही  कहे  कि
 हसे  विसानों  का  भला  वरना  चाहिसे,  लेकिन
 जब  किसानो  कॉ  काई  सुलियत  देन  की  बात
 झाती  है,  तो  वे  उस  का  विरोध  करने  है  1 एक
 तरफ  बहेंगे  कि  रिम्यनरेंटिय  प्राइस  दी  जाय,
 लेकिन  जब  रिम्यूनरेटिव  प्राइस  देत  का  क्त
 शाना  है  तो  सब  खड़े  हो  वर  कत्ने  है  कि  सब
 मारे  जायेगे।  महगाई  हो  जाएगी  और  इस  से  लो
 इन्कम  प्रूप  वाल  मिश्ति  इनकम  अ्रप  वाले  शौर
 कब्जूमर  मारे  के  सारे  सर  जाएगे।  इस  किस्म
 की  बातें  हाऊस  के  अन्दर  करते  लगेंगे  V  अगर
 किसानो  को  ज्यादा  कीमत  टी  जाएगी,  तो  ये
 राब  मर  जाएगे  लकिन  हम  ने  देखा  है  कि  ग्राज
 लक  लो  कोई  मरा  नहीं।  झफमोस  को  बाल  यह
 है  शि  बाई  मरता  नहीं  लेकिन  उन  की  लोबी
 जो  है  द.  त्ह्न  मजबत  है  और  किसान  की
 लोगी  जो  है  प््ह  बटी  हुई  है।  इन्डस्ट्रियलिस्टस
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 के  सहारे  स्पोक्समैन  अपर  से  कुछ  बोलते  है  भौर
 होता  कुछ  और  हैं,  बगल  में  छुरों  और  मुह  मे
 राम  राम  वाली  बात  हैं।  किमानां  के  बार  में
 इस  किस्म  की  बाते  करते  है।कभी  कमो  यह  भा
 कहते  है  दि  एग्रोकल्चर  जा  है,  कोप  जा  है,  उस
 पर  देश  ब  एकानामी,  देश  को  खशहालो  निर्भर
 है  और  साथ  में  यर  भो  कहते  है  कि  एप्रोकल्चर
 एक  इलस्ट्री  है  लेकिन  हमारे  वजरा  साहबान  जरा
 इस  तरफ  तवज्जह  दे  कि  इंडस्ट्री  का  जहा  इतना
 प्रोटेक्शन  मिल  रहा  है,  वहा  एग्रीकल्चर  को  क्‍या
 मिलता  है।  पावर  के  चार्जेज  इन्डस्ट्रीज  फ्रे  लिए
 हरियाणा  श्रीर  पंजाब  में  बहुत  मीगर  है।  बहा
 पर  9  पैसे  प्री  यूनिट  बिजनी  इसन्ठस्ट्रियलिस्ट्स
 का,  कारखानदारी  का  मिलती  है  जबकि  किसानो
 को  31  पैसे  प्रति  मनिठ  दी  जाती  है  ।  यह  हालत
 श्ाज  है  ।  इतन  मीगर  चाजज  इन्डस्ट्री  बालो
 को  लिए  शरीर  इतने  हाई  चार्जेज  फिसानों  के  लिए  |i
 इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स  के  लिए  इत्यार्स  भी  हांता  है
 और  किसाता  बी.  लिए  क्या  हाता  है।
 इन्डस्ट्रियलिस्टस  को  हर  तरह  का  प्रार्टेक्गत  दिया

 What  about  the  kisan?  He  is  entire-
 ly  left  at  the  meicy  of  the  pobtician,
 at  the  mercy  of  the  middlemen,  at
 the  mercy  otf  thieves,  at  the  mercy  of
 pests,  al  the  mercy  of  hailstorms,
 floods,  droughts,  animals,  birds  He
 has  to  face  lack  of  storage  facilities
 Jack  of  transportation,  so  many  things

 जाता  है।  किसान  वे  दश्मन  ही  दुश्मन  खड़े  हाए
 है  ।  आपने  देखा  कि  पिछले  दिनो  शालें  गिरने
 लगे  और  पिछनी  बरसात  के  झन्दर  य ०पी०,
 बगाल,  हरियाणा,  पंजाब,  राजस्थान  और  देहली
 आदि  जगहों.  पर  फवड़्भ  से  सारी  फसल  वर्बाद
 हो  गई  ।  अभी  जा  म्ाने  गिरे  उस  का  असर
 शस्याणा  दिल्‍ली  और  यू०पी०  के  अन्दर  हुआ  ज्रौर
 शायद  पजाब  के  अन्दर  भी  उस  का  अमर  हमा ।
 में  यर  पूछना  चाहता  7  कि  जिस  किसान  की
 दानी  फसलें,  रबी  की  फसल  श्रौर  खरीफ  की
 फसल  खराब  हो  जाए,  तो  क्‍या  वह  जिन्दा  रहेगा ।
 कोई  सवाल  उस  के  जिन्दा  रहने  वा  पैदा
 नहीं  हाता  ।  तो  आज  किसान  की  यह  हालत
 है  ।  वह  जिन्दा  रहता  है  और  झनाज  की  कमी
 तो  वह  बदफ्ति  कर  लता  है  लेकिन  चारे  की  कमी
 बर्दाश्त  नही  कर  सकता  ।  चारा  न  हो,  तो  किसान  की
 तब'ही  ही  तबाही  है।  इस  के  साथ  ही  दो  तीन
 दिन  से  श्रालग्रों  का  जिक्र  किया  जा  रहा  है।
 नाथू  सिंह  जी  ने  बताया  कि  राजस्थान  में  प्रालू
 5  रुपये  क्‍्वीटल  है  श्रौर  कपास  का  क्‍या  भाव  है।
 इस  के  लिए  लोग  नारे  लगाते  थे,  पिछले  कपास
 के  सीजन  म  हरियाणा  के  अन्दर  सरसे  में  मैं
 ने  सुना  कि  लाग  यह  सारा  लगाते  थे  'देखा
 जनता  राज  का  ठाठ,  नरमा  बिकता  260’  |
 पहले  कपास  का  दाम  400,  500  रुपये  था  शरीर
 अब  260  रूपये  हो  गया।  जनता  पार्टी  के  राज
 में  सरमा  का  यह  भाव  हो  गया  प्लौर  फिर  भी
 कपड़े  के  भाव  को  ाप  देखिये।  गन्ने  का  पिछले

 साल  क्या  हाल  हुआ  |  थ०पी०  के  भ्र्दर  उस  को
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 जलाना  पड़ा  शौर  हरियाणा  के  झन्दर  भी  बरी
 ्ालत  हुई।  गन्ने  का  क्या  दाम  किसान  को  मिला
 झौर  आज  क्‍या  हालात  मालू  की  है,  प्याज  की
 है।  जिस  खोज  की  तरफ  भी  देखो,  किसान  की
 मदद  किसी  वक्‍त  पर  हुकुमत  करने  आई  ।  गन्ना
 कपास  श्रादि  जो  किसान  पैदा  करता  है  उस  सब
 की  कीमते  इतना  नीचे  चली  गई  लेकिन  किसान
 की  मदद  किसी  ने  नहीं  को।  मुझ  एक  शर  याद
 श्ाता  है:
 कश्ती  तूफानम  डूब  गई  मगर  किसी  न  मदद  ने  की
 प्रल्नाह  भी  था  मल्लाह  भी  था  लगर  को  सहारा  मिन  न

 सका  ।

 बूमत  शो  थी  हमारे  वजीर  साहिबान  थी  बढ

 हा
 थ,  जनता  पार्टी  भी  यहा  पर  थो  इहस्ट्रिय-

 स्थ्म  भी  थे  इनक  नुमाइदे  नो  यहा  पर  थे
 लेकिन  किसान  जा  आल,  नने,  कपास,  प्याज  आदि
 की  बीमता  की  गिरावट  को  वजह  से  चबाह
 हाता  चला  जा  रहा  था  तो  किसी  न  मदद  नहीं
 की  कोई  उसको  सहारा  देने  के  लिए  नहीं  आया।
 में  चाहता  है  कि  श्राप  जा  कर  किसान  की  हालत
 को  तब  देखे  जब  वह  खेत  में  काम  कार  रहा  हाता
 है  |  एक  दिन  एक  शहरी  श्रादमों  जश्  में  खना
 कर  रहा  था  ता  मरे  खेत  से  आ  गया  मरी
 हालत  को  देख  कर  वह  माजक  मे  कहन  लग
 गया  कि  अगर  क्सान  ने  होता  तो  शायद  खती
 इसान  वा  बरनी  पड़ती।  में  मत्रा  महोदय
 @  पूछता  चारता  हृ  कि  डस  गिसान  को  सजा
 फ्सि  चीज  की  दी  जा  रही  है।  बड़े  फख  के
 साथ  हाउस  में  कहा  जाता  है,  हिन्द्स्तान  में  एजान
 किया  जाता  हैं  कि  हमने  इतना  प्रनाज  पैंदाकर
 दिया  है  और  इतना  अनाज  पैदा  ही  जाएगा।
 किसान  का  खून  पसीना  निकल  चका  है  वह
 सारा  जोर  जगा  रहा  है  श्रनाज  पैदा  करन  के
 लिए  यह  सब  इसलिए  कर  रहा  है  ताज  आपका
 खिला  सक॑।  अ्रगर  आप  उसको  कुछ  सहृधियते
 दे  तो  शायद  वह  एक्सपोट  करके  भी  झापकाो
 दिखा  दे  और  बह्त  जरदी  दिखा  दे  आप  आल
 का  एक्सपोट  क्यो  नहों  करते  है।  श्री  माहन
 घारिया  ने  एक  दिन  कहा  था  कि  पचल्चीस  हजार
 क्विटल  हम  एक्सपोट  करेगे  ।  उसी  दिन  मैने
 कहा  था  कि  इससे  क्‍या  हांगा?  ध्राल  की
 फसल  इतनी  ज्यादा  होने  बालो  है  श्राप  ज्यादा
 क्यो  नहीं  करते  है।  लेकिन  काई  ध्यान  चही
 दिया  जाता  है।  में  पूछता  ढ़  कि  किस  चीज  की
 सजा  किसान  को  श्राप  दे  रहे  है

 नहर  के  किनारे  तीन  मैंडक  बैठे  हुए  थे,  एक
 के  ऊपर  एक  |  सब  से  ऊपर  बाला  मैढक  जो  था
 उसने  झावाज  दी  टर्रमटर  a  दस  पर  खुशी  के
 साथ  दूसरे  ने  कहा  जो  उसके  नीचे  बैठा  हुआ  था
 बया  बैठा  था,  खशी  न  गम  ।  सब  से  ऊपर  हड-
 स्ट्रियलिस्ट  था  और  उसके  नीचे  हकमत  थी।
 हकूमत  ने  कहा  खुशी  न  गम।  हकमत  ने  कहा  कि
 मेरे  नीचे  भी  तो  एक  दवा  बैठा  है  प्लौर  बह  विसान
 था।  इस  पर  तीसरे  न  कहा  मर  बे  हया।  ऊपर
 बाला  हडस्ट्रियलिस्ट,  बीच  वाली  हकमत  भौर
 सीसरे  किसान  |  किसान  सब  से  नीचे  था  शौर
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 aa  का  बोझ  क्रिसान  के  ऊपर  था।  यही  हालत
 आज  किसान  की  है।  किसान  को  सभी  दबाए
 बैठे  है।  यह  नकक्‍टो  वालो  बात  हो  जाती  है।
 बजट  मे  किसान  को  क्‍या  मिला  है?  पाच
 रुपये  यूरिया  वे  भ्न्दर  कम  हुए  है,  डोजल  के
 म्त्दर  कुछ  कम  क्‍या  गया  है।  बाकी  चीजों  पर
 जो  टैक्‍स  बढ़ा  दिए  गए  है  क्या  उसका  सारा.
 बोझ  क्सान  पर  नहीं  पड़गा ”.  यहा  पर
 इडस्ट्रियालम्दू्स  को  लावी  बनी  हुई  है  ।  यह
 तो  नकटे  और  लम्बी  नाव  वालों  की  बात  है।
 जिस  की  छाटी  नाक  हांती  है  उसके  ऊपर  यह
 नकटे  एतराज  करते  है।  दूसरा  को  बहते  है  ाकू
 झाए  नाकू  शाए.  इडस्ट्रियलिस्टस  की  जो  लाबी
 है  इसन  कहना  शुरू  कर  दिया  मर  गए  मर  गए,
 सारा  बास  मिडलमैन  के  ऊपर  ग्रा  कर  पड़  गया।
 जब  से  मैने  जन्म  लिया  है  या  सियायत्त  में  45
 साल  पहले  से  भाया  है  मझ  यह  पता  नहीं  चल
 सका  है  कि  एम्पलायीज  की  जो  डिमाडज  है  क्‍या
 ये  ल्‍मी  खत्म  होगी  भी  या  नहीं  ?  टीचर्स  की
 भ्राज  तमा  खत्म  नहीं  हुई,  रेहडीवाला  की  नहीं
 हुई  ड्राइवज  की,  डेसू  वाला  की  खत्म  नहीं  हुई ।
 एक  के  वाद  दूसरी  निकलती  चली  श्रातो  है,  एक
 का  मान  लिया  जाता  हैँ  ता  दूसरे  साल  चार  और
 निकल  श्राती  है  उनका  खडा  वर  दिया  जाता  है।
 लेक्नि  'फ्सान  को  एक  ही  डिमाड  है,  श्राप  कम
 सेकम  या  ता  उसकी  बेहतरी  के  लिये  उसे
 प्रोटेक्शन  दे  उसकी  फसल  नबाह  हां  जाती  है,
 झाले  पड  जाते  है  पानी  की  कमी  की  वजह  से,
 बरसात  की  वजह  में  नुक्सान  हो  जाता  है,
 उसकी  वितने  दिनों  से  यह  'रिमाह  चली  शा  रही
 है  कि  उसकी  फसल  का  इृश्यौरंस  क्या  जाये।
 झापने  उसकी  फसल  का  इश्यारेस  करने  का  कोई
 इलजाम  नहीं  कया  है।  रत  गरबार  जिन्दा  का
 तो  चिपने  हुए  है  लिन  अगर  किसान  मर  जाये
 तो  भी  उसके  पीछ  लग  जाती  है।  उस  पर
 ऐस्टेट  ड्यूटी  श्रौर  वैल्थ  टैक्‍स  लगा  दिया।
 एक  तरफ  तो  किसान  वी  जमीन  को  एक्वायर
 करते  है  झ्ौर  दूसरी  तरफ  जब  मर  जाता  है  तो
 शेस्टेट  ड्यूटी  के  लिये  यम  के  दूत  और  उसके
 घर  पहच  जाते  ड्  ि  उसकी  जायदाद  की  कीमत
 क्या  थी।  यह  एस्टेट  इयटी  के  लिये  मर  हुए
 झादमी  को  भी  चिपटना  चाहते  है।  4  यह  भी
 बताना  चाहता  हू  कि  हिन्दुस्तान  के  किसान  के
 जिस्म  पर  आज  बपड़ा  नहीं  है,  सिफ  एक  लगोट
 उसके  जिस्म  पर  है  और  ये  वेस्टेड  इटरेस्ट  के
 लोग  इडस्ट्रियलिस्टस  उस  किसान  के  लगोट  पर
 भी  चिपटे  हुए  है।  अगर  यह  लगीट  द्ठ  गया
 तो  फिर  वह  क्‍या  करेगे  ?  म्भें  गोल्ड  स्मिथ  की
 “दी  डेज़टेंड  विलेज”  पोयम  का  कुछ  लाइनें  याद
 झाती  है,  जा  कि  हस  तरह «

 “Princes  and  Lords  may  flourish
 or  may  fade,  A  breath  can  make
 them  as  a  breath  has  made;  But  a
 bold  peasantry,  their  country’s
 pride,  when  once  destroyed  can
 never  be  supplied”
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 (at  मुख्नियार  सिद  मलिक]
 में  आपसे  यह  अर्ज  करना  चाहता

 हू
 कि  जिस

 किसान  से  हिन्दुस्तात  में  आज  श्रपना  सिर  ऊचा
 किया,  झापका  हजारों,  करोड़ा  रुपये  का  श्रनाज
 बाहर  से  मगवाना  पड़ता  था,  उसन  बचाया  जिसके
 कारण  झाज  झाप  दूसरे  मुल्का  के  सामने  पफब्य
 के  साथ  झपना  सिर  ऊचा  कर  के  खड़े  हो  सकते
 है,  बर्ड  कम्युनिटो  मं  यह  कह  सकते  है  कि
 हिन्दुस्तान  भाज  अनाज  क  बारे  मे  झात्मनिभर
 है,  उस  किसान  के  साथ  इस  किस्म  का  सलूक
 श्राप  न  करें।

 में  श्री  बरनाला  साहब  से  नम्य  निवदन
 करना  चाहता  हू,  मेरा  उनम  बहुत  प्न्ध  विश्वास
 है,  में  जानता  हू  कि  वह  बहुत  काबिल  है,  कि
 वहू  एग्रीकल्वचरल  पालिसी,  ह्वषि  तीति  निर्धारित
 करन  के  लिय  कृषि  का  इसके  साथ  योग  करे।
 आप  स्कीडेनेवियन  बढ्रीज्ष,  प्रास्ट्रलिया,  कनाडा,
 झमेरिका  में  जाये,  वहा  एग्रीकल्चरल  पालिसी
 किसान  की  कसलटेशन  से  की  जाती  है,  बल्कि
 किसान  उसे  डॉमनेट  करता  है।  लकिन  हिच्दुस्तान
 में  किसान  के  साथ  क्या  सलूक  किया  जाता  है
 कि  उसको  पूछा  तक  नहीं  जाता।  क्सिन  के

 माहन्द  क्या  है,  उनका  भड़  बकरी  की  तरह
 टी  करते  है।  नीति  निधारित  करत  समय  एसे
 लोगो  का  याग  करते  है  जा  डे  कमरा  में  बढकर,
 शिमले  में  या  कही  झर  बैठतार  किसान  की  कृषि
 पालिसी  का  निधोरित  करत  gl  इसस  काम  नहीं
 चलेगा  |

 SHRI  PALAS  BARMAN  (Balur-
 ghat):  The  Janata  Government,  pa-
 ticularly  its  Deputy  Prime  Minister
 and  Fiance  Minister  seems  to  be
 very  much  concerncg  regalding  im-
 proving  the  lot  of  the  rural  people
 In  a  count:y  where  about  thiec-
 fourths  of  the  population  hve  in  the
 countryside,  tais  is  as  it  shoulg  be.
 The  question,  however,  is  who  are
 these  ruzal  people,  tor  whom  the  Ja-
 nata  Government  or  its  Finance  Min-
 ister  is  really  concerned?  What  has
 been  the  lot  of  the  rural  poor—the
 landless  and  the  poor  peasants—the
 vast  army  of  landless  agricultural
 labour-~during  the  two  full  years  of
 Janata  Rule?  How  many  landless
 peasants  have  been  given  land  during
 this  period,  what  has  been  done  to
 ensure  even  the  fixed  minimum  wages
 to  agricultural  labourers,  what  has
 been  done  to  eradicate  the  bonded
 labour  system  from  the  face  of  rural
 India?  It  is  by  this  criteria  that  the
 concern  of  any  government  for  the
 rural  poor  woulg  be  judged  and  not
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 by  parrot-like  repetition  of  concern
 tor  the  rural  people.

 The  pertormance  of  the  Agriculture
 Minstry  would  be  judged  not  merely
 on  the  basis  of  increase  in  the  agri-
 cultuial  production  of  the  country,  It
 is  no  doubt  an  important  aspect  of  its
 job.  However,  no  less  important  is
 the  condition  in  which  the  production
 takes  place  Under  what  condition
 the  vast  majority  of  the  rural  people
 are  engaged  in  agricultural  produc-
 tion?  The  pooz  peasants  having  a
 small  plot  of  land  are  unable  to  take
 advantage  of  the  improveg  methods  of
 cultivation  because  they  have  no  re-
 sources  The  major  portion  of  pea-
 sants  in  our  country  are  in  this  cate-
 gory  Though  they  form  a  large  per-
 centage  of  land-holding  pvpulation,
 the  Jang  area  occupied  by  them  is  a
 small  portion  of  total  cultivable  Jand
 The  largcst  section  ot  the  rural  popu-
 lation  By  however,  without  any  land
 of  then  own  They  till  the  land  of
 others  Needless  to  say,  they  werk
 in  the  land  not  of  the  poor  pea  ant
 but  of  the  big  peasants  Thesc  ae
 the  new  aristoc:ats  More  often  than
 not  they  have  made  nonsense  of  land
 ceiling  laws  and  have  managed  ६0
 corner  laige  area  of  agiicultua]  land
 by  mcang  fair  or  foul  It  is  they  who
 get  maximum  benefit  of  improved
 agricultural  inputs  It  is  for  them
 that  Choudhary  Charan  Singh's  bud-
 get  is  hteral  tas  coymon  hnow-
 ledge  that  it  is  this  section  of  the
 rural]  people  who  have  thrived  most
 after  the  abolition  of  landlordism  It
 is  they  who  now  lorg  over  the  coun-
 try  poor  and  keep  them  in  abyect
 poverty

 The  Agriculture  Minister  fails  to
 hold  out  any  hope  of  a  change  in  this
 picture  and  to  uphold  the  interest  of
 the  village  poor.  Have  any  active
 steps  been  taken  by  him  to  ensure
 that  surplus  land  is  recovered  and
 distributed  among  the  poor  and  land-
 less  peasants?  Even  the  work  of  dis-
 tribution  of  the  existing  surplus  Jand
 has  made  little  headway  in  most  of
 the  States.  The  Prime  Minister’s
 home  State  which  receives  more  thar
 a  fair  share  of  the  Prime  Minister’s
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 time,  is  reported  not  to  have  distri-
 buteg  any  surplus  land  during  these
 two  years  of  Janata  rule,  How  is  it
 that  the  Prime  Minister  with  his  high
 mora]  stature  would  not  make  hi
 own  Party  government  move  in  this
 matter?

 Qur  country  has  no  dearth  of  per-
 sons  who  roll  in  wealth.  If  our  agri-
 cultural  produces  fatten  only  a  small
 portion  of  the  rural  people  it  cannot
 be  said  to  have  improved  the  face  of
 rural  India  The  Janata  Government
 seems  to  be  committed  to  the  service
 of  the  few  rich—whether  in  the  in-
 dustry  or  in  trade  or  in  agriculture
 resulting  in  more  and  more  impove-
 rishment  of  the  common  man  Unem-
 ployment  is  rampant  in  villages  but,
 as  most  of  them  are  illitcrates,  their
 unemployment  or  under-employment
 seems  to  go  unnoticed  The  food-
 for-work  programme  has  been  much
 eulogised  but  it  is  no  employment
 programme  but  a  simple  variation  of
 test  relief.  At  the  end  of  two  years
 of  ten-year  deadline  set  by  the  Prime
 Minister  for  the  eng  of  unemploy-
 ment,  more  persons  stand  unemploy-
 ed.

 The  village  people  require  today
 not  lip  sympathy  but  concrete  mea-
 sures  for  their  uplift.  That  would
 require  certain  drastic  steps  The
 entire  agricultural  land  should  be  re-
 distributed  among  those  who  are
 actual  tillers  of  the  8०),  Capitalistic
 mode  of  production  should  be  banish-
 ed  from  the  agricultural  ficld  Viable
 land  units  should  be  given  to  actual
 tillers  of  the  soil.  Cooperative  sys-
 tem  may  be  introduceg  to  allow  for
 large  scale  peasant  cooperative  form-
 ing  with  improved  inputs,  Agricul-
 tural  people  who  won’t  be  provided
 with  land,  should  be  provided  with
 jobs  in  agro-industries  and  cottage
 and  small-scale  industries.  The  set-
 ting  up  of  agro-industriec  and  small
 and  ¢ottage  industries  in  countryside
 shoulg  not  end  in  mere  talks,  of  which
 there  have  been  no  dearth.  People
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 now  want  them  to  materialise.  There
 is  no  other  way  to  change  the  face
 of  rural  India,  As  one  coming  from
 the  village,  I  can  say  that  the  gov-
 ernment  will  be  judged  by  what  it
 does  for  improving  the  lot  of  millions
 Of  rural  people.  JI  may  warn  the
 government  that  they  cannot  be  fed
 on  mere  words  much  longer.  Time  is
 fast  running  out.  If  even  now,  the
 Government  does  not  change  its  ways,
 the  people  would  not  take  their  acute
 exploitation  lying  down  any  longer.

 श्री  तेज  प्रताप  सिह  (हमीरपुर)  श्राप  को
 बहुत  बहुत  धन्यवाद  कि  आप  ने  मेरा  नाम  पुकारा  ।
 मरा  साम  तेज  प्रताप  सिह  है,  तेज  बहादुर  सिह  नही  1

 में  बरनाला  जी  को  हादिक  बधाई  देना  चाहता
 है  कि  उन  के  नेतृत्व  में  कृषि  मत्रालय  ने  अभूतपूर्व  तरक्की

 है  श्रौर  इसकी  हमे  श्ाशा,  भी  थी  क्योकि  जनता
 गाज  में  देशात  की  ओर  श्र  किसानों  को  शोर  यदि
 ध्यान  नहीं  जाएगा  ता  बिस  की  श्रोर  जाएगा  ?  70-80
 प्रतिशत  नागरिक  हमारे  देहात  में  रहन  वाले  है  श्लौर  7  0-
 75  प्रतिशत  के  बीच  में  जो  किसानी  का  कास
 करते  है  उन  की  बहबूदी  के  लिए  झगर  काम  नही  किया
 जाएगा  ता  हमारे  देश  की  कोई  तरक्की  नी  हो  सकती
 है  उस  की  फाउंडेशन  मजबत  नही  हो  सकती  है  ।  श्राप
 कुछ  झाकडों  को  aa 77-75  मे  25  6
 मिलियन  टन  बाद्यान्न  का  उत्पादन  हा  जो  कभी  नहीं
 हुआ  था  ।  ता  इसका  श्रेय  बरताला  जी  को  और
 जनता  पार्टी  की  सरकार  का  मिलना  चाहिए।  77-78
 में,  (व्यवधान)

 सभापति  महोदय  भाप  कृपया  किसी  की  तरफ
 ध्यान  न  दे,  अपनी  स्पीच  चाल  रखें,  दस  दस  मिनट  मैं
 दे  रही  हू  t

 श्री  तेज  प्रताप  सिह  देखिए  उन  को  बीस  बीस
 मिनट  दिया  है  t  वुन्देलखड  के  साथ  यह  भ्रस्याय  नहीं
 होना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  जब  सभी  लोग  इस  तरह
 बीस  मिनट  लेगे  तो  फिर  बाकी  लोग  रह  जाएगे  ।

 श्री  लेज  प्रताप  सिंह  :  झ्भी  में  बताउंगा  कि
 बुन्देलखड  कितना  उपेक्षित  है।  उस  की  ओर  ाप

 "हो
 रखे  ।  आप  भी  वही  से  लोक  सभा  की  सदस्या

 ॥

 77-78  में  6  मिलियन  हेक्टेयर्स  मे  सिचाई
 भ्रतिरिक्त  बढ़ी  जो  पिछले  दस  वर्षों  मे  -  5  मिलियन
 हेक्टेयर  के  भौसत  से  भागे  कभी  नहीं  बढ़ी  ।  यह  कमाल
 देखिए  tT  अगल  वर्ष  79-80  मे  3  2  मिलियम  हैक्ट्रैमर
 होने  जा  रही  है  ।  इस  से  साबित  होता  है  कि  बहुत
 कटिबंद्ध  है  शौर  कमर  कस  कर  हमारे  कृषि  मंक्षी
 पौर  हमारी  सरकार  कृषि  की  तरक्की  के  लिए  लगी
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 आँसत  2  जौ  सिंचाई  के  साधने  मुहैया  किए
 जी  रहे  है  इस  के  लिए  वे  बधाई  के  पात  है।  इसी  तरह
 कॉटलीइजर  में  हुआ  है  1  बिना  फटिलाइजर  का
 इस्तैमाल  किए  हुए  हमारे  देश  कौ  कृषि  उन्नति  नहीं  कर
 सकती  हैं,  पैदावार  नहीं  बढ़े  संकंती  है।  उस  में  भो  भाप
 देखेंते  कि  43  लाखे  टन  का  इस्तेमाल  77-78  में  हुआ
 है।  यहं  करीब  करोब  26  प्रतिशत  बढोतरी  है  पिछले
 ष  के  मुकादिले  में  |  सो  से  बधाई  देता  चाहता  हू  और.
 यह  सही  है  कि  वह  पंजाब  से  जाते  है,  पजाब  पर  हमे
 जाज  है,  पंजाब  पर  कई  माने  में  हमारे  देश  के  लांग  नाज
 कर  सकते  है,  लेकिन  बरनाला  जी  जरा  ध्यान  देने  को
 कृपा  करे  वे  पजाब  में  आए  है  हमारा  नतृत्व  कर  रहे  हैं
 घौर  इस  पोर्टफोलियां  को  सभाल  रहे  है  यह  हमारे  लिए
 फ्प  की  बात  हे  ।  लेकिन  एक  शिकायत  हम  को  है
 बरनाला  जी  से  कि  पजाब  का  तो  उन्होने  देखा  और  पजाब
 की  तरक्की  को  वह  जानते  है,  हर  चीज  से  अवगत
 हैं  ले  कित  देश  के  झोर  क्सी  काने  में  वह  नहीं  जाते  है  1
 कभी  कभार  जाते  हो  ता  जाते  हू  -  में  मंत्री  महांदय  वा
 ध्यान  बुन्देलखड  की  ओर  खीचना  चाहता  ह  जहा  पर
 उन्हाने  कृषि  की  तरक्की  के  लिए  एक  घास  का  फाम  खाल
 रखा  है  1  भारत  मरकार  ने  खाद्यान्न  को  तरक्की  के
 लिए  वहा  पर  एक  धास  के  फ़ाम  के  भ्रलावा  और  काई
 फाम  नही  खाल  रखा  है  जबकि  बहा  पर  कंबल  घास  ही
 नही  होता  है।  वहा  पर  श्रन्न  पैदा  भी  होता  है  सरप्लस
 अश्व  पैदा  होता  है।  बहा  पर  ऐसी  इसी  चीज  पैदा  होती
 है  जिनके  लिए  रिसर्च  करना  बहुत  ही  जरूरी  है  जैसे  कि
 बप्रलसी  हैं  ।  ता  व  हां  पर  इसके  लिए  आप  क्‍या  कर  रहे

 बुन्देलखड  मे  सिचाई  के  साधना  की  शार  कोई  भी
 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  1  जब  तक  वहां  पर  हाई
 ईल्डिग  वेरायटीज़  का  इस्तेमाल  नहीं  हागा  और  सिचाई
 के  साधन  नही  बढाय  जायेगे  तब  तक  कृषि  की  तरक्की
 नहों  की  जा  सकती  है।  इस  दश  का  टोटल  कल्टिवेटंड
 एरिया  का  25-30  प्रतिशत  सिचित  है  जबकि  बन्देलखड
 में  केवल  i0  प्रतिशत  एरिया  ही  सिचित  है।  प्रभी
 में  वहाँ  पर  गया  ता  लॉग  कह  रह  थ  कि  सन्दल
 प्रार्गताइशेशन,  वाटर  बोर्ड  से  एक्सप्लोरेटरी  टयूबबेल
 लगाए  जा  रहे  है।  हम  लोगो  को  कुछ  पता  नही  कि  कौन
 जाता  है  जौर  क्या  प्रोग्राम  है।  इसलिए  ऐसे  भादेश  दिये
 जाने  चाहिए  कि  कम  से  कम  जो  जनता  के  प्रतिनिधि
 है  उनको  पहले  से  प्रवगत  कराया  जाना  चाहिए  और
 झगर  कोई  भ्रधिकारों  झपना  यह  सूचना  देने  का  फर्ज
 अदा  नही  करते  है  वा  उनको  सजा  मिलनी  चाहिये  1
 ता  भ्भी  तीन-चार  दिन  हुए,  मे  वहा  पर  गया  था,  हमारे
 पास  सभापति  यादवजी  आए  शौर  कहा  कि  बिगहना
 भ्राम  में  एक्सप्लोरेटरी

 ह  नि
 की  डिलिग  हुई  है  ।

 उनको  कुछ  पता
 नही

 था  कि  उसका  कितना  डिसचार्ज
 है  कितना  नही  है।  मै  ने  प्रसिस्टेट  इजोनियर  को  बुलाया
 जीकि  उसी  ग्राव  में  थे  तो  उन्होने  कहा  कि  इस  ट्यूजमेल
 को  इसलिए  फेल  कर  रहे  है  कि  उसका  केबल  8  हजार
 गैलन  प्रति  घटे  का  ढिसचार्ज  है  जबकि  सरकार  का
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 att  यह  है  कि  30  हजर  गैलन  प्रति  ह ...] 3  कं  डिंसंभा्
 हो  तभी  उसको  सरकार  हेक-ोवर  करेंगी  |  लेकिन
 बुन्देलखड  ऐसा  एरिया  है  हा  पर  पामी  की  निकासी
 कम  ही  होगी  |  इस  सम्बन्ध  मे  मेने  लिखित  रूप  में  भी
 प्राथेबा  की  है  भौर  प्रस्ताव  भी  पास  करके  भेजा  है  कि
 30  हजार  नैलन  प्रति  घटे  के  डिसचार्ज  का  जी  नामे  है
 उसको  घटा  करके  बुन्देलखड  के  इलाके  के  लिए  20  हजार
 गैलन  प्रात  घटा  रखा  जाए।  इसके  द्वारा  वहा  पर  00—
 i50  एकड  भूमि  की  सिंचाई  तो  हो  सकती  है।  हमारे
 यादव जी  बता  रहें  थे  कि  उस  ट्यूबबेल  मे  पानी  खूब
 निकला  है,  हा  उनको  यह  बात  मालुम  नहीं  बी  0  हजार
 गैलन  का  डिसचाज  है  या  नहीं  ।  इसलिए  मरा  सुझाव
 है  कि  बुन्दलखण्ड  के  लिए  दा  बाते  विशेष  रूप  से  की
 जानी  चाहिए  |  बन्देलखण्ड  के  0-15  जिले  है  ny
 यहा  पर  टयबबेल  के  लिए  0  हजार  गैलन  का  नामे
 निश्चित  किया  जाना  चाहिए  ।  दूसरे  जा  वहा  का
 पहाडी  इलाका  है,  पथरीला  इलाका  है  बहा  पर  झापको
 स्पेशल  रिग्ज़  भेजने  चाहिए  जोकि  7  थर  का  भी  काट
 सब ।  मध्य  प्रदेश  में  बन्दलखण्ड  के  इलाके  में  कुछ  ऐसा
 काम  हुआ  है  प्रौर  वहा  पर  L0-45  हजार
 गैलन  तक  पानी  निकल  झ्ाता  है  जिससे  सैकड़ा  एकड
 जमीन  पर  सिचाई  हांती  है  तथा  हाई  ईल्डिग  वे  रायटीज़
 बोई  जाती  है  t  ता  सिचाई  के  सम्बन्ध  में  मरे  यह  16
 सुझाव  है  ny

 दूसरा  निवदन  मुझ  यह  करना  है  हि  जबतक
 सस्थाओ  के  द्वारा,  सहकारी  समितियों  ते  द्वारा  ऋण
 नही  बाटा  जायगा  तब  तक  विसान  तरक्‍्वी  नही  करगा।
 आपने  1977—75  में  2300  करोड़  बांटा  है  जिसमें
 मध्यकालीन  और  दीरघकालीन  7७0  करोड  है  a  मध्य-
 कालीन  और  दीधेकालीन  ऋण  भी  बड़ी  ग्रावश्यकता
 है  ।  झ्राप  जितता  सालाना  अल्पकालीन  ऋण  दते  है
 उसके  झलखावा  इसको  दौर  बढाना  चाहिये  ।

 जहा  तक  नाथ  ईस्ट  रीजन  का  सवाल  है,  में  ग्रभी
 जनवरी  म  गया  था  मनीपुर  देखने  का  मुझे  झ्रवसर  प्राप्त

 आआ।  वहां  पर  आप  डेम  बना  र७  है  जिसस  एलेक्ट्रिसिटी
 जेनरेट  हांगी  लेकिन  खेत  सूख  दिखाई  दे  रहे  थे।  पाप
 वहा  पर  सिचाई  के  साधन  भी  बनावे  t  नागालैंड  शौर
 मिज़ारम  में  रेवेन्यू  रिकाइ  नहीं  रखे  जाते  है।  वहा
 लेखपाल  भी  वही  है  ।  वहा  के  मुख्य  मत्री  से  जब  हम
 मिलने  &  लिये  गये  तो  हम  को  बताया  गया  कि  वहां
 पर  लैड-रिकार्डेस  भी  नहीं  रखे  जाते,  क्योकि  सारी
 जमीन  सामूहिक  है  कम्यनिटी  लैड  है।  इस  में  कोई  शक
 नही  कि  यह  बहुत  प्रच्छी  व्यवस्था  है  वे  श्रपने  शाप  उस
 ज्षमीन  को  प्रापस  मे  वितरित  कर  लेते  हैं,  लेकिन  दिक्कत
 यह  हैं  कि उन  को  उस  ज़मीन  पर  ऋण  मही  मिलता  है  t
 मैं  श्राप  से  यह  प्रम्रीध  करूगां  --तार्भ  ईस्ट  रिजरन  में
 जहा  व्यक्तिगत  टेनन्सी  की  व्यवस्था  नही  है,  उन  के  लिये
 ऋण  की  व्यवस्था  कीजिये,  वरना  बेह  एरिया  पीछे  पड
 जाएगा,  उस  की  तरक्की  नहीं  हो  सकेगी  ।
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 देख  रहे हैं  पिछले  तीन  सालों  से
 सरसों  और  लाही  न
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 संग  जांता  है।  इस  के  बारे  में  रिसर्च होनी  चाहिये
 हुम  इस  से  छुटकारा  पा  सर्क  ।

 आप  पाच  सालो  में  7  मिलियन  हैक्टेयर  में  एडी-
 शनल-इरिगेशन-फैसिलिटीज  वेने  जा  रहे  है  |  लेकिन
 जब  90  या  00  मिलियन  हैक्टेयर  भूमि  भाप  के
 पास  प्रसिजित  है  तो  झाप  को  0  सालो  में  हर  खेत  के
 लिये  पानी  देने  की  योजना  बनानी  चाहिये,  36.7  मिलियन
 हैक्टेयर  में  पाती

 महू
 चाने  से  काम  चलने  बाला  नहीं  है

 आप  इस  के  लिये  कह्टी  से  भी  लोन  लीजिये,  बल्डें  बैक  से
 लोीजिये-लेकिन  .0  सालो  में  सारी  भूमि  को  सिचित
 कर  सके--नोसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  अ्राने-वाले
 सालो  में  225  मिलियन  टन  अनाज  पैदा  करने  का  श्राप
 का  लक्ष्य  है--में  समझता  हू  यह  पर्याप्त  नही  है,  श्राप  का
 लक्ष्य  500  से  ७00  मिलियन  टन  खाद्यान्न  पैदा  करने
 का  होना  चाहिये  ।  इस  तरह  से  जहा  हमारे  किसान
 तरक्कोशुदा  होगे,  वहा  हर  गाव  में  0  परसेस्ट  लेड-लेस
 लेबर  है--उन  को  भी  लाभ  पहुचेगा।  मैने  ाप  की
 रिपोर्ट  को  पढ़ा  है,  बहुत  श्रच्ष्टी  रिपोर्ट  है,  उस  की  प्रशसा
 की  जानी  चाहिये,  कन  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता
 हू  कि  इसमें  लेड-र्फाम्ज़  के  बारे  में  बहुत  ही
 काम्लेमेस्ट  -ठप्ू  लिय।  है,  यह  अश्रच्छी  बात  नही  है  t  में
 हर  गाव  में  जाता  ह_  यहा  क  किसान,  हरिजन  मझ  से
 अलग  से  भा  कर  मिलते  है  ।  0  सान  से  दा-ढाई  एक
 के  पट्ठे  दिये  हुए  है,  लेकिन  श्राधा  एकड  पर  भी  कब्जा
 करने  को  सही  मिला--पह  दुव्यंवस्था  है  1  श्राप  कहते
 है  कि  6  49  लाख  हैवटे यर  भूमि  वितरित  कर  दी  है,
 यह  कागज़  पर  विर्तारत  हुई  है,  लेकिन  उत  का  कब्जा
 नहीं  मिला  है  श्राप  ऐसा  कानून  बनाइये---जां  डी०
 एम  या  तहसीलवार  उन  की  कब्ज़ा  न  दिला  सके,  उन  को
 जमीन  की  बाउण्ड्रीज़  न  बता  सके,  उस  का  सस्पेण्ड  किया
 जाए,  उन  को  सजा  दी  जाए।  जब  तक  झाप  इतनी
 सख्ती  से  काम  नही  लेंगे,  यह  काम  नहीं  चलेगा  ।

 भ्राखिर  मे  में  एक  बात  फूड  कारपारेशन  क॑  आरे
 से  कहना  चाहता  हू  |  हमारा  हजारों  करांड  रपया
 इस  में  लगा  हुम्रा  है,  यह  भी  सही  है  कि  हम  का  सब्सी-
 डाहज्ड  रेट्स  पर  गल्‍्ला  मिले--लेकिन  यह  बात  भी
 सही  है  कि  हजारों  टन  गल्‍ला  यायब  हो  जाता  है,
 चुपचाप  बिक  जाता  है  दौर  पता  भी  नहीं  चलता  v
 इस  मे  जो  अष्टाचार  हुआ  है,  उस  की  तश्फ  झाप  का
 ध्यान  जाता  चाहिये  वहां  पर  जो  मजदूर  काम  करते
 है--एक  साल  हमा  उन  के  सम्मे नत  में  बरनाल।  साहंव
 गये  &,  उत  से  निवेदन  किप  गया  था  कि  वहांपर  जो
 जिसौलिये  है,  ठेकेवार  हैं,  सन  को  एलिमिनेट  कीजिये---
 लेकिन  भ्रभी  सक  कुछ  नतीजा  नहीं  निकला  ।  एक  बांध
 टूट  गया  था,  मैंने  वहा  देखा  कि  ठेकेदार  मजदूरों  को

 3  रुपया  दे  रहा  था,  लेकिन  कागज पर  5  रुपये  के  लिये
 दस्तब्षत  करा  रहा  था  ny  इस  तरह  से  ये  ठेकेदार  लूट
 करते  हैं।  पिछले  तोस  सालो  में  हमारा  जितना  रुपया
 इन  कामों  पर  खर्च

 हुआ  है
 ,  यवि  ठेकेदार  बीच  में

 न  लूटती  तो  झाबा  रुपया  खर्च  कर  के  हम  उन  कारों  को
 करा  सकेते  थे  ।  इस  लिये  यह  प्रपा  समाप्त  होगी
 आहिये  ।
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 आप  को  रिपोर्ट  में  एक  चीज़  की  तरफ़  ध्यांग
 दिलाया  गया  है  कि  जब  म्ह्खे  का  सत्वादन  बहुत  बढ़
 जाएगा,  तो  उस  के  सार्फेटिंग  की  ऋकलम  ह.  होडी  ।
 ग्रभी  हमारे  नाधूर्सिह  जी  कह  रहे  थे  कि

 हमाण  ० ९  दामों  में  मारा  मारा  फिर  रहा  है
 हमको  अभी  से  इस्फा  स्टरक्चर  तैयार  करना  चाहिये
 और  यह  काम  कोआापरेटिव  बेसिक  पर  होगा  चाहिये  1
 झाज  हमारे  यहा  जो  कोझापरेटिव  मार्केटिस  सोसाव-
 टीज़  है  वे  डारमेट  है,  मरो  जा  रही  है,  उन  के  पास  पैंसा
 नही  है  उन  का  कोई  निरीक्षण  नही  हो  रहा  है।  कैमाडा
 में  वहा  के  किसानो  ने  सिल  कर  खुद  अपना  इन्फास्ट्रक्चर
 तैयार  किया  हैं,  वहा  पर  विचौलिये  खत्म  हो  गये
 है  ।  मुझे  एक  जगह  ले  जाया  गया  शौर  बतलाया
 मया  कि  वहां  पर  जो  महल  बड़े  हुए  थे  वे  पहले  विचौ-
 लियो  के  थे,  ब  हम  ने  उन  को  खत्म  कर  दिया  है
 सारा  काम  किसानो  के  हाथ  में  है  भौर  झब  उन  को  बहुत
 अच्छी  रिटर्न  मिलती  है  यहा  तक  कि  उन  को  2  डालर
 प्रति  ब्रशल  के  हिसाब  से  एक्स्ट्रा  कीमत  मिली  है।
 जो  गल्ले  में  प्रोफिट  होता  है,  वे  बिचौलिये  ar  जाते
 है  ।  जो  गल्‍ला  सरकार  का  देते  है,  उस  में  वे  एक्स्ट्रा
 प्रोफिट  कर  लेते  है  ।  में  श्राप  को  बताऊ  कि  में  50
 सफाए  क्‍्वीटल  मसूर  बेचता  हु  और  उस  मसूर  को
 बिचौलिये  250,  300  रुपये  क्वीटल  बेचते  है  बौर  इतना
 ज्यादा  मुताफा  बे  कमा  लेते  है  ।  इसलिए  मेरा  यह्‌
 सुझाव  है  कि  एक  कोझ्मापरेटिव  मार्केटिग  स्ट्रक्चर,
 आप  तैयार  कीजिए  t  उस  से  यह  जो  प्राब्लेम  गल्ले  को
 बेचने  की  है  या  प्रोसेत  करने  की  है,  वह  हल  हो  जाएगी  ।
 अन्देलखण्ड  की  शोर  में  फिर  से  झाप  का  ध्यान  दिलाना
 चाहता  ह  t

 इन  शब्दों  के  साथ  में  समागत  करता  हू  ny

 ot  कचरलाल  हैमराज  जैन  (बालाघाट)  :
 सभापति  महोदया,  कृषि  मांगो.  पर  जो  बोलने  के
 लिए  आप  ने  मुझे  अवसर  प्रदान  किया  है,  उस  के  लिए
 में  आप  को  धम्यावाद  देता  हु  t

 कृषि  मंत्नालय,  कृषि  विभाग  हमारे  भारतवर्ध
 की  रीढ़  की  हड्डी  है  भौर  इस  पर  विशेष  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता  है  ।  मैं  मानता  हू  कि  पिछले  दो  सालो  से,
 नई  सरकार  के  आने  के  बाद,  कुछ  एक  प्च्छी  बातें
 सामने  आई  ्  धौर  हस  सरकार  ने  80  फीसदी  गावों
 में  बसे  हुए  किसानो  की  प्लोर  ध्यान  दिया  है  भौर  कुछ
 नई  व्यवस्था  भी  की  है  जिस  के  शच्छे  परिणाम  भी
 हमारे  सामने  जाए  किन्तु  हम  यह  देखते  चले  भ्रा  रहे
 हैं  कि  कृषि  का  शौर  किसानो  का  जो  सीधा  सम्पर्क
 कोझापरेटिव  बैकों  जौर  सोसमाइटीज  से  है  श्रौर  उन  को
 सहायता

 बु
 के  लिए,  उन  की  उन्नति  कराने

 शासको  द्वारा  जो  कोप्मापरेटिव  बैक,
 सोसाइटिया  और  पंजी  विकास  बैंक  झादि  सम्धाएं
 बनाई  गई  थी,  वे  हमारे  भारतवर्ष  के  लिए  एक  बहुत
 बड़ा  कलंक  है  t  कोझ्ापरेटिव  बैंक  या  भूमि  बिकासे
 बैंक,  जिस  दिन  से  इन  की  स्थापना  हुई  है,  में  भ्रष्टाचार
 निरग्तर  पिछले  दिनो  से  चला  शा  रहा  हैं  बौर  जि
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 इतना  ऋण  दिया  जाए,  तो  वह  उन  तक  टीक  से  नहीं

 स्
 है  ।  रसोई  कोई  बनाएगा  शौर  खाने  का  बितरण

 करेगा  |  इसो  तरह  से  यहा  पर  हो  रहा  है।  भलग-
 अलग  विभाग  होने  के  कारण  और  कृषि  विभाग  का
 सीधा  सम्पर्क  न  होने  के  कारण,  जो  लाभ  ग्रामीण  किसाना
 को  मिलने  श्वाहिए,  वे  उन्हे  सही  मिल  रहे  है  -  जो  लोन
 उन  को  मिलना  चाहिए,  वह  समय  पर  उन  को  नहीं
 मिलपा  रहा  है।  भ्रभी  नई  स्कीमा  मे  भ्नुसार,  ग्रामीण
 किसामीं  को  पशुपालन  बे  लिए  शौर  कई  प्रकार  क
 घरेलू  उधोग  खोलने  वे  लिए  पैसा  दिया  जा  रहा  है
 तो  उस  मे  भी  यह  हाता  है  कि  काझ्रापरेटिव  'डिपाटमेट
 में  काम  करने  वाल  जा  कमचारी  हैं  वे  उन  को
 कहते  हैं  कि  झगर  सरकार  50  फीसदी  पैसा  माफ
 करेगी,  तो  तुम  हम  को  20  फीसदी  दो  श्रगर  20
 फीमदी  पैसा  देते  हो,  तो  माफ  करा  दग  1  इस  तरह  की
 घांधलेशाही  चल  रही  है  झौर  में  यह  समझता  है  कि
 इस  देश  के  किसानो  का  सपना  पूरा  नहीं  कर  सकते
 जब  तक  कि  पूरा  नियन्त्रण  इस  मन्नालय  क  शअन्तगत

 न  भ्रा  जाए  ।  इसलिए  कृषि  मत्ालय  के  साथ  उन  सब
 सम्बन्धित  विभागों  को  जोड  देना  चाहिए  नहीं  ता
 पचास  सौ  साल  तक  भी  जा  हम  उन  का  मदद  पहुचाने
 की  कल्पना  करते  है  वह  पूरी  नहीं  हांगी  शौर  उस  में
 श्राप  सक्षम  नहीं  हांगे  q

 हरिजनों  शौर  आदिवासियों  का  भमि  बाटी  गई
 हैभीर  उस  का  कायज्रम  भी  चल  रहा  है  झौर  गाबा  म
 रोजगार  देन  की  बाते  भी  चल  रहो  है  ।  झनाज  क  बदल
 का  कायक्रम  भी  चल  रहा  हे  लंतिन  हम  यह  देखते
 है  कि  जिन  इलाका  म  भमि  उन  लागा  को  दस  दस  और
 पर्द्ह  पनद्रह  साल  पहल  बाटी  जा  च्ूषी  है  भ्रभी  एक
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  उस  का  बठ्जा  भी  उन  को
 नही  दिलाया  गया  है  शौर  अगर  कत्जा  भी  मिल  गया  है
 ता  कृषि  योग्य  वह  भूमि  नहीं  है  श्रौर  उन  म  श्रपन  मे
 इतनी  शक्ति  नहीं  है  ि  ये  उस  का  कृषि  योग्य  बना
 सके  ।  में  ने  लास्ट  टाइम  भी  कृषि  मत्नालय  की  मागो
 पर  बालते  ह्लाा  कहा  था  कि  कम  से  कम  उन  को  कषि
 योग्य  भामि  दे  श्रौर  इतने  सारे  जा  कायम  श्राप  के
 बन  रहे  है,  उन  में  श्राप  उन  को  रोजगार  व  और  अनाज
 के  बदले  काम  दे  |  अगर  ऐसा  किया  गया  तो  उन  की
 खेती  भी  वुरूस्त  हो  जाएगी  शझ्लौर  हरिजन  और  ध्ादि-
 वासियों  के  पास  जा  भमि  है  वह  भी  खेती  करने  लायक
 बन  जाएगी  ।  यह  नही  हा  पा  रहा  है  ।  क्षषि  मशक्नालय
 में  फूड  कारपारेशन  फ  इंडिया  से  अच्छी  क्वालिटी
 का  अनाज  ऊचे  रेट  पर  खरीदन  के  लिए  कहा  है  t
 में  दुखी  भी  हु  ध्ौर  मैन  शिकायत  भी  की  हे  कि  जो
 झ्रानाज  उसके  द्वारा  मडियो  से  खरीदा  जा  रहा  हैं  वह
 घरिया  किस्म  का  है  जौर  व्यापारियों  के  साथ  उनकी
 खूली  साठगाठ  है  और  झाराम  से  वे  घटिया  किस्म
 का  माल  खरीद  रहे  है  और  नियमित  रूप  से  उतका
 उस  में  दो  रुपये  या  चार  स्पये  क्विटल  के  हिसाब  से
 बंधा  हुभा है  ।  इस  तरह  से  जो  माल  खरीद  कर  गोहाउस
 में  रखा  जा  रहा है  बह  बहुत  ही  घटिया  किस्म  का  है।
 मैं  लिख  कर  देता  हु  या  कहता  हु  तो  झापके  फूड  कार
 पोरेशन  के  भ्रधिकारी  कहते  है  कि  जनता  के  प्रतिनिधि
 हमारे  काम  से  दखल  मही  दे  सकते  है,  हम  सेट्रल  गवर्भमेंट
 के  प्रधीन  हैं।  मेरे  जिले  बालाप्ताट  में  श्राप  जांच  करता

 APRIL  11,  3979  of  Agri.  &  Irrigation  296

 कर  देख  ले  कि  वहा  घटिया  माल  खरीद  कर  ग़ोडाउज़
 में  रखा  गया  है  या  नही  सैते  भ्राप  से  शिकायत  की  थी,
 झापने  अपने  शासकीय  विभाग  से  कर्मचारियों को  भी
 भेजा  लेकिन  कोई  कार्रवाई  नही  हुई  i  जिस  किस्म  का
 माल  लेना  चाहिये  था  उससे  बहुत  ही  घडियां  किस्म  का
 झनाज  लिया  जा  रहा  है  ौर  लिया  गया  है।  श्राप  कोई
 जांच  नही  करवाते  है  ।  इस  भ्रवस्था  में  कैसे  भ्रापका
 विभाग  ढ्ग  से  चल  सकता  है  ।  पुन  मेरा  भाप  से
 निवेदन  हैं  वि  भाप  ने  रेट  बढाया  है  तो  श्राप  बवालिटी
 को  भी  देखे  जौर  इसको  भी  देखे  कि  उस  क्वालिटी
 का  माल  श्राप  के  ध्रधिवारी  खरीद  रहे  ह ैजिस  ववालिटी
 बा  माल  भाप  चाहत  है  कि  झधिव  पेट  दे  कर  खरीदा
 जाए  ।

 वायल्ड  राइस  जिस  का  बहते  ह  उसकी  खरीद
 के  मामल  मधी  बड़  उद्याग  वालो  का  ही  मौका  दिया
 जा  रहा  है  त्  छयोग  या  छोट  उद्याग  चलान  वालो
 का  माल  नहीं  ललिया  जा  रहा  है  +  आपनक  विभाग  वाले
 बहते  है  कि  यह  चावल  चतन  लायक  नहीं  है  ।  बड़
 उद्यागां  स  उसका  क्वालिटी  ग्रच्छी  हॉन  ब  बावजूद  भी
 कहा  जाता  है  कि  इसका  यरीदा  नहां  जा  सकता  है
 बयाकि  यह  चलने  लायक  नही ंहै  ।  मैं  ने  आपक  विभाग
 का  एक्थैनो  मे  भर  कर  उस  चावन  था  संम्पल  भी  दिया
 शौर  उसफा  दिए  हुए  डढ  महोना  हा  गया  है  ललकित
 उसका  एननसिस  रिजल्ट  प्राप्त  जिया  गया  हंया  नही,

 पु
 पता  नहां  है  ।  उसपर  कोई  उत्तर  मक्ष  नहीं  मिला

 |

 में  श्रापको  धन्‍्यावद  दता  ह  वि  आपक  विभाग  ने
 काफी  तरवकी  बीर  सिाई  मे  भा  तरकी  हा  रही
 है  ।  लक्नि  पुरान  शासक!  क  जमान  से  जा  रिश्वतखारी
 शझौर  घसखारी  इस  विभाग  म  व्याप्त  थी  वह  समाप्त
 हो  गई  है  और  अब  इसका  बानवाला  नहीं  है  इसका
 मानत  क  लिए  में  तैयार  नहीं  धी  t  झ्राज  मो  व्यापारिया
 सं  घटलले  से  और  खलाध्राम  स्पया  लिया  जा  रहा  है
 धटियाविस्म  का  अनाज  गोडाउज़  भ  भरा  जा  रहा  है  ।
 यह  ठीक  है  कि  श्रनाज  के  मामल  भ  शब  हम  सरपलस
 हा गए  है  और  हम  का  विदेशा  बा  भी  शब  झनाज
 भेजना  पड़ेगा  |  इस  वास्त  रट  ज्यादा  द  बर  हम  अच्छी
 क्स्मि  का  अनाज  गोडाउज  मे  रख  इस  ओर  झापबो
 विशेष  ध्यान  देना  होगा  t

 में  यह  भी  चाहता  2  कि  हारिजसा  आदिवासियों
 को  जा  पिछले  शासको  न  भूमि  बाटों  है  भौर  झाप  भी
 बाट  रह  वह  कृषि  याग्य  बना  कर  ही  उनको  दी
 जानो  चाहिए  ।  जब  तक  उसको  कृषि  योग्य  बना  करत
 उनको  नहीं  दया  जाता  है  उनका  काम  नहीं  बन  सकता
 है।  उनके  पास  इतनी  ताकत  नही  है,  इतन  साधन  नही
 है  कि  वे  उसको  हृषि  यांग्य  घना  सक  |  झगर  भापने
 ऐसा  किया  तो  उन  गरीबों  की  मदद  होगी  झौर  हमारा
 देश  भी  उन्नति  करगा  |

 श्री  शमशेकर  सिह  (वाराणसी)  कृषि  भौर
 ग्रामीण  व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  जो  बजट  सदन  में
 पेश  है  उसके  सम्बन्ध  में  जो  जनता  पार्टी  का  चोषणापत्र
 है,  उसको  मैं भ्ापके  सामने  रखता  चाहता  हूं  ,
 कृषि  से  प्रामदनी  बहुत  कम  है  झौर  गांव  @  निजी
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 व्यवताय  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता,  इसलिये  यांव  में
 पूंजी  नहीं  बनती  ।  इसलिए  इसके  विकास  के  लिये  जनता
 पार्टी  एक  राष्ट्र-व्यापी  नीति  प्रपनायेगी  भौर  इस  क्षेत्र
 में  कम-से-कम  40  प्रतिशत  खच  करेगी  ।  पहला
 बजट  जब  जनता  पार्टी  ने  पेश  किया  तो  वह  37.2
 अतिशंत  था,  दूसरा  बजट  पेश  किया  तो  वहु  40.  29
 अतिशत  था  और  तीसरा  बजट  43  प्रतिशत  है।
 लेकिन  अपने  क्ृषि  मंत्री  श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला
 और  क्रषि  राज्य  मंत्री  श्री  भानुप्रताप  सिंह  के  रहते
 हुए  मैं  सोचता  था  कि  यह  जो  40  प्रतिशत  का  प्रस्ताव
 आपने  झ्राज  तक  पूरा  किया,  यह  देखने  में  43  प्रतिशत
 लगता  है  देखने  में  यह  प्रस्ताव  साध  है,  लेकिन  इसमें
 कुटिलता  भरी  हुई  है।  भ्रगर  इस  कुटिलता  के
 जाल-बढ्े  को  माननाय  मंत्री  जी  काट  सकें  तो  इस  देश
 पर  भौर  देश  की  खेती  के  उन्थान  पर  बड़ी  कृपा
 होगी  1  इस  पूरे  के  पूरें  बजट  में  जो  43  प्रतिशत  का
 है,  इसमें  जो  फर्टिलाइज़र  पैदा  होता  है  श्लौर  उसमें
 जो  फैक्टरियों  पर  पैसा  खर्च  होता  है,  वह  भी  कृषि
 और  ग्रामीण  व्यवस्था  में  जोड़  दिया  गया  है  झाप
 देखेंगे  कि  फैमली  वैलफेयर  पर  जो  पैसा  खर्च  होता
 है,  उसका  75  प्रतिशत  भी  इसी  ग्रामीण  क्ष  व्यवस्था
 पर  जोड़  दिया  गया  है  ny  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  पर  जो
 पैसा  खर्च  होता  है,  बह  भी  इसी  बजट  में  जोड़  दिया
 गया  है  1  सबसे  मजेदार  और  नोट  करने  की  बात
 यह  है  कि  समान  स्केल  इंडस्ट्री  में  जो  is  लाख  रुपये
 तक  की  फैक्टरो  खड़ी  करेगा,  वह  भी  लघु  उद्योग
 चंधे  में  आता  है  ।  श्राज  गांव  के  किस  आदमी  की
 हैसियत  है  कि  15  लाख  रुपय्रे  का  उद्योग  धंधा  वह
 खड़ा  कर  सके  ?  लेकिन  उस  मंद  को  भी  इसमें
 जोड़  दिया  गया  है  t

 जो  झ्ाधिक  उन्नयन  की  पूंजी  है,  जिसको  कहा
 जाता  है  कि  हमने  क्रांतिकारी  तबदीली  को  भूख
 जगाई  है,  हमने  गांव  की  शोर  जाने  का  महाप्रयाण
 किया  है,  जरा  उसकी  तरफ  भी  ध्यान  दें  t

 सार्वजनिक  ह...  के  लिये  रखे  गये  कुल
 पूंजी  विनियोग  के  साधनों  का  कम  से  कम  40
 प्रतिशत  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  के  लिये
 निर्धारित  किया  जाना  सरकार  का  भ्रति  आवश्यक
 सक्य  होना  चाहिये  -  इन

 दीग
 साधनों  में

 पक्की  सड़कों,  परिवहत  जौर  शिक्षा  पर  लगायी
 गई  राशि  शामिल  नहीं  होगी  i

 लेकिन  मैं  आपसे  भश्रनुरोध  करूंगा  कि  काम
 के  बदले  जो  अनाज  योजना  श्राज  चल  रही  है
 झौर  उसमें  जो  प्रामीण  सड़कें  बन  रही  हैं,  उसको
 भी  इसमें  जोड़  दिया  गया  है।  यदि  सब  को
 मिलाकर  देखेंगे  तो  और  भी  मजे  की  बात  है  कि
 चोगी,  शुगरकेन,  ट  श्रौर  काटन  की  जो  इंडस्ट्री
 है,  उनको  भी  कृषि  के  भ्रन्तग्रंत  जोड़ा  गया  है  ।.
 यदि  फर्दिलाइजर  'वैदा  होकर  खेत  में  हस्तेमाल  हो,
 इसलिये  उसको  खेती  में  जोड़ा  जाये,  तो  इन
 फेक्टरियों  में  जो  चीजें  पैदा  होती  हैं,  जो  कि  खेती
 में:  इस्तेमाल  नहीं  होती  हैं,  उनको  इंडस्ट्री  में  क्‍यों  नहीं

 CHAITRA  2,  90i  (SAKA)  Min.  of  Agri.  &  298
 Trrigation’

 जोड़ा  गया  दोनों  तरफ  दुधारू  तक॑  चलते  हैं।
 एक  मुह  में  जिसके  दो  जीभ  होती  हैं,  वह  जानबर
 बहुत  ही  खतरनाक  होता  है।  यह  पूरे  का  पूरा
 शुगर  केत  शौर  जद  जो  पैदा  हो,  उसको  भी
 इसमें  जोड़  दें  भौर  फर्टिलाइजर  भी  इसमें  जोड़
 दें,  यह  ठीक  नहीं  झगर  इन  सारी  मदों  की
 इसमें  से  निकाल  दें,  तो  मैं  बड़ें  श्रदव  के  साथ
 कृषि  मंत्री  जी  से  भ्नुरोध  करूंगा  कि  पिछली  बार
 जो  31,  कुछ  और  श्रब  की  बार  34,  कुछ  खर्चे
 करने  जा  रहे  हैं,  तो  40  प्रतिशत  की  बात  प्रधूरी
 रह  जायेगी।  झाग  हालत  इतनी  खराब  होगी।

 कृभी  कभी  शर्म  आती  है,  लोग  पूछते  हैं  कि
 जनता  पार्टी  ने  बड़ी  शान  के  साथ  कहा  था  कि
 हम  गांव  की  ओर  जा  रहे  हैं,  महाप्रयाण  कर
 रहे  हैं  बौर  जब  हमारे  मंत्री  श्रौर  हमारी  जनता
 सरकार  के  लोग  कहते  हैं  तो  गालिब  का  एक
 शेर  याद  आ  जाता  है

 आवफा  ना-ब्राशना,  कब  तक  सुन्‌  तेरा  गिला,
 बेवफा  कहते  हैं  तुझको,  और  शर्माता  हू  में  t

 ब्रेवफा  श्रीमान  को  कहते  हैं,  लेकिन  शर्माना  हमें
 पड़ता  है।  लेकिन  शर्माकर  भी  काम  करते  चले
 जा  रहे  हँ  विचित्र  स्थिति  है।  सारे  के  सारे
 कृषि  जीवन  में  आज  एक  विष  घुल  रहा  है,  जरासा
 इन  सब  च्रोजों  की  तरफ  नजर  डालें।

 4  hrs,

 इस  देश  में  चीनी  का  बाम  तय  होता  है
 क्पोंकि  बह  फैक्टरी  में  बनती  है  लेकिन  गन्ने  का
 दाम  तय  नहीं  होता  कि  इसका  लाभप्रद
 क्या  है,  लागत

 द
 और  समता  मूल्य  क्‍या  है श्ाज  तक  इन  तीनों  मूल्यों--लागत

 कप
 लाभग्रद

 मूल्य,  समता
 ड

 निर्धारण  की  कोई  व्यवस्था
 नहीं  हुई  है।  चीनी  का  दाम  तय  होता  है,  क्योंकि
 उसको  फैक्टरी  और  इंडस्ट्रियलिस्ट  बनाता  है--
 उसका  लाभ  प्राईवेट  सैक्टर  में  उद्योगपतियों  को
 मिलता  है  शौर  पब्लिक  सैक्टर  में

 मुरोरेद
 को

 मिलता  है।  पूंजीपतियों,  ब्यूरोक्रेट्स  सरकार
 के  इस  ब्रिंगुट  से  गे  का  दाम  तय  नहीं  होता  है,
 लेकिन  चीनी  का  दाम  तय  होता  है।  यही  हालत
 रूई  को  है--रलूई  का  दाम  तय  नहीं  होता  है
 मगर  कपड़े  का  दाम  तय  होता  है।  झाज  ही
 इस  सदन  सें  इस  बारे  में  बहस  चल  रही  थीं,
 जिसमें  उद्योग  मंत्री,  श्री  जाजें  फर्तन्‍्डीस,  से  सवाल
 किये  गधे  |  श्रीमती  चन्द्रावतती  ते  कहा  कि  जब
 पिछले  साल  ई  का  दाम  355  रुपये  प्रति
 क्विंटल  था,  तो  कपड़े  का  दाम  5  रुपये
 प्रति  मीटर  था,  लेकिन  इस  साल  जब  कई  का
 दाम  260  रुपये  प्रति  क्विंटल  है,  तो  कपड़  का
 दाम  ii  रुपये  प्रति  मीटर  है।  जब  ्  का  दाम
 घड़े,  तो  कपड़े  का  दाम  बढ़े,  यह  व्यवस्था  कैसे
 चलेगी  ?  इस  व्यवस्था  के  बारे  में  हमें  प्लौर
 झापको  सोचना  होगा।
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 [Surx  Damenpranate  Basu  in  the
 Chair].

 इन  चीजो  को  पैदा  करने  में  चार  तरह  के
 पानी  इस्तेमाल  होते  ह  कबीर  ने  कहा  है:

 माया  महाठगनि  मैं  जानी,
 केशव  की  कमला  बन  बैठी,  शिव  के  भवन
 भवानी,
 भा  की  मूरत  बन  बैठी,  वीरथ  में  भई
 पानी।

 पानी  का  बढ़ा  महत्व  है।  लेकिन  सरकार  गेह
 झौर  अनाज  पैदा  करने  के  लिए  जो  पानी  बेचती
 है,  उस  पानी  के  चार  दाम  है।  राजकीय  नलकूप
 से  जो  पानी  मिलता  है,  उसके  लग  दाम  है।
 नहर  से  मिलने  वाले  पानी  के  श्रलग  दाम  है।
 बाघ  से  जो  नहर  निकलती  है,  उसके  पानी  के
 झलग  दाम  है  t  डाल  सिचाई  योजना,  लिफूट
 इरिगेशन,  के  पानी  के  अलग  दाम  है।  पाचवा
 पानी  बह  है,  जो  निजी  नलक्प  से  निकाला  जाता
 है,  उस  के  दाम  ्रलग  है।  लेकिन  जब
 गेह  बाजार  में  आामेगा,  तो  उसका  एक  ही  दाम
 है।  ऐसा  नहीं  है  कि  जा  जावल  श्र  गेह,  60
 रपये  प्रति  एकड़  के  थानी  से  पैदा  किया  जाये,
 उसे  का  दाम  अधिक  है  और  15  स्प  प्रति
 एकड़  वाले  पानी  से  पैदा  किं  गय  चावल  शौर
 बेह  का  दाम  कम  है।

 मेरे  एक  सवाल  के  जवाब  मे  राज्य  मत्री  ने
 बहुत  पहले  कहा  था  कि  सरकार  ऐसी  व्यवस्था
 कर  रही  है  कि  सभी  पानियों  के  दाम  एक  हां
 जाये।  इस  बात  को  साल,  डेढ  साल  हो  गया  है,
 झाज  लक  उस  योजना  पर  अ्रमल  क्यो  नहीं  किया
 गया  ?  पानी  के  दाम  क्यो  नहीं  एक  किये  गये,
 जबकि  पानी  से  उत्पादित  खीजो  के  दाम  एक  है?

 हमारे  देश  में  35  करोड  एकड़  जमीन  पर
 खेती  हो  रही  है।  उसमें  से  io,  i:  एकड़
 जमीन  ऐसी  है  जहा  एशाई  इर्गिशन  है
 झौर  जहा  उर्वरक  का  भी  इस्तेमाल  होता  है।  प्रगर
 फी-एकड  ढढ  टन  भी  मान  ले  तो  ii  एकड़
 जमीन  से  लगभग  joh  करोड  टन  का  उत्पादन
 होता  है।  बाकी  25  करोड़  एकड  जमीन  बिना
 सिचाई  की  है,  जिसे  झ्रासमान  सहारे,  झाकाश
 श्रासरे  या  भगवान  झासरे  कहते  है।  प्रगर  वहा
 का  उत्पादन  ह:11: ल  टन  फी  एकड़  मान  लिया  जाये,
 तो  वहा  i2  करोड  दन  का  उत्पादन  होता  है।
 इस  प्रकार  हमारे  देश  में  कुल  उत्पादन  28
 करोड  2९०८  का  हुआ ।  लेकिन  सरकार  की  श्रोर
 से  बताया  जाता  है  कि  पिछले  साल  i2.  60
 करोड़  ्त  का  रिकार्ड  उत्पादन  था  और  शब
 i5  करे  ह  हन  होने की  श्ाशा  है।
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 सवाल  यह  है  कि  ये  झांकड़े  बनाने  व  ले  कौन

 लोग  है,  किन  एजेन्सियों  द्वारा  ये  झाकड़े  बनागे
 जाते  है?  इस  देश  में  60  करोड़  लोग  हहते
 है  ।  जेल  मैमूमल  के  भनुसार  एक  झादमी  को
 750  श्राम  अनाज  मिलना  चाहिए।  इस  हिसाब
 से  60  करोड  लोगों  के  लिए  i6.20  करोड़
 टन  झनाज  बैठता  है,  लेकिन  i2  करोड़  टन
 उत्पादन  बताया  जाता  है।  इस  स्थिति  में  कहना
 पड़ता  है  कि  या  तो  ये  झाकड़े  गलत  है  ौर  या
 हिन्दुस्तान  के  झाधे  झादमी  झाज  भी  भूखे  रह
 रहे  है  1  लेकिन  मेरी  समझ  में  ये  ब्राव डे  गलत
 है,  उत्पादन  ज्यादा  हो  रहा  है।  इस  सरकार  की
 निर्यात  की  नीति  के  कारण  झाज  इस  देश  का
 किसान  रोज  वरोज  दरिद्र  हो  रहा  है।  हम  गांवों
 की  और  महाप्रयाण  करने  की  बात  करते  है,
 नगर  शहर  की  श्रट्टालिकाशों  को  ऊचा  करने  का
 काम  कर  रह  2.974  में  भ्रनाज  वा  निर्यात
 GMI 45029  हजार  टन,  975  में  24496
 हजार  टन,  976  में  48250  हजार  टन
 977  में  lsute  हेजार  टन--इस  का  अर्थ है

 कि  निरस्तर  घटता  गया  t

 ora  चीनो  को  लीजिये--9734  में,  443  oF
 हजार  टन  का  नियति  हुआ,  34075  में  996  OF
 हजार  टन,  976  में  843  07  हजार  टन
 निर्यात  ई,  लेबिन  2977  में  254  om  हजार
 टन  निर्यात  हुई--इस  का  अथ  हे  कि  1१77 में
 झाध  से  भी  कम  चीनी  निर्यात  हई।

 1973-74  में  गन्ने  का  मूल्य  0  20  FO
 प्रति  बिविटल  निश्चित  किया  गया,  1974-75
 में  10  40  रप  प्रति  क्विटल,  975-76  में
 1  स्0  प्रति  क्विटल,  1970-77  में  0  80२0

 प्रति  क्निटल  और  1977-78.  में  i0  ४0२0
 प्रति  क्विटल

 चोछरी  बलबीर  सिह  (होशियारपुर)..  यह
 मुल्य  बहा  है?  यह  तो  सिर्फ  कागज  पर  है।

 क्री  खस्प्रशेखर  सिह  यह  बात  ठीक  है--
 10,80.  रु0  प्रति  क्विटल  कागज  पर  है  जब

 कि  4  से  5  रपये  प्रति  विवटल  में  गन्ना  बिका
 या  किसानो  ने  उस  को  दियासलाई  लगा  कर
 जला  दिया  1  आप  देखिये  एक  तरफ  किसान
 की  हालन  यह  है  कि  गन्ना  उस  को  जलाना  पड़
 रहा  डै  ई  मन्द  भाव  पर  बेचनी  पड़  रही  है
 दूसरी  तरफ  श्राप  जरा  चावल  के  थोक  सूचकांक
 को  देक्िये  -  यह  हमारी  झपनी  सरकार  है,  यह
 सरकार  आशिक  नीति  के  हिसाब  से  समता  मृल्य
 चाहती  है,  पैरिटी-प्राइस  चाहती  है,  लेकिन  जरा
 चीजो  के  दामों  को  देखिये।  1971  में  बावल  का
 थोक  सूचाक  10  3  था,  7974  में  374  7
 था,  975  में  I88  2  था,  976  में  54  9
 था,  लेकिन  977  में  163.6.  हां  गया।  हस  का
 अर्थ  है  कि  1975,  में  :a8  2  था  लेकिन  7077
 से  63.6  पर  चला  गया,  मानी  6-7  परसेन्ट
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 लगभग  माइनस  हो  गया  t  यही  हारूत  कह
 की  रही  है।

 झब  मै  प्राय  का  ध्यान  खेतों  में  इस्तेमाल
 होनेवालो  चीजों  के  मूल्यों  की  झोर  ले  जाना
 चाहता  हूँ,  क्योंकि  जां  चीजें  बेती  मे  पैदा

 उन के  मूल्य  सो  घटते  जा  हे  है
 लेकिन  जो  लीजे  लेती  मे  इस्तेमाल  होनेवाली  है--
 उन  के  दास  बढ़ते  जा  रहे  हैं।  हमारी  कृषि  व्यवस्था
 रीढ  से  जी  हुई  है,  झाज  हमारी  रीढ़  टूट  रही
 है,  बचर  कोने  जा  रही  है,  इन्सान  मरते  जां
 रहा  है।  झाज  इसान  सती  नहीं  कर  रहा  है,
 झाप  उस  को  जागर  कहें,  जानवर  कहे,  आज
 इन्सान  के  रूप  में  जानवर  खेती  में  लगा
 हुआ  है।  से  ते  पिछले  साल  भी  कहा  था  कि

 ड्
 लोग  कपि  जौ  “कृषि  मलस्य  जीवन”  समझते

 लेकिन  मै  इस  का  ग्कृूषि  मर्खस्न  जीवन  '  समझता
 हू,  ।  झान  क्ष  में  मृख  लॉग  नगे  हुए  है  जो
 इतना  प्रधिव  परिश्रम  करते  है  जा  दोपहर  का
 इनती  सख्त  धप  में  अपना  हड्डिया  का  जलाते
 है  लेकित  फिर  भी  उन  का  1 फ्  के  मृकाबले
 में  कम  दाम  सिलते  है  और  दूसरी  तरफ  आप  यह
 देखिये  fe  wal  में  काम  ब्याने  वाली  जा  दूसरी
 चीजे  है  उन  क  दाम  कितने  बढ़  गये  हैँ  Y  प्राप
 बैटरी  को  ही  ले  लीजिए।  बैटरी  द्ेवडर  में
 इस्तेमाल  हाती  है  और  तैर  का  दाम  क्तिना
 हा  गया  है।  बैटरी  म  जा  लीइ  और  प्राक्साइड
 लगता  है,  उस  मे  दाम  वाव  बंध  में  चार  दफा
 बढे  है।  सितम्बर  i975  में  उस  वे  दास  8600
 तपये  पर  मैंद्रिक  दन  थे  और  भ्रक्नूबचर  ॥५7६  मे
 बे  o.00  स्पंये  पर  मेंट्रिक  टन  हां  गये।  उस  के
 बाद  जनवरी  से  े बढ़  कर  1000  रूपये  पर
 मेद्रिक  टन  हां  गय  झौर  फिर  3;  मार्च  i474
 को  थे  बढ़  कर  i4,00  रपये  पर  मढ्िक  हल
 हो  गये।  इस  वर्ष  के  ग्रन्दर  दुगने  दाम  हो  गये  |
 I97]  में  जो  ट्रक्टर  29  हजार  स्पये  का  मिलता

 था,  उस  के  बाद  बढ़  कर  ७0  हजार,  6l
 हजार  और  62  हजार  रुपये  हो  गये  यानी  दुगने
 झौर  तीन  गने  उस  के  दाम  हा  गये।

 क्षय  ब्ोपे  डीजल  का  देखिए  7  i97i  में
 जहा  उस  का  हन्डेगग  नम्बर  04  5  था,  वहा
 977  में  बह  बढ़  कर  293  9  हो  गया  977

 Hoy04g  5  और  4977  मे  23  9  और  डीजल
 का  मौजूदा  दाम  जा  बढ़  गया  है,  उस  को  अगर
 मददेनज़र  रखा  जाए,  तो  यह  2i3  ५  बढ़  कर
 240  हो  जाएगा।  झाप  ने  यह  भी  देखा  कि  जिस
 गे  से  चीनी  बनती  है,  चोनी  के  दास  तो  बढ़
 गये  लेकिन  गन्ने  कां  दाम  नहीं  बढ़ा  बल्कि  घटा  है।
 कही

 अत स
 सही  हई  झौर  चीनी  का  दाम

 30  बढ  गया।  पहले  उस  का  दाम  2  20
 रुपये  किलो  था  और  झब  यह  बढ़  कर  4  क्प्षे
 झौर  3  20  रुपये  प्रति  किला  हां गेया ।  (व्यवधान)
 साढ़े  चार  क्पये  की  याद  करते  है,  तो  फिर  इन्दिरा
 गाली  की  तारीफ  करनी  होगी।  हम  तो  श्राप  की
 तारीफ  करना  चाहते  है।  2  45  रपये  प्रति  किलो
 चीती  श्राप  भी  देते  थे।  इसी  तरह  का  बिसली
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 का  इस्डेक्स  नम्बर  प्राप  देखे  ।  oi97l  मे
 यह  i0l  ५  था  जौर  1977,  में  यह  बढ़  कर
 7  6  हो  गया  है।  डूक्टर  का  oi97)  में
 l09  6  था  जौर  i977  में  यह  बढ़  कर  203

 हो  गया  है।  फिर  कुषि  फाबड़े  का  धाप  देखे,
 L97  में  जहा  इस  का  इन्डेक्स  नम्बर  i:3  6

 था,  3977  में  वह  बढ़  कर  26  9  हो  गया
 झौर  प्रभो  बीजू  पटनायक  साहब  ने  जो  दाम
 बढ़ाए  है,  जो  265  रुपये  प्रति  बबीटल  हमे  er
 मिलती  थी,  उन  से  बने  हुए  फावड़े  के  दाम  360  to
 प्रति  क्वीटल  हो  जाएगा  ।  इसी  तरह  से  झाप  यह
 देखे  कि  पिन्ड  लाहा,  जिस  का  इन्डेक्स  नम्बर  i977
 में  00  था,  वह  977  में  बढ़  कर  ig7  &
 ही गयां  और  फर्टिलाइजस  का  जो  i907]  में
 l0u0  3  था  वह  बढ  कर  ise  5  हो  गया,  झाप

 की  महान  कृपा  के  बावजद।  इस  तरह  से  झाप  देखे
 कि  सारी  खीजो  के  दाम  बढ़ते  बले  जा  रहे  है,
 खती  में  जो  चीजें  इस्तेमाल  हाती  हैं,  उन  के  दाम
 घाई  की  रफ़्तार  से  बड़  रहे  है  और  क्सान
 जॉ  हतना  परिश्रम  बरता  है  झौर  किसान  जो
 चीजो  को  पैदा  करता  है,  उस  की  उन  चीजों  के
 दाम  झगर  बीटों  बी  रफ़्तार  से  भी  बढ़ते  तो  हम
 ाप  का  मबारक्वाद  देत  लेकिन  मुबारकबाद  तो
 ब  भी  देंगे  क्योकि  दाम  माहइनस  को  तरफ  जा
 रह  है।  ग्राज  किसानों  का  गौदामी  बी  तरफ  जाना
 पहला  #,  गांदाम  किसान  की  तरफ  नहीं  जाते
 है।  व्यवस्था  यह  हानी  चाहिए  कि  उन  के  लिए
 गांदामों  वही  पर  हां  शौर  जो  उन  की  फसल  है,
 उस  वा  इन्यशायारेज  ह्लो।  इस  को  साथ  साथ  जैसे
 गोदामों  में  रखे  हुए  माल  के  ऊपर  शहरों  में  कैश-
 चाहिट  मिलता  है,  एडवान्स  मिलता  है,  उसी  तरह
 से  जा  माल  किसान  रखे  हां  उन  को  भी  एडवान्स
 मिलना  चाक्टि।  प्गर  इस  तरह  की  व्यवस्था  नहीं
 होती  ॉ  किसान  हमेंशा  लठता  ही  रहंगा।  झब
 उस  का  पैसे  की  जरूरत  हांती  है,  तो  उस  का  अपना
 माल  बेचना  ही  पडता  हैं  और  डिस्ट्रेम  सेल  करनी
 पड़ठदी  है।  ऐसी  ध्यवस्था  हॉनी  चाहिए  जिस  से
 क्सान  को  ऐसा  न  करना  पड़े  ।

 काम  के  बदले  अनाज  ग्राजना  का  जिक्र  करते
 ए,  पग्रन्त  में  में  एक  बात  प्ौर  आप  की  सेवा

 अर्ज  करना  चाहता  ह।  ।  लाख  to  हज़ार  मेट्रिक
 टन  श्रास्ध्र  प्रदेश  मे  पिछले  साल  गेह  ग्राबटित  किया
 गया  लेकिन  “ल  खर्च  हया  23५५7  मेंट्रिक  टन
 शौर  इसी  तरह  से  हर  प्रदेश  मे  हुआ  कि  जितना
 आजटित  हसा  काम  के  बदले  झनाज  याजना  में
 उस  की  एक  “चौथाई  भी  खर्च  नहीं  हुआ।  इस  का
 कारण  क्या  है।  दस  के  कारणों  में  जाया  जाए,  तो
 प्रता  चलेगा  कि  जो  गेह  या  चायल  इस  योजना
 में,  अधीन  दिया  गया,  उस  में  से  50  से  ले  कर  75
 प्रतिशत  तक  गड़ा  हा  था  या  लराब  था  ।  इस
 कारण  से  यह  योजना  ठीक  से  नहीं  खल  पाई  झौर  इस
 तरफ  आप  को  ध्यान  देना  होगा  |

 इस  के  श्रलाबा  में  यह  भी  कहना  बाहुगा  कि
 पिछले  साल  ii2  50  रुपये  का  समन
 झापने  दिया  था  |  इस  मोल  के  लिए  प्रभी  कुछ  नही
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 [ar  चस्प्रशेत्रर  सिह]
 किया  है  लेकिन  ग्राज  गेह  बाजार  में  80,  90  रुपया

 पर  क्वीदल  बिक  रहा  है  भ्रौर  जहां  समर्यन  मलय  पर
 खरीददारी  होती  है,  वहां  बनिये  की  एजेन्सी  रहती
 है  या  बिचौलियें  की  एजेन्सी  रहती  है  और  उमर
 को  जरिये  से  गेह  लिया  जाता  है  श्र  वे  ज्यादा
 मुनाफा  कमा  लेते  है  ।

 एक  सासनोय  लदस्थ  बोरे  भी  नहीं  है  ।

 श्री  श्वत्शेखर  सिंह  बोरों  का  तो  इन्तजाम
 कर  लेंगे  ।  प्रन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हू
 कि  कृषि  का  अगर  उद्योग  की  तरफ  माना  जाए,  तभी  जा
 कर  कृषि  का  विकास  हो  सकता  है।  एस  में  जो  शासन
 को  कमिया  है,  उन  को  छिपाने  से  कोई  फायदा  नहीं
 होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  एक  शेर  कहना  चाहेगा गा  ।

 “इन्सान  श्ाज  भी  है  गुलामी  से  सरमगू
 यह  वात  श्रौर  है  कि  तरीके  बदल  गये  ॥।

 केबल  तरीके  ही  बदले  है,  और  कुछ  नहीं  बदला  ।

 इन  शब्द  के  साथ  में  यह  बह  कर  समाप्त
 करता  ्  कि  इतने  बुद्धिमान,  योग्य,  सुशिक्षित
 संस्‍्का  रगा  लोगा.  &  मल्लालय  में  रहते  हुए  भी  अगर  गावो
 का  विकास  नहीं  हो  सका,  ता  मैं  एसा  ही  सही  मानता
 कि  झागे  यह  ही  सकेगा।  यह  श्रेय  इन  लाग्रा  को
 जाये  और  श्रेय  का  लेने  के  लिए  जहा  भी  लड़ना  पडे,
 हमें  लडना  चाहिए  श्न  शब्दों  के  साथ  में  कृषि
 म्रत्ालय  की  मांगा  का  समर्थन  करता  ह्

 SHRI  VENUGOPAL  GOUNDER
 (Wandiwash):  Mr.  Chairman,  Sis,  |
 rise  to  support  the  Demands  of  the
 Mimsiry  of  Agriculture  and  Irrigation.
 I  would  be  failing  in  my  duty  if  i  do
 not  congratulate  the  Ministry  for
 having  raised  the  production  of  foud-
 grains  to  the  extent  of  25  million
 tonnes.  Though  we  are  proud  of  :  us-
 ing  the  prouction  to  that  level,  yet  what
 about  the  man  who  has  achieved  this
 target,  who  has  produced  425  million
 tonnes  of  foodgrains?  What  steps  we
 have  taken  to  take  care  of  his  interest?
 He  is  not  expected  any  Bharat  Ratna
 or  any  such  thing  from  you.  He  wants
 food,  cloth  and  a_  shed.  We  will  ve
 failing  in  our  duty  if  we  do  not  pro-
 vide  Him  with  food,  cloth  and  shelter.
 We  are  talking  {oo  much  that  we  have
 achieved  our  target.  But  one  thing
 the  Minister  should  not  forget.  The
 monsoon  was  very  very  favourable  to
 them  and  because  of  that,  they  have
 achieved  this  target.  So,  they  should
 not  be  complacent  about  it.  Otherwise,
 the  situation  woulg  be  very  difficult.
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 The  Ministry  should  bear  in  ‘ning  the
 fact  that  if  the  monsoon  fails  what
 would  be  the  position?  And  keeping
 that  in  mind,  they  should  plan  their
 strategy,

 When  the  Munistry  of  Agricullure
 ask  us  to  produce  more,  they  should
 find  markets  for  the  produce  in  foreign
 markets.  Otherwise.  the  person  who
 produces  will  suffer  more  because  the
 law  of  supply  and  demand  vill  nave
 greater  force.  Unfo!t{unately,  in  ‘Tamil
 Nadu  and  some  other  States  the  sugar
 cane  prowers  have  left  their  land  fal-
 low  because  a  proper  price  i*  not  puid
 to  them.  The  agricu‘turists  say  that
 they  are  not  getting  their  dues  irom
 the  mils  4ad  the  mili  owners  say  that
 they  are  mot  able  to  get  a  proper
 market  because  there  is:  no  demand
 for  sugar.  The  result  is  that  the  far-
 mers  ate  suffermg  a  Jot.  The  Ministry
 should  come  forward  ty  help  those
 farmers  in  such  cases  where  the  de-
 mund  is  less

 Of  course,  organisations  hke  the
 Food  Corporation  of  India  anq  the
 Civil  Supphes  Corporation  are  pur-
 chasing  it.  But  they  should  vot  b«
 guided  by  the  rules  about  grades  and
 so  on  Now’  what  happens  is  that
 when  they  are  purchasing  trom  the
 farmers,  they  are  guided  by  the  rules
 about  grade  ang  so  on.  But  when  they
 are  put  to  loss,  they  give  some  other
 reason  for  the  loss  |  would  say  that
 the  Ministry  of  Agriculture  need  not
 be  strictly  guided  by  the  rules:  at
 least  in  the  matter  of  purchasing  food-
 grains  let  them  be  magnanimous.  Let
 them  find  ways  and  means  to  purchase
 all  the  foodgrains  that  the  farmers
 offer  for  sale  Let  them  not  make  the
 farmer  go  back  with  his  produce  on
 the  groung  that  it  is  not  up  to  the
 quality  or  grade.

 Coming  to  the  question  og  market-
 ing,  a  person  who  produces  industrial
 goods  fixes  the  price  for  his  product
 while  a  person  who  produces  foodgraing
 is  not  in  a  position  to  fix  the  price  for
 his  own  produces.  We  should  create
 conditions  where  a  farmer  can  fix  his
 price  for  Wiiaf  he  produces.  Now  the
 price  is  fixed  by  a  middleman,  who
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 knows  nothing  ahout  farming.  as  far
 as  possible,  we  should  try  to  eliminate
 the  middleman  so  that  we  can  do
 something  for  agriculture.

 The  FCI  is  functioning  only  in  big
 cities  like  Madras.  lt  has  no  offices
 at  the  taluka  or  zilla  parishad  level.
 There  should  be  branch  offices  at  every
 taluka  so  that  the  farmers  can  take
 advantage  of  it  for  the  dispisal  of
 their  produce.

 Paddy  ean  be  cultivated  only  through
 irrigation  whereas  wheat  can  be  culti-
 vated  with  or  without  irrigation.  The
 support  price  fixed  tor  wheat  i»  hgh,
 whereas  that  for  rice  is  very  low
 There  is  u  lot  of  discrimination  here
 Thee  is  a  demany  that  the  cultivation
 cost  of  paddy  should  be  taken  mie
 cons,dzration,  as  if  iS  More  on  account
 of  irrigation,  whereas  it  is  less  for
 wheut  because  it  can  he  cultivated
 without  irrigation  So  I  am  at  a  less
 to  understand  why  wheats  fixed  a
 high*r  prire  in  comparison  with  pal-
 dy  This  discrimination  should  be
 removed  and  both  wheat  and  paday
 should  be  given  the  same  price.

 Now  there  are  Commodity  Boards  to
 look  ufter  the  interests  of  those  commo-
 dities  like  the  coconut  Board,  Cofice
 Board,  Tea  Board,  Cashewnut  Board
 and  so  on.  In  the  same  way,  theie
 should  be  boards  for  groundnut,  paddy
 etc.  consisting  of  real  farmers,  ane  not
 those  who  know  about  farming  only
 from  books.  The  Board  shouid  consist
 of  people  who  know  the  practical  diffi-
 culties  and  it  should  look  after  the
 interests  of  the  farmers  800  make
 necesSary  recommendations  to  the
 Government,

 The  Agricultural  Prices  Commission
 was  appointed  in  1965.  From  then  on-
 wards  there  was  no  further  Commis-
 sion,  Of  course,  it  was  revived  or
 reintroduceg  in  a  different  focm.  So,
 I  suggest  that  a  Price  Commissivn  may
 be  appointed  so  that  the  cost  of  the
 paddy,  groundnut,  chillies  ete.  is
 taken  into  consideration  and  a  sup-
 Port  price  is  given  to  these  crops.

 CHAITRA  al,  90l  (SAKA)  Min.  of  Agri.  &  306
 Irrigation

 Another  point  is  that  wheat  was  pur-
 chased  and  it-was  given  to  the  public
 at  subsidised  prices.  In  these  same
 manne,  the  paddy  may  be  purchased
 at  a  higher  cost  and  it  may  be.given ap
 the  public  at  a  subsidised  rate.  Sup-
 pose,  the  prices  of  industrial  goods
 have  increased,  nobody  vothers.  For
 example,  it  the  price  of  cloth  has  gone
 up  more  than  20  or  30  times,  nobody
 bothers,  not  even  the  Government
 bothers  But  they  should  hothor  very
 much  if  the  prices  of  feodgrains  have
 mereased  People  will  be  interested
 to  sec  that  the  prices  are  reduced.  But
 the  Government  should  take  initio  consi-«
 deration  the  fact  as  to  how  far  the  far-
 mets  could  be  benefited  by  the  increase
 in  the  pr.ce  If  there  is  so  much  in-
 crease  then  the  Governmenf  should
 come  torward  to  subsidise  these  things.

 There  is  one  more  important  thing
 which  ]  woul;  like  to  mention  here.  I
 would  like  the  Minister  of  Agriculture
 to  allot  more  funds  tor  irrigation  be-
 Cause  we  have  pol  a  vast  source  of
 water  Particulary,  we  have  gol.  peren-~
 nai]  rivers  in  the  North.  There  is  a  lot
 of  dispute  regarding  the  sharing  of
 river  waters.  Each  State  is  quarreling
 with  the  other  on  who  shoulg  be  Lenc-
 fited  Ultimately  neither  is  benefited,
 the  entire  water  goes  to  the  sca.  So,
 the  inter-State  waters  should  at  least
 be  nationalised  or  the  Minister  should
 take  cure  to  see  that  the  disputes  are
 settled  immeditely,

 There  is  a  big  and  ambitious  plan  for
 connecting  the  Ganga  anc  Cauvery
 rivers,  for  which  the  Worid  Bank  has
 agreed  to  give  assistance  and  the  ex-
 perts  have  also  pointed  out  that  it  is
 feasible.  If  the  two  rivers  are  connect
 ed,  definitely  the  farmers  will  be  bene-
 fital  Not  only  that.  The  employment
 possibilities  are  also  greater.  You  can
 give  employment  to  both  educated  and
 uneducated  agriculturists.  ‘lhere  jis  a
 lot  of  potentiality  for  employment.  In
 respect  of  agriculture,  definitely  there
 is  g  chance  to  inerease  all  such  poten-
 tialities.  So,  kindly  take  interest  and
 eonsidey  whether  it  is  possible  to  unite

 the  Ganga  and  the  Cauvery.  You  fake
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 the  water  to  the  South  so  that  the
 southern  people  will  also  be  benefited.
 Then  not  only  the  South  but  the
 ating  North  also  will  be  benefited.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  conclude
 now.

 SHRI  VENUGOPAL  GOUNDER:
 Now,  there  is  agrarian  unrest  through-
 out  the  country.  lf  the  problems  of
 agricultutists  are  not  solved.  and  7  we
 fai]  to  give  prop?r  attention  to  az:icul-
 ture,  then  we  will  be  failing  in  our
 duty,

 With  these  words,  J  con  ivde

 wt  भारत  मूचण  (नैब्रीताल)  सभापति  महांदय,
 श्राज  हम  कृषि  सथा  सिंचाई  मवालय  की  अनदान  मांगा
 पर  चर्चा  कर  रहे  है।  जिस  वातावरण  में  हम  भ्राज  रह
 रहे  है,  उसमें  मैं  इस  सत्नालय  के  मत्रिया  के  भाग्य  की
 सराहना  करना  चाहूगा  श्रौर  कहगा.  कि  वें  भाग्यशाली
 है,  क्योकि  यद्यपि  सभी  मल्नालयों  के  प्रन्तगत  गाने
 वाली  चीजों  का  अभाव  है--दश  म  खनिज  तेल
 कोयला,  बिजली  श्रौर  लोहा  नहीं  मिलता  है  सब  छीजो
 का  प्रभाव  है--,  मगर  कृषि  मत्रालय  के  अन्तर्गत  बाने
 वाले  खाद्यान्नों  की  बहुतायत  है  ।  वे  सब  जगह  मिलते
 है,  कोई  लाइन  लगाने  की  ज़रूरत  नहीं  है  ।

 लेकिन  इसके  लिए  किसकों  धन्यवाद  दिया  जाये,
 किसका  बधाई  दी  जाये  ?  प्रकृति  को,  जिसम  समय
 पर  वर्षा  हुई,  या  उस  किसान  को  जा  भूखा  रह  कर  भी,
 झभाव  मे  रह  कर  भी,  जमीन  को  जातता  है  ?

 बह  हडताल  नही  करता  है,  प्रश्न  प ैदा  करता  है  और
 उस  को  उपज  जो  भी  भाव  मिल  बेचना  पड़ता  है  1  इस
 के  लिये  मैं  किस  को  धन्यवाद  दू--कि  सान  को  धन्यवाद
 दू  या  प्रकृति  को  धन्यवाद  दु  ,  लेकिन  इस  मत्रालय  को
 धन्यवाद  नहीं  दिया  जा  सकता  है  t  किसान  के
 द्वारा  ज्यादा  पैदा  करने  के  बाद,  देश  में  खाद्यान्नों
 की  बहुतायत  के  बाद  भी  भ्राज  किसान  की  सिथति
 झच्छी  नही  है,  लेकिन  यदि  आप  कारखाना  से  देखे,  वहा
 जब  उत्पादन  बढ़ता  है,  उन  की  स्थिति  बहुत  अच्छी
 हदो  जाती  है  ।

 मैनीफेस्टो  की  बात  में  इस  लिये  नहीं  कहना  चाहता,
 क्योकि  हमारे  मत्नी  जी  का  सम्बन्ध  जनता  पार्टी  के  मेनी-
 फेस्टो  से  नहीं  रहा  है।  लकिन  में  एक  बात  कह
 सकता  हू--किसान  हाने  के  नाते  उम्होंने  भी  अपने
 किसानों  से  वायदा  किया  था  कि  किसान  ो  बोधाई  के
 दिनों  में  मूल्य  की  घोषणा  कर  देगे।  एग्रीकल्चर  प्राइस
 कमीशन  के  तौर-तरीको  के  बार  में  अब  तक  चिल्ला
 रहे  थे  कि  वह  गलत  है,  उस  को  हम  ठीक  करेगे  --लेविन
 कया  हो  रहा  है?  प्लाज  रोहू  कट  रहा  है--मत्री  जी  यहा
 बैठे  है,  भ्राज  तंक  वें  किसातो  को  उसकी  कीमल  नहीं  बतला
 सके  है  कि  वह  क्या  भाव  बिकेगा  ।  झाज  किसानो  द्वारा
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 पंदा  की  जाने  वाली  तमाम  चीज़ो  की  सही  लागत  निकाली
 जानी  चाहिये  धौर  उस  पर  उस  को  उचित  नफ़ा  ड्िमा
 जाना  चाहिये,  ताकि  बहू  जीवित  रह  सके  ।  लेकिन
 हीता  क्‍या  है--शहरों  ले  रहने  वाली  20  ५४तिशत
 आबादी  की  जेब  को  देखा  जा  रहा  है,  उस  का  बजट
 क्‍या  एला  करता  है,  वह  किस  भाव  पर  खरीद  सक  ता
 है--उस  को  दृष्टि  मे ंरख  कर  हिसाब  लगाया  जाता  है,
 क्योंकि  वे  जानते  है  --यदि  मजदूर  को  प ैसा  नही  मिलेगा
 सो  कारखाने  का  उत्पादन  गिर  जाएगा,  बह  हडताल,
 करेगा,  शहरों  में  रहने  वालों  की  बिल्डिगो  को  तोडेगा,
 मत्रियों  के  घरो  पर  धरना  देगा,  ला  एण्ड  प्रार्डर  की
 स्थिति  पैदा  करेगा,  ब्यूरोत्रेट्स  आराम  से  नहीं  बैठ
 सकेगे,  लेकिन  बेचारा  विसान  क्‍या  वरेगा--किसान
 यह  सब  कुछ  नहों  कर  सबता,  इसलय  किसान  बे  बारे
 में  उन  को  कोई  खिन्‍ना  नही  है  /  किसान  खेली  छोडकर
 हड़ताल  नहीं  कर  सकता,  वरना  बह  क्‍या  खायेगा  ?  वह
 प्रकृति  पर  निर्भर  है,  प्रकृति  उस  का  तनख्वाह  का
 एरियर  नहीं  दिला  सकती  ।  यदि  उस  ने  हडताल  कर
 दी  और  बोझाई  का  मौसम  निकल  गया,  ता  वह  खाने
 को  कहा  से  लायेगा  |  हसालिय,  सभापति  महांदय,  इस
 नौकरशाही  का,  इस  क्‍्रफसरशाही  को,  पूरा  झ्धिकार
 है  कि  उस  का  शांपण  करे  श्रौर  हमारे  मत्री  जी  उसी
 अआधिकारीवर्म  द्वारा  दा  गई  स्पार्टा  का  समथन  श्र
 हिमायन  करते  है  ।

 मने  श्वय  हुआ--एक  दिन  में  मंत्री  जी  से  बात कर  रहा  था।  उन्होंने  बह्ा--मैंन  भा  बहुत  हिइनाल  का
 है,  नारे  लगाये  है  ।  इन  सब  बात  का  में  जानता  हू--
 बयोवि  हम  लोग  श्रपाजीशन  में  रह  चुके  है  इसलिये
 अब  जब  कि  में  मत्री  बना  हू  ता  हडतालों  श्रौर  नारो
 से  अपने  का  कोई  फक  ड़ी  पडता  ।  हमने  भी  मर्टाबाद
 कहा  था,  हम  ने  भी  धरते  दिये  थे  इसलिये  झब  यह  हमारे
 दरवाज  पर  भी  हां  जाय,  तो  इस  से  क्या  प्रन्तर  पश्ता
 है  t

 कमान  की  श्राज  जा  स्थति  है--अनेक  बकता
 उसके  बारे  मे  बतला  चुके है  --झ्राज  पैदावार  से  लेकर
 उसके  जीवन  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  प्रत्येक  वस्लु--
 चाह  खेती  में  लगने  वाली  वस्तु  हो  या  उस  के  शरीर  पर
 लगने  वाली  वस्तु  हो--सब  महगी  होती  जा  रही  है,
 लेकिन  उस  के  द्वारा  जो  बस्तये  पैदा  होती  है,  बह  यदि
 अधिक  पैदा  कर  दे  तो  बाजार  में  बिखर  बिखरी  फिरती
 है,  उन  की  कोई  कीमत  नहीं  होती,  कोई  उन  का  खरीदार
 नहीं  होता  1 झाज  आलू  की  यही  हालत  है,  पिछले
 साल  गन्ने  की  यही  हालत  थी  1  हमारे  मत्नी  जी  ने  घोषणा
 कर  दी  कि  ाप  को  एक्सपार्ट  करने  की  छठ है.  किसान
 को  कहते  है  कि  तुम  एक्सपोर्ट  कर  दी  ।  इसका  यही  मतलब
 ह्भ्ा  कि  कमर  क॑  सारे  दरवाजे  बन्द  कर  दिये
 और  ताली  झपनी  जेब  से  रख  ली,  फिर  कहते  है  कि
 तुम  पर  काई  बन्धन  नहीं  है,  तम  बाहर  चले  जाघो  ।
 विदेशों  को  माल  तब  तक  नही  भेजा  जा  मकता,  जब  तक
 सरकार  दूसरी  सरकार  से  बात  कर  के  निर्यात  का  प्रबन्ध
 नही  करती  ।  किसान  स्वयं  बाहर  नही  ले  जा  सकता,
 यहा  पर  बिक्री  की  व्यवस्था  नहीं  है  -  कृषि  मत्ालय
 अगर  किसान  द्वारा  उत्पादित  वस्तुओं  का  विपणन  टीक
 से  नही  करा  सकता  है,  किसान  को  उसकी  उपज  का
 उचित  मूल्य  नहीं  दिला  सकता  है  तो  उसने  किसान  की
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 बहबूदी  की  जो  जिम्मेदारी  भ्पने  कघो  पर  ली  हुई  है

 सक  मी
 कर  सकता  है  भौर  बधाई  का

 पद  मही  हो  सकता

 कृषि  मत्ालय  के  साथ  सिचाई  जुड़ी  हुई  है।  यह
 सराहनीय  चीज़  है  कि  इस  को  कुषि  मंत्ञालय  के  साथ
 ही  रहना  चाहिये  ।  सिचाई  के  मामले  में  पिछली  सरकार
 के  मुकाबले  हमारी  सरकार  ने  कम  समय  में  अ्रधिक
 सिचाई  की  सृविधाये  जुटाई  हैं  और  प्रागे  के  लिए  भी
 उसकी  बड़ी  भारी  योजना  है।  किन्तु  काम  किस  प्रकार
 होता  है  उसका  एक  उदाहरण  मैं  देना  चाहता  हु  ।  इस
 सदन  के  अन्दर  पहली  बार  बोलते  हुए  भी  मैने  इसकी
 चर्चा  की  थी  1  आझ्राज  दो  वर्ष  बाद  फिर  से  मैं  इसकी
 चर्चा  कर  रहा  ह्  i  भेरे  क्षेत्र में  i974  में  जिवरानी
 डॉप  बनाने  के  लिए  उसका  शिलान्यास  कर  दिया
 गया  है,  योजना  झायाग  स॑  वह  एप्रव  हो  गया  है  ।  ७2
 करोड़  उस  पर  लागत  आएगी  ।  974,  975  और
 1976  निकल  गए।  7977  &  निर्वाचन  आए  ।  मै
 निर्वाचित  हा  कर  श्राया  -  तब  इस  हैप  का  कुछ  पता
 नहीं  था  ।  एक  वरोड  रपया  हर  साल  उसके  लिए  रखा
 जाता  था  जा  उसक  डिक्जिन  पर  खर्चे  हाता  था,  व्यवस्था
 पर  खर्च  हाता  छा  रिवर  बैड  तक  जाने  के  लिए  सडके
 बना  देते  थे,  छाटी  छाटी  टम्पोरेरी  पुलिया  बना
 देते  थे  और  बाढ़  श्ाती  थी  ता  सब  नष्ठ  हा  जाता  था,
 सब  बह  जाता  था  |  श्रगल  गाल  फिर  बना  देते  थे  ।
 श्पार्टमैट  ठीक  चल  रहा  ह  जा  उस  में  काम  करते  है
 उनको  नौकरी  पक्की  है  लकिन  हैम  क्‍यों  नहां  निकल
 कर  आ  रहा,  किसान  का  खेल  के  बास्ते  पानी  क्‍या  नहीं
 मिल  रश  है,  परशानी  क्‍या  है,  जब  मैने  पूछा  तो  मुझे
 बताया  गया  कि  डिजाइन  अभी  एप्रूव  नहीं  हुआ  हे,  एक
 नया  डिजाइन  काई  श्रमरीका  में  बता  हे  उरा  प्रकार  का
 बताया  जाए  ता  ७2  कराड  खच  आएगा  और  श्रगर
 झपने  परम्परागत  डिजाइन  के  मुनाबिक  बनाया  जाए
 तो  सत्तर  करोड़  खर्च  आएगा  ।  यह  जा  खर्चा  है.  यह
 तब  हान  को  बात  थी  y  जो  बड़े  इजीनियर  थे  वे  कहने
 @  कि  खतरा  माल  लगा  नहीं  चाहिये,  आठ  करोड़  कम
 खर्च  करके  ग्रगर  बना  दिया  गया  भौर  झगर  कल  का  टूट
 गया  तो  क्या  हो  |  भारतीय  इजीनियरो  की  या  तो
 बुद्धि  पर  विश्वास  नहीं  या  ईमानदारी  पर  विश्वास
 नहीं  ।  ईमानदारी  पर  विश्वास  कैसे  हो  क्योकि  चोरिया
 हो  रही  है,  बेईमानी  हो  रही  है  ।  इसका  नतीजा  यह
 हमा  कि  झाज  चार  साल  तक  डैस  सही  बना  भौर  बनना
 शुरू  नहीं  हुआ  ।  फीडर  चनल्ज़  बन  गई  है,  बरेज  का
 प्रबन्ध  हो  गया  है  लेकिन  इम  कही  नही  है,  चार  साल  हा
 गए  है  डिजाइन  ही  नहीं  तैयार

 ड्रा
 है  02  करोड़

 की  जगह  शब  भम्सी  करोड़  में  भी  नहीं  बनगा  क्योकि
 इस  बीच  कौमसो  में  बहुत  ज्यादा  बढांतरी  हो  गई  है  ।
 कल  को  एक  झरब  खच  होगा  ।  इस  तरह  से  आप  जो
 रुपया  खचे  कर  रहे  हे  बह  किसान  तक  पहुचेगा,  उसका
 लाभ  उस  तक  पहचेगा  इसका  विश्वास  नहीं  हाता  है  ।
 यह  कागजों  में  ही  पडा  रह  जाएगा  जैसे  पिछले  पाच  साल
 से  यह  डैम  पड़ा  हुआ  है  -  यही  हान  सब  जगह  है  ।

 कृषि  मत्ालय  के  भ्रन्दर  एक  खाद्य  विभाग  ग्राता
 हैं।  उसने  वेयरहाउसिंग  कारपारेशन  की  कल्पना  की
 थी  ।  किसान  को  उसकी  फसल  माकिट  में  दाने  पर
 जो  परेशानी  होती  है,  उसक  दाम  जो  गिर  जाने  है,  उसके
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 पास  होल्डिंग  कैपेसेटी  जो  नहीं  होती  है,  झपने  माल  को
 रोक  रखने  की  शक्ति  नहीं  है,  उसकी  होल्डिग
 कैपेसेटी  प्रदान  करने  के  लिये  से  वह  जो  माल  इन
 गोडाउज़्  भे  रखेगा  उसके  प्रगेंस्ट  कर्जा,  दिलाने  के  लिये
 वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  की  कल्पना  को  गई  थी  ।
 इस  तरह  से  जब  भाव  ठीक  होगे  तब  वह  बेच  देगा  इस
 बास्ते  इन  गोडाउज़  की  व्यवस्था  की  गई  थी  t  में  मदी
 महादय  से  पूछना  चाहता  हू  कि  बेंयरहाउसिंग  कार-
 पोरेशन  ने  पिछले  वर्षों  मे कितने  परसेट  माल  एफ०  सी ० झाई०  का  झपने  गोदामों  में  रखा  है  भर  कितने  परसेंट
 किसानों  का  रखा  है  ।  यहू  कारपोरेशन  तो  भापका
 कमाऊ  पृत  बन  गया  है  भौर  इसने  चार  करोड  कमा  कर
 भी  झ्ापकों  दे  दिया  है  लेकिन  कितने  प्रतिशत  माल
 किसाना  का  रखा  है  अपने  गोडाउज़  मे  इ  सके  झाकड़े  तो
 आप  ज़रा  देखे  |  एफ०सी  OMTEO  के  लाभ  के  लिए  बेयर
 हाउसिंग  कारपोरशन  का  क्या  निर्माण  ह््भ्ा  था  ?
 क्या  किसान  वो  लाभ  के  लिए  नही  हुआ  था  ?  झमर  किसान
 का  गल्ला  नहीं  रखेंगे  उसको  अगर  प्रग्रिम  राशि
 नहीं  दिलायेगे  श्रौर  एफ०  सी ०  झाई०  को  दे  कर  उन
 से  रुपया  कमाया  जाएगा  और  ईस  इस  तरह  से  बना
 जाएगा  श्रौर  चार  कराड  का  लाभ  दिखाया  जाएगा
 ता  क्‍या  नहीं  इन  गोडाउज़  को  एफ०  सी०  झाई०  को  ही
 ट्राम्फर  कर  दिया  जाता  है  ?  तब  इस  कारपोरेशन  की
 जरूरत  क्या  है?  कोई  जरूरत  नही  है  1  एफ  ०मी  ०झाई  ०
 ने  एक  बरोड  बीस  लाख  टन  का  व्यापार  किया  उसके
 पास  सत्तर  हजार  कर्मचारियों  की  फौज  है,  पच्चीस
 हजार  मजदूर  उस  म  काम  करते  है  इन  मजदूरों  का
 शापण  बरने  के  लिए  उन्हांने  ठेकेदार  खड़े  कर  रखे
 है  और  ठेकेदार  और  कर्मचारी  मिल  कर  शाप  से
 अनुदान  लेते  चले  जा  रहे  है  ।  गत  बप  570  करोड़
 का  अनदान  आपने  दिया  था।  क्या  यह  अनु  दान  उपभोव-
 ताझो  का  लाभ  पहुचाने  क  लिय  दिया  था  ?  आप  देखे
 कि  उसके  खरीद  मूल्य  ब्रौर  श  मलय  मे  8  रुपये  का
 श्न्तर  होता  है  यानी  Lao  रुपय  टन  का  श्रन्तर'  होता
 है  भ्रौर  उपभोक्‍ता  क  पास  पहुचतें  पहचते  बह  250
 रुपये  प्रॉनि  टन  हो  जाता  हे।  इतना  डिफ्रेस  हाने  के

 बावजूद  एफ०सी  ०झाई०  झपना  खर्चा  नही  चला  सकती  है  ,
 उसने  पिछले  साल  456  करोड़  की  माग  की  थी  जो
 बढ़कर  570  करोष्ट  छा  गया  यानी  सवाया  हो  गया  I
 क्या  उसका  व्यापार  घटने  वाला  है  कि  इस  साल  560
 करोड  की  माग  की  जा  रही  है  -  बाद  म ंचल  कर  इसका
 बढाया  जाएगा  और  में  समझसा  है  कि  इसको  सात  सौ
 करांड  कर  दिया  जाएगा  ।  देश  में  एक  करोड़  बीस
 लाख  आपने  प्रपने  श्राकह्ो  के  हिसाब  से  लोग  बेरोजगार
 है।  भ्रब  इनको  प्रगर  यह  रुपया  दिया  जाए  तो  हर  एक
 को  साठ  रु  पग  महीना  दिया  जा  सकता  है।  यह  विभाग
 कितना  भ्रष्ट  और  इनए  फिशेट  है  यह  श्राप  जानते  ही  है  ।
 इसके  द्वारा  खरीदे  गए  चावल  का  नम्‌ना  झापके  पास
 भी  पहुचा  चका  है  ।  रायकाट  ग़ादाम  से  यह  गल्‍ला  रखा

 छ्
 है  ।  श्स  में  दग  प्रतिशत  भी  चावल  नहीं  है  a

 उसाने  छान  छान  कर  7फ०सी  #प्राई० ०  का  गल्‍्ला  देले  है
 गेहू  ला  कर  दते  है  तोन  तीन  छलनिया  लगाई  जाती  हैं
 लेकिन  जब  वह  कज्यूमर  के  पास  प्राता  है  तो  उसके
 प्रन्दर  कूडा  मिला  होता  है  ?  कूडा  कौन  मिलाता  है  ?
 झ्ापके  एफ०सी  ०प्राई०  के  कमंचारी  मिलाते  है  श्राप  का
 जा  क्वालिटी  इस्पैक्टर  होता  है  उसका  एक  प्रतिशत
 सवा  प्रतिशत  मिला  रहता  है  और  बढ़  एक  साल  में  इस
 मरह  से  चार  पात्र  लाख  रुपया  कमा  लेता  हैं।  भापकी
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 तनख्वाह  से  कई  गुना  अधिक  श्राय  उसकी  होती  है  ।
 एक  दो  साल  के  बाद  उसको  अगर  निकाल  भी  दिया
 जाता  हैं  तो उसकों  कोई  परवाह  नहीं  होती  है।

 रुद्रपुर:  में  जो  इनक्वायरी  हुई  है  में  नहीं  समझता
 हूं  कि  उस  में  किसी  को  कोई  सज़ा  होने  वाली  है।  वहां
 लोग  मिले  हुए  हैं।  वे  आप  से  अपनी  बात  का  अनुमोदन
 करा  लेते  हैं।  हमें  श्राप  से यह  श्राशा  थी  कि.कोई  बात
 होग़ी  आपके  विभाग  की  तो  मंत्री  जी  जज  बनेंगे  हमारी
 बात  भी  सुनेंगे  और  विभाग  की  बात  भी  सुनेंगे  और
 जजमैंट  देंग्रे  । लेकिन  यह  हमारी  बदकिस्मती  है  कि  मंत्री
 महोदय  भी  वकालत  करने  लग  गए  हैं  अपने
 विभाग  की  और  अपने  अधिकारियों  की  जज  होने  के
 बजाय  |  यह  हमारी  बदकिस्मती  है  ।  कुरप्शन  का
 नमूना  मैं  दे  ही  चुका  हूं  ।  इसके  अन्दर  दस  परसेंट
 भी  चावल  नहीं  है।  नब्बे  परसेंट  चावल  निकाल  लिया
 गया  है  और  ठेकेदारों  से  कूड़ा  मिलवा  दिया  गया  है
 श्रौर  ग्रोडाउंज़  में  इसको  लगवा  दिया  |  इस  सब
 बेईमानी  को  छिपाने  के  लिए  करदाताओं  से  इन्हें
 सैंकड़ों  करोड़  रुपया  चाहिये  ताकि  ये  जो  माल  खराब
 हो  गया  है  बरबाद  हो  गया  है  डेमेज्ड  हो  गया  है  इसको
 छिपा  सकें  |  आपने  गांवों  में  फूड  फार  बर्क  चलाई
 है  ।  अंधे  के  हाथ  बटेर  आर  गया  है।  एफ.सी.झ्राई.
 द्वारा  सारा  वह  डेमेज्ड  माल  खराब  माल  उस  में  भेज
 दिया  गया  है  और  बांट  दिया  गया  है  और  सारे  गोडाउंज़
 क्लीयर  किये  जा  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि एफ०सी  ०आई०
 को  आप  वाइंड  शप  कर  दें  ।  बाजार  में  माल  वैसे  ही
 काफी  मिल  रहा  है  और  किसी  को  इस  की  जरूरत
 नहीं  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  यदि  इस  मंत्रालय  को
 एफीशियेंटली  चलाना  है  किसान  के  हित  में  चलाना  है
 तो  कागज  पर  स्कीम  देकर  नहीं  केवल  कागजों  में  लिख
 कर  नहीं  बल्कि  किसान  को  हित  पहुंचाने  की  देखभाल
 करनी  चाहिये  ।  आप  किसान  और  वकर  के  कस्टो-
 डियन  बनिये  श्रष्ट  श्रधिकारियों  से  नजात  पाइये  ।
 3  वर्ष  से  अधिक  जहां  अ्रधिकारियों  को  हो  गये  हैं

 उनका  तबादला  कीजिये  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  फूड  कार्पोरेशन  के  जो  भ्रध्यक्ष  हैं
 उन्होंने  बड़ी  खूबी  के  साथ  फूड  कार्पोरेशन  के  अन्दर
 सड़े  हुए  गल्ले  को  फूड  फार  वक  के  लिये  बाहर  भेजकर
 फड  कार्पोरेशन  को  बचाया  है  1  अब  उनको  विभाग
 का  सचिव  बनाया  जा  रहा  है।  क्योंकि  उन्होंने  मंत्रियों
 को  खश  किया  है  डिपार्टमेंट  को  ठीक  चलाया  है  और
 आपके  फूड  फार  वर्क  के  काम  को  खूबी  से  श्रच्छा  सेहरा
 पहना  दिया  हैं  |

 जो  श्राप  के  द्वारा  हो  रहा  है  इसके  लिये  तो  आपको
 बधाई  है  फिर  भी  मैं  मजबूर  हूं  इस  संसद्‌  में  आपका
 साथी  ह  इसलिये  श्ापकें  अनुदानों  की  मांग्रों  का  समर्थन
 करता  ह  और  इस  प्रार्थना  के  साथ  कि  बजट  में  जो
 प्रावीजन  दिये  गये  हैं  वह कागज  में  न  रखकर  जमीन  पर
 ले  आइये  और  व्यावहारिक  रूप  में  चलाइये  ताकि  देश
 की  जनता  खुशहाल  हो  सके  ।
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 SHRI  B.  K.  NAIR  (Mavelikara):  I
 would  like  to  congratulate  the  Minister
 for  achieving  44  million  tons  addi-
 tional  food-grains  last  years  as  com-
 pared  to  the  year  1975-76.  But  I
 would  like  to  remind  him  that  this
 maximum  production  has  been  the  re-
 sult  of  the  labours  put  in  the  last  50
 years  by  the  previous  Government.  If
 Mr.  Barnala  would  refer  to  the  figures
 of  production  in  earlier  years,  he  will
 fing  that  in  950-5l  the  production  was
 55  million  tonns,  it  jumped  to  04  mil-
 lion  tons  in  1973-74,  in  1974-75  it  was
 00  million  tons  and  in  975-7§  it  was
 l2l  million  tons.  As  compared  to  i2l
 million  tons  he  has  achieved  an  in-
 crease  of  44  million  tons.  Certain-
 ly  this  is  something  to  be  congratu-
 lated  upon  but,  while  congratulating
 the  Minister,  ]  would  also  like  to  use
 this  forum  to  send  my  fervent  prayers
 to  the  Heavens  that  the  weather  Gods
 may  continue  to  shower  their  grace  and
 favour  cultivation  with  favourable
 seasons.  More  than  anything  else,  in
 the  last  two  or  three  yeers,  the  Gov-
 ernment  and  the  people  have  been  for:
 tunate  in  having  very  favourable  wea-
 ther  conditions.  That,  in  fact,  has
 contributed  to  higher  production  more
 than  anything.  else.

 While  there  is  reason  for  satisfaction
 there  is  no  ground  for  complacency  on
 his  part,  I  would  also  like  to  remind
 him  that  we  in  this  country  have  to
 plan  for  the  future.  It  is  time  now  that
 We  begin  planning  for  the  future,
 While  we  have  been  able  to  achieve
 more  than  a  00  per  cent  increase  in
 production  in  the  last  30  years,  we
 should  be  aiming  at  another  00  per
 cent  increase  jn  the  coming  twenty
 years  or  so  because  our  population  is
 going  to  be  nothing  less  than  000
 million  by  the  turn  of  the  century  and
 our  need  for  foodgrains  would
 be  about  230  million  tonnes.
 How  are  we  getting  ready  to
 meet  that  situation?  Are  we  only  go-
 ing  to  pat  each  others  back  saying  we
 have  achieved  two  million  or  three  mil-
 lion  tons  more?  That  807  of  thing
 will  not  do.  We  have  te  plan  for  a
 substantially  higher  rate  of  increase  in
 production  in  the  coming  20  years  or

 iil
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 so.  That  fact,  I  jon’t  think,  has  heeu
 properly  brought  out  in  the  Budget.
 The  seriousness  of  the  problem  will
 bring  to  our  mind  what  the  hurdles
 are  in  trying  to  achieve  this  substan-
 tial  increase  in  production.

 The  hurdles  are  many.  Firstly,  as
 many  frends  have  emphasizes,  tne
 peasants  of  this  counuy,,  the  Kisans  ot
 this  country  feel  abenat.d.  They  tect
 they  are  orphans  They  fecl  the  Gov-
 ernment  38  against  them,  that  the  en-
 tire  89069  is  against  them  and  that
 they  have  to  slave  for  the  country.  In
 fact,  about  20  per  cent  of  the  popula-
 tion  is  dictating  terms  {o  the  peasants
 The  peasants  are  at  the  mercy  of  the
 consumer,  of  the  city  man,  of  the
 town,  folk,  of  the  bureaucrats  of  the
 officers  of  the  middle-class  people,
 and  ultimately,  of  the  me:chants.  All
 these  people  sit  on  his  head  aid  they
 are  reducing  the  lie  of  the  peasant  {to
 one  of  slavery  so  much  50  he  does  not
 get  his  dues  He  ts  itabourirg  lke  a
 slave.  Each  man  in  ‘he  mtv  is  having
 at  least  four  persons  as  Slaves  for  him
 in  the  villages.  All  lis  luxuries  and
 comforts  and  the  high  standard  of
 living  are  being  maintained  hy  the
 city  man  at  the  cost  of  ime  hisans.
 That  is  how  the  system  is  jurctioning
 Now,  what  is  the  7olution®  It  has
 been  said  by  the  Menbers  jn  this
 House  and  I  would  also  say  that  the
 solution  has  to  come  from  the  peasant.
 themselves:  kisan  organizations  have
 to  come  uv  Mao-tse-Tung  once  said
 that  the  villagers  should  encircle  the
 towns;  he  urged  on  the  under-industria-
 lised  countries  to  encircle  the  industria-
 lised  countries  The  peasants  have  to
 encircle  the  towns  and  try  to  dictate
 their  own  terms.  Now,  as  it  is,  their
 produce  is  at  the  mercy  of  the  traders
 anq  consumers.  The  entire  system  has
 to  be  changed.  Of  course,  that  will
 take  a  long  time.  but  the  process  has
 to  be  started.  Ultimately  the  time
 will  come  when  the  actual  producers,
 the  sons  of  the  soil,  will  begin  dicta-
 ting  their  terms  to  the  city-eman  who
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 is  now  leading  the  artificial  life  of
 glitter.

 Coming  to  the  problem  of  price-fixa-
 tion,  we  have  a  machinery  here,  the
 Agricultural  Prices  Commission.  3  do
 not  know  what  is  the  standard  that  they
 are  following.  They  claim  to  aim  at
 fixing  a  uniform  price  for  the  produce
 for  the  whole  country  But  the  cost  of
 cultivation,  the  labour  involved  and  the
 inputs  involved  qo  not  bear  out  or
 substantiate  their  claim  that  a  uniform
 prce  can  be  fixed  For  example,  in
 975-76—J  would  read  out  certain
 figures—the  yield  nar  hectare  of  paddy
 in  different  States  was  88  follows:
 Andhra  Pradesh,  yield  per  hectare.
 2.485  kilograms,  Tami]  Nadu  3,225
 kgms;  Punjab  3,867;  and  now  coming
 down,  in  Bihar  the  yield  pei  hectare
 was  only  +1382.  Then  if  you  come  to
 my  own  State,  namely,  Kerala,  the
 yleld  wll  not  be  more  than  I,200  k'lo-
 grams  per  hectare.  Therefore,  what  rt
 the  philosophy  in  trying  to  apply  a  uni-
 form  price  for  the  entire  country?  The
 cost  of  production  is  different  in
 various  States  For  example,  in  our
 own  State,  Kerala,  the  wages  are
 higher  than  in  most  other  States;  in
 Kerala.  the  agritultural  workers  get
 Rs  9  per  head  per  dav  and  the  women
 workers  get  about  Rs.  7  ver  day
 While  this  is  so,  how  can  you  have  ०
 uniform  price  for  the  produce  for  the
 whole  country?  The  cost  of  production
 is  entirely  different  am  various  States.
 About  fertihty  ang  other  things,  >t
 course,  there  is  no  solution;  there  can
 be  no  uniformity  I  would  suggest
 therefore  that  the  should  >volve  some
 method  of  subsidising  the  product‘on
 in  high-cost  areis  In  our  State,
 Kerala,  we  have  to  nay  high  elcctricity
 charges  for  pumping  out  water.  That
 May  be  subsidised.  In  high-cost  areas,
 fertilisers.  for  example,  may  be  sup-
 plieg  et  subsidised  rates.  Without
 some  such  method  of  trying  to  equalise
 Or  make  uniform  the  cost  of  produc-
 tion,  we  cannot  just  fix  g  uniform  price
 for  the  whole  country.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  try  to  con-
 clude  in  two  minutes.
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 SHR:  B  K  NAIR;  I  would  hke  to
 emphasize  certain  aspects  about  Kerala.

 One  is  this  There  is  a  reference  in
 this  Report  to  the  difficulties  in  Kut-
 tanad  In  Kuttanad  the  cost  of  pro-
 duction  38  high,  and  Mr  Barnala  is
 advising  Why  not  diversify  to  some
 other  crops?’  For  diversification  also,
 the  land  has  to  be  prepared  and  money
 has  to  be  spent  Will  you  subsidise
 this  to  some  extent?  People  are  pre-
 Pared  to  diversify  in  certain  areas
 Kuttanad  measure,  about  60000  to
 65000  hectares  One  part  can  be  ५९-
 parated  from  the  other  But  certain
 people  have  to  continue  with  paddy  cul-
 tivation  because  the  Government  o!
 Kerala  38  insisting  on  paddy  cultiva-
 tion  being  continued  because  all  these
 years  there  was  shortage  of  paddy  m
 Kerala  and  tNey  could  not  depend  on
 the  Centres  supply  Now  of  course
 the  supplv  position  has  »mproved  The
 Central  Government  has  to  967  Su  308
 the  Government  of  Kerala  to  do  aw  iy
 with  the  Land  Utihsaton  Act  That
 us  hanging  on  the  neck  of  the  cultiva-
 tors  Once  the  I  and  Utilisation  Act  or
 that  burden  is  emoved ९१  the  peas  ints
 will  be  frce  to  go  m  for  their  own
 crops  and  the  peasants  w  ll  be  getting
 a  bette-  return  and  also  the  country
 will  be  benetited  to  that  extent  That
 iS  one  aspect

 The  Mumiste:  i,  also  in  charge  of
 Fisheries  We  ha  e  got  १०७५६  6  mull--
 ion  fishermen  ¢employeg  all  along  our
 coast  What  do  we  do  for  these  fisher-
 men?  Have  the  government  taken  any
 serious  note  of  their  phght?  Many  ot
 them  go  out  snto  the  sea  in  the  mon-
 Soon  s@ason  and  die  in  accidents
 Serious  cyclones  are  there  Have  the
 Government  ever  thought  of  having
 som>  sort  of  msurance  fo.  them  or
 giving  some  compensation  to  them?  in
 Kerala  the  practice  is  that  the  Munis-
 ter  goes  to  the  man’s  house  and  gives
 Rs  500  to  the  wif  of  the  dead  fisher-
 man  photos  aie  taken  everything  is
 displayed  properly  and  the  chavter  8
 closed  We  have  to  go  in  for  g  serious
 project  for  helping  the  fishermen  My
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 suggestion  in  this,  we  are  getting
 about  Rs  i80  ¢rores  trom  exports  of
 fish  products  Why  not  have  some
 sort  ot  a  cess  say  3  or  2  per  cent,  on
 the  exports’  It  will  easily  fetch  you
 about  Rs  2  crores  and  with  some  ८005
 tribution  trom  the  government  also,
 you  can  draw  up  a  welfare  scheme  and
 help  these  fishermen  famuiles  during
 their  days  of  distress  or  during  the
 days  ot  unemployment  and  when  tutal
 accidents  take  place  And  then  the
 Food  for  Work  Programme  It  i5  not  a
 success  in  Kerala  You  supply  half
 wheat  and  half  paddy  You  nave  ate
 nounced  that  the  entire  quantity  will
 be  given  in  paddy  but  thar  Hus  not
 been  implemented  [he  quantity  sup-
 pled  is  very  low  compaiea  to  the
 wages  the  agricultural  labour  gets  in
 Kerala  They  get  Rs  0  per  day  and
 you  give  only  2}  /2  kts  of  toodgrains
 ang  that  is  nowhere  aS  ३  tes  con  pen
 sation  Some  higher  quantum  0०  ri¢>
 may  be  given  for  the  days  wo  k  end
 some  share  of  7  miy  iso  be  given  in
 cash  While  discussing  the  Sugar
 Mulls  take-ov =r  Bill  J  said  a  portior  of
 the  wage  may  iso  be  given  in  the
 torm  of  sugar  When  you  are  g  ing
 tood  why,  not  add  some  ‘ugar  {007
 Why  not  give  them  say  fe  kg  of  sugar
 as  part  of  the  wige’

 There  is  another  asvect  The  Minis-
 ter  1s:  also  in  charge  of  Food  There  :5
 a  ‘ot  of  complaint  about  the  quality  of
 foodgrains  su;  plied  in  our  State  The
 rice  suppl  ed  there  i5  fine  and  superfine
 which  do  not  sell  After  all  it  isu  vant
 tor  the  poor  people  and  they  cannot
 pay  Rs  ]87  OL  Rs  2  for  your  mce  So
 it  i5  lying  there  and  nobody  wants  if
 Whenever  the  wholesaler  takes  it  jrom
 the  depot  he  is  not  able  to  sell  it
 People  insist  on  having  only  coarse
 and  medium  quality  mice  If  that  can
 be  arranged  that  will  go  a  long  way  to
 yeet  their  needs

 There  ig  one  more  aspect  A  lot  of
 this  rice  is  lying  there  Why  not  pass
 it  on  to  the  open  market  or  the  super
 bazar  where  the  well-off  peopl=  can  20
 and  buy  it?
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 Sir,  our  people  are  not  used  to  the
 Punjab  boiled  rice.  A  lot  of  it  is  lying
 there  unsold.  It  takes  2  to  3  hours  to
 cook.  |  suggest  the  entire  thing
 should  be  taken  away.

 Then,  a  word  about  land  reforms.
 Kerala  Government  has  been  cons-
 trained  recently  to  go  in  for  amend-
 ing  the  Land  Reforms  Act.  It  is
 a  very  unfortunate  development.
 We  —ihave  been  claiming  all
 these  days  that  Kerala  is  the
 foremost  State  in  the  matter  of
 land  reforms  and  we  have  sot  up  model
 land  reforms.  But  they  have  been
 constrained  to  go  in  for  amending  it,
 as  q  result  of  which  9  per  cent  of  the
 surplus  land  is  to  be  retained  by  the
 tand-owners  in  the  name  of  gift  lands
 and  gift  lands  are  sought  to  be  exclud-
 ed  from  the  operation  of  the  Land  Re-
 forms  Act,  This  is  a  highly  retrograde
 measure  and  the  Government  of  India
 should  not  give  its  approval  to  this  Bill
 particularly  because  this  land  should  be
 assigned  to  the  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes.

 MR.  CHAIRMAN;  Shri  R  P.  Das.
 SHRI  R  P.  DAS  (Krishnagar):  Mr.

 Chairman  Sir.  While  taking  part  in
 the  discussion....

 75  hrs.

 SHRI  M.  R.  LAKSHMINARAYANAN
 (Tindivanam);  Sir  there  is  no  transla-
 tion.

 SHRI  R.  P.  DAS:  Translation  is  going
 on,

 MR.  CHAIRMAN:  Translation  is
 there.  Mr.  Dag  you  may  carry  on.

 SHRI  R.  P.  DAS:  Mr.  Chairman  Si.
 While  taking  part  in  the  discussion  on
 the  Demands  of  the  Ministry  of  Azri-
 culture  many  hon.  friends  have  already
 put  forwarg  their  views.  I  would  hke
 to  say  my  say  perhaps  in  a_  slightly
 different  way.  Sir,  during  the  last  two
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 years  weather  was  very  kind  to  us.
 There  was  good  rain  and  because  of
 this  and  because  of  the  millions  of  the
 cultivators,  the  country  had  a  record
 preduction  of  food  grains  and
 other  crops.  It  is  no  doubt
 an  event  for  which  the  govern-
 ment  should  be  congratulated  and
 along  with  the  government  I  would
 like  to  congratulate  those  who  were
 engaged  in  cultivation  and  also  the  fine
 weather  which  could  make  thig  record
 production  possible.  But  this  record
 production  has  also  created  some  diffi-
 culties  and  I  would  like  to  deal  witn
 them  now.  One  of  the  foremost  pro-
 blem  of  bumper  production  is  the’
 sharp  fatl  in  the  prices  of  the  food
 grains  and  other  cash  crops.  The
 agriculturist’s  main  problem  today  is
 how  to  market  his  produce  at  a  remu-
 nerative  price.  It  may  sound  paradoxl-
 cal  but  it  is  true  that  even  though
 there  is  such  good  crop,  every  section
 of  the  population  has  noi  been
 equally  benefited  by  it.  You  will
 be  surprised  to  know  Sir,  that  more
 than  30  crores  of  population  do  not
 have  any  purchasing  capacity.  This
 lack  of  purchasing  power  is  a  matter
 which  should  be  taken  a  serious  note
 of  because  we  have  seen  when
 production  of  sugarcane  was  more  the
 price  of  the  sugar  had  gone  down  to
 Rs,  2.i9  to  2.5  a  Kg.  but  the  consump-
 tion  of  sugar  had  .ncreased  from  37
 lakh  ions  to  45  lakh  tons  ie,  enly  an
 increase  of  8  lakh  tons.  This  amply
 proves  that  unless  the  purchasing
 power  of  the  people  is  raised,  mere
 good  production  will  not  help  the
 poorer  sections  of  the  populaticn,  on
 the  other  hand,  it  will  help  only  the
 capitalists  and  a  limited  few  who  con-
 trol  the  trade.  I  would  therefore  say
 thet  if  the  Government  which  stands
 by  its  promise  to  uplift  the  lot  of  the
 peasants  and  poorer  secticns  of  the
 society  is  really  able  to  fulfil  its  pro-
 mise  then  the  problem  can  be  solved
 as  otherwise  the  over  production  is  a
 danger  signal  which  will  create  catas-
 trophic  situation  in  the  country  partl-
 cularly  in  the  fleld  of  agriculture.

 Pore
 *The  original  speach  was  delivered  ia  Bengali.



 379  DG.  1979-80  Min.

 45.04  hrs,

 [Sarr  M  SarvAnarayAn  Rao  in  the
 Chair]

 While  on  the  one  hand,  the  vast
 majority  ef  the  rural  population  389
 suffering  from  the  lack  ol  purchasing
 power  on  the  other  hand  there  has  not
 been  no  real  redistribution  of  land
 among  the  landless  The  tenancy  sys-
 tem  in  our  country  today  despite
 various  legislations  passed  both  by  the
 Central  Government  and  the  States
 continue  te  be  semi-icudal  and  cupital-
 istic  in  pattern)  According  to  agricul
 tural  census  hgures  l5  per  cent  of  the
 land  owners  own  3!  yr  cent  of  the
 cultivable  land,  5  per  cent  of  the  land
 owneis  own  27  per  cent  of  the  cultiv-
 able  land  and  the  4  per  cent  of  the  top
 land  owners  own  60  per  cent  of  the
 cultivable  land  These  figures  more
 than  amply  show  how  in  the  matter
 ef  land  ownership  the  rich  continuc  to
 have  their  stranglehold  over  the  poorcr
 sections  and  how  the  rea  tuler  of  the
 son.  live  in  a  state  of  hopcless  exploit-
 ation  The  natural  tons  queme
 of  thi,  phenomens  w  the  tos
 capitalist  penetration  in  the
 sphere  af  agiiculture  whch  is
 apparent  in  the  States  of  Punjab
 Andhra  Coastal  aicas  of  the  Scuth  and
 to  some  extent  in  some  block,  and
 talukas  of  Maharashtra  UP  Bihar
 and  West  Benga:  I  may  ment  on  here
 that  the  characteristi  teaturce  of  this
 capitalist  penetrafion  arses  out  ot
 better  availability  of  irtrgation  tacil
 ties,  possession  of  better  technological
 equipment  and  =  knew-how  =  massive
 capita]  investment  and  accumulai  on  of
 Jand  in  a  few  hands  Although  a  total
 capitalistic  domination  over  agriculture
 has  not  taken  place  yet  the  prevail-
 ence  of  spread  of  semi-feudal  capital-
 ism  in  the  sphere  of  agriculture  35

 cleatly  discernable  What  is  the  result
 of  this  capital  penetration?  The  result
 obviously  is  that  these  very  few  per-
 Sons  are  cornering  and  arrogating  te
 themselves  the  benefits  of  good  agzicul-
 tural  production  whith  ought  to  have
 been  transferred  to  the  actual  cult  va-
 jors  As  a  result  of  this  the  poor
 cultivatois  marginal  tarmers  landless
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 labourers,  share  croppers  and  the  mem-
 bers  of  the  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duled  Tribes  are  being  exploited  ‘con-
 tinuously  The  rich  38  becoming  richer
 and  the  poor  poorer  As  I  have  al-
 read}  state  the  purchasing  power  of
 a  vast  majority  of  the  cultivators  and
 the  rural  population  is  dwindling  vers
 fast  Their  condition  is  so  pathetic
 that  they  get  tull  meal  tor  130/140
 days  in  a  year  They  have  nc  work
 for  the  whole  year  and  their  wages
 are  far  from  remunetative  And  all
 these  have  caused  a  disastious  eflect
 on  the  purchasing  power  of  the  com-
 mon  min  who  has  no  shelter  to  lve
 no  foed  to  e  t  no  clothes  to  wear  and
 caunct  aflord  the  necessities  ot  hte

 like  hus  brefhren  in  the  cites  Thi
 numher  ot  such  deprived  populat  00  as
 no  kss  than  30  lo  4)  crores  When
 the  proiuction  increases  ind  the  peo-
 ple  hive  no  purchasing  power  a  de-
 mand  is  usually  made  bv  the  capitalist
 Johby  that  the  surplus  —  toedgriins
 shoukl  be  ¢«xvorted  or  the  Government
 should  buy  all  the  surplus  We  knew
 that  the  FC{  35  purchasing  the  sur-
 plus  toodgrains  and  they  have  ‘wilt  a
 buller  stock  Bot  onc  who  is  awate
 about  the  tunctionng  of  the  FCI
 knows  it  too  well  the!  there  a5  tam-
 pant  wastage  in  the  process  of  coulec-
 tion  and  storige  by  the  FCI  The  peo-
 ple  and  the  toiling  masses  I>  mast
 warn  the  Geverument  will  not  toler-
 ate  a  paladoxnal  situation  where  in  the
 midst  ot  plenty  there  should  he  colossal
 wastage  result  ng  in  starvation  of  the
 people  Unless  the  Government  is  able
 to  bring  about  a  rapid  change  in  the
 whole  situation  the  results  are  bound
 to  be  dangerous

 Mr  Chairman  Six  towards  the  eid
 of  February  and  early  March  this  year
 under  the  leadership  cf  Andhra  Kisan
 Sabha  nearly  75000  cultivaters  had
 launched  an  agitation  Ths  agitation
 had  spread  rapidly  over  the  9  districts
 of  the  State  including  Nellur,  Wrangal,
 Knshna  West  Godavan  and  other
 places  The  agitators  took  possession
 of  8000  acres  of  land  held  illegally  and
 they  distr.buted  it  amongst  20,000  cul-
 tivators  The  most  remarkahle  feature
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 of  ,this  agitatien  was  that  more  than
 50  per  cent  of  the  agitators  were  wo-
 men.  In  this  struggle  two  cultivators
 were  shot  dead.  The  matter  was
 raised  in  the  Andhra  Assembly  and  the
 Minister  asSured  the  House  that  all
 land  illegally  occupied  would  he  re-
 covered  and  an  enquiry  into  the  matter
 has  been  ordered.  I  am  referring  to
 this  glorious  struggle  onl;  to  suggest
 that  the  above  incident  is  a  red  signal
 which  tell  te  the  nation  that  unless
 land  is  properly  distributed,  unless
 cultivators  are  given  remunerative
 price  for  their  produce  and  unless  their
 wages  are  reasonable,  the  exploited
 multitude  will  not  tolerate  the  exploi-
 talion  for  ever.  They  will  unite  and
 will  rise  all  over  the  country  to  take
 possession  of  the  land  from  those  who

 hold  them  in  illegal  possession  ag  in
 Andhra  and  will  force  the  Govern-
 ment  ६0  change  their  agricultura:  poli-
 cy  Before  the  situation  comes  to  a
 point  of  explosion  it  becomes  8  poli-
 tical  and  moral  responsibilities  of  all
 the  politicai  parties  of  the  country
 that  they  should  bend  their  energies
 to  end  the  present  exploitation  of  the
 landless  and  the  poor  cultivators  that
 is  rampant  all  over  the  country  today.

 I  would  like  to  touch  upon  another
 matter  of  :mportance.  It  is  irrigation.
 When  we  talk  about  irrigation  in  the
 House  an  impression  is  created  that
 irrigation  is  a  new  creation  which  has
 lived  only  for  the  last  32  to  35  years.
 But  everyone  of  us  know  that  it  is  not
 go.  All  the  early  civilization  of  the
 world  had  an  elabcrate  system  of
 irrigation  but  with  the  afflux  of  time
 and  because  of  willful]  neglect  these
 Systems  got  destroyed  and  were  re-
 placed  by  modern  techniques,  The
 tragedy  of  the  matter  ig  that  while  we
 discorded  the  old  we  could  not  imple-
 ment  the  modern  schemes  of  irrigation
 either  completely  or  fully.  As  a  result
 of  this  we  still  find  in  our  country  that
 only  25  per  cent  of  the  cultivable  land
 ig  irrigated  and  the  rest  of  the  75  per
 cent  is  denied  irrigation.  During  the
 Jast  20  years,  out  of  I48  major  irriga-
 tion  projects  only  20  could  be  imple-
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 mented  and  the  Damodar  Valley  pro-
 ject  in  West  Bengal  is  one  of  them.
 So  far  as  the  medium  irrigation  pro-
 jects  are  concerned  out  of  756  projects
 only  447  could  be  completed.  So  far
 as  the  DVC  igs  concerned  it  was  pro-
 posed  that  7  dams  w.ll  be  constructed
 but  this  was  not  done.  Out  of  these
 7  only  4  were  constructed  and  3  still
 remains  te  be  done.  As  a  result  of
 this  last  year  the  heavy  water  dis-
 charge.  in  the  catchment  area  due  to
 heavy  rains  created  such  a  terrific
 depression  that  the  surplus  water
 which  could  have  been  contained  if  the
 proposed  3  bands  were  constructed,
 broke  through  its  banks  and  devastated
 villages,  roads,  rail  lines,  and  caused
 untold  sufferings  to  the  inhabitants.
 It  is  very  unfortunate  that  such  an
 incidents  should  occur  because  we
 know  it  can  be  averted.  The  flood
 cannot  be  described  as  an  accident  and
 it  is  quite  likely  that  under  s  milar
 circumstances  an  equally  devastating
 floods  may  occur  in  the  State  and  to
 remedy  the  situation  I  would  urge
 upon  the  Government  thai  the  3  dams
 should  be  constructed  without  further
 delay,  afforestation  shouid  be  done  on

 the  hills  and  tributaries  made  out  of
 the  main  stream  te  channel  out  the
 surpius  water  in  times  of  need.  The
 West  Bengal  Government  have  been
 persistently  suggesting  to  the  Centre
 about  these  needs  but  the  authorities
 that  be  do  not  seem  to  bother  or  attach
 any  importance  to  these  measures  and
 the  result  is  that  hundreds  and  mil-
 lions  have  suffered  last  year  and  may
 be  many  more  will  suffer  in  future.

 A  word  about  the  Ganga  basin  water
 resources  organisation.  Circle  Office
 No.  2  of  this  organisation  has  been
 located  at  Varanasi,  without  much
 justification  and  as  a  result  it,  is  cau»
 ing  a  lot  of  inconvenience  in  its  opera-
 tion,  This  office  has  to  oversee  the
 agreement  that  India  has  entered  into
 with  Bangladesh  regarding  distribution
 of  water  through  Farrakka.  The  Circle
 Officials  have  to  come  Farrakka  and
 Calcutta  every  now  and  then  to  hold
 talks  with  their  counter  parts  to  watch
 the  joint  observation  work.  They  have
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 also  to  run  to  Culcutta  for  purchasing
 spare  parts,  hold  discussions  with  Cal-
 0३8  Port  authorities  regarding  hydro-
 lopical  observations,  to  deal  with  the
 dsputes  arising  out  of  Teesta  water
 ard  also  their  locafion  in  Calcutta  for
 the  purposes  of  forecasting  floods  would
 be  very  helpful.  For  all  these  reasons
 i}  is  very  necessary  that  the  Circle
 C¥\ce  should  be  shifted  from  Varanasi
 tu  Calcutta  and  I  would  urge  upon  the
 C4vernment  to  take  immediate  steps
 in  this  matter.

 finally,  I  would  conclude  by  saying
 that  I  have  just  now  received  intima-
 tien  from  Dandakarnaya  that  the  flour
 Supplied  by  FCI  is  of  very  poor  quality
 aid  I  am  laying  on  the  Table  a
 srecimen  of  the  same  and  will  urge
 that  something  should  be  done  in  this
 regard  also.

 SHRI  BALDEV  SINGH  JASROTIA
 (fammu):  Mr  Chairman,  sir,  I  am
 thankful  to  vou  for  this  opportunity
 that  has  Leen  given  to  me  to  speak  on
 the  Demands  of  the  Ministry  of  Agri-
 culture  and  Irrigation.

 Sir,  Agriculture  is  the  main  industry
 ol  the  country.  I  congratulate  the  hon.
 Minister  and  the  farmers  who  have
 produced  wheat,  rice  and  jowar  in
 abundance  so  as  to  surpass  al:  the  pre-
 vious  records.  But  at  the  same  time
 I  feel  sorry  on  the  ground  that  sugar
 production  has  fallen.  So  is  going  to
 be  the  fate  of  pctatoes  which  have  got
 a  poor  market  and  no  prov  sion  for
 storage  etc.  I  need  not  go  into  details
 but  I  share  what  other  hon  Members
 heve  said.

 Sugar  and  Potatoes  need  a  policy.
 Tiere  should  be  a  common  agricultural
 90  ९४  in  teto  80  that  the  people  who
 pr  duce  will  not  suffer  in  the  matter
 of  marketing,  price  etc.  The  country
 deiiands  that,  as  in  the  case  of  the
 success  in  rice,  wheat,  jowar  etc,  so
 als  we  should  have  success  all  round
 aud  the  present  suffering  or  shortage
 Of  <  Useeds,  cotton  and  pulses  should  be
 ren  ved.  Heavy  expenditure  is  being
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 incurred  on  the  import  of  oil  ete.  whioh
 can  he  saved  by  being  self-sufficient  in
 these  things.  Our  farmers  have  been
 under  a  delusion  and  a_  confusion.
 Sometimes  they  are  asked  to  produce
 wheat,  but  when  there  is  some  short-
 age  of  sugar,  they  are  asked  to  pro-
 duce  sugar  and  so  on,  without  any
 specific  policy  in  this  connection  §o,
 what  is  needed  is  that  the  hen  Minister
 should  take  care  to  see  that  the  farmers
 are  helped  by  guiding  them  in  these
 matters  as  well.  Deforestation  is  going
 on  unabated  in  this  country  due  to
 which  floods  and  soil  erosion  take  place
 in  those  places  where  rivers  are  flow-
 ing.  This  should  be  stopped.  Necessary
 land  reclamation  and  soil  conservation
 programme  should  be  undertaken  for
 creating  an  infrastructure  for  887  cul-
 tural  production  in  the  countiy  In  this
 connection,  I  may  mention  about  fhe
 J&K  State,  more  particularly  Jammu
 region  where  four  =  rivers—Chenab,
 Taw),  Ravi  and  Busuntar—are  flowing.
 Due  to  deforestahen  these  rivers  0८४४8
 erosion  in  und  areuid  so  Many  areas
 of  the  villages  im  this  region.  Ii  these
 rivers  are  tamed  by  constiucting  bu  ds
 over  them,  I  think  hundreds  of  acres
 of  land  can  be  brought  under  cultiva-
 tion  and  we  can  increase  the  agricul-
 tural  production  More  agricultural
 producticn  means  more  progress  in  the
 country.  Therefore,  the  Government
 should  give  thought  to  these  problems
 so  that  there  is  more  and  more  agri-
 cultural  production  ४9  the  country.

 Now,  I  come  to  the  modern  village.
 If  cur  country  is  to  advance  and  pro-
 gress,  we  should  modernise  our  villages.
 As  it  is,  in  whatever  field  the  country
 advances,  the  benefit  does  not  go  to  the
 villages  and  the  villagers  are  eontinu-
 ing  in  the  same  old  way  of  living.  I
 would  therefore  call  upon  the  hon.
 Minister  concerned  to  kindly  lock  into
 these  matters  and  see  that  in  the  village
 the  block  developmental  work  is  en-
 trusted  to  the  Gram  Panchayats  or
 B.D.0's,

 There  is  another  important  point
 which  I  would  ike  to  bring  to  the
 notice  of  the  hon,  Minister.  In  my  Ow?
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 home  town,  that  is,  Kathua  in  J.  &  K.
 State,  which  is  025  ft,  above  the  sea
 level,  Morchila  known  as  Gucchhi  is
 produced.  Normally  it  is  produced  in
 “the  hilly  areas  at  a  higher  altitude.
 But  now  the  experiment  has  shown
 that  it  can  be  produced  026  ft.
 above  the  sea-level.  It  is  a
 very  good  commercia]  crop  and
 it  can  be  produced’  in  large
 quantities,  especialy  after  this  ex-
 periment  has  been  successful  But  I
 am  very  sorry  to  say  that  nothing  has
 been  done  by  the  Ministry  concerned
 so  far  in  this  direction  and  early  action
 in  this  regard  is  called"  for.

 Now,  recently,  the  Jute  Technology
 Research  Labetatory  at  Calcutta  has

 ween  successful  in  developing  the  tech-
 nology  ot  commercial  util  sation  of
 agricultural  waste  produced  from  cotton
 and  jute  Out  of  these  waste  materials
 we  get  fipre  hke  things.  It  these  waste
 products  sie  prt  to  proper  use,  I  think
 it  can  snoplement  the  income  o'  the
 farmers  Thev  will  thus  be  benetited.
 Now,  2६  has  alse  been  reyeuled  that  this
 fibre-like  maternal  can  also  be  got  trom
 Pineapple  and  bananas.  The  hon.
 Minister  should  pay  attention  to  this
 aspect  so  that  things  like  hard-board,
 Paper  board,  kraft  paper,  ete  can  be
 manufactured  from  these  waste  mater-
 ials  and  this  can  be  an  additional  in-
 come  to  the  farmers.  I  hope  the  hon.
 Munister  will  take  special  care  and  in
 this  very  budget  he  would  make  pro-
 sion  for  this.  It  the  hon  Mhnister  is
 Not  aware  of  these  things,  i‘  is  high
 dime  that  the  hon.  Minister,  in  his
 reply,  made  positive  statement  on  this
 point.

 Much  has  been  said  with  regard  to
 Food  Corporation  of  India.  I  would
 call  it  ‘Feed  Corruption  of  India’  Mr
 Bharat  Bhushan  has  already  demanded
 immediate  overhaul  of  this  organisa~-
 tion.  .If  the  closure  of  this  organisa-
 tien  is  attempted,  it  will  benefit  the
 farmers  and  the  nation  to  ths  tune  of
 crores  of  rupees_which  are  at  present
 being  wasted.  There  are  about  25,000
 labourers  in  the  F.C.I.  and  these  poor
 people  are  being  exploited  by  the
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 contractors  and  the  middlemen.  The
 contractors  and  the  middlemen  are  the
 beneficiaries.  Every  year,  more  than
 5.0  crores  of  rupees  are  wasted  on
 account  of  this  organisation.  And
 who  ib  caine?  It  is  only  the
 Food  Corporation  of  India  employees
 who  are  earning  and  to  which  they
 would  not  be  entitled  otherwise,  This
 can  be  utilised  for  the  nation  in  other
 ways  gainfully.  I  hope  the  hon.  Minis~
 ter  incharge  of  this  portfolio  will
 take  early  steps  in  this  direction  and
 the  contract  labour  system  would  be
 abolished  and  the  labourers  concerned
 would  be  given  the  best  benefit.

 The  other  day,  the  hon.  Minister
 407  Agiiculture  was  +  nd  enough  =  to
 take  part  in  the  meeting  of  the  Food
 Corporation  of  India,  Workers’  Uni-
 on  held  on  3lst  March,  1979,  There
 they  voiced  their  grievances  and
 amonf  others  them  demands  are  aboh-
 tion  of  contract  labour,  abolition  of
 Plivaic  storing  agcacy  ystem,  doing
 away  with  discriminatory  treatment
 to  FCI’s  direct  payment  workcrs,
 equal  way  equal  wok,  evovi  g
 a  serentific  svstem  =  tor  riod
 of  lJabour  welfare  scheme,  workerg
 participation  in  management  ete.
 I  am  sure,  the  hon.  Minister  will  :on-
 sider  very  sympathetically  the  genuine
 demands  of  the  FCI  workers  who  have
 been  clamouring  for  such  a  long  time,
 These  workers  have  been  facing  diffl-
 culties  at  the  various  depots,  The
 hon  Minister  was  pleased  to  gay  some
 time  back  that  direct  payment  would
 be  introduceq  to  the  labourer;  work-
 ing  in  the  FCI,  J]  am  sure,  in  keep-
 ing  with  that  assurance  given  to  the
 labourers  in  the  FCI,  he  will  imple-
 ment  this  at  the  earliest  and  fulfil  his
 promise.  The  direct  contract  labour
 system  should  go  away  and  direct  pay-
 ment  c«vstem  to  the  labourer;  whch
 will  benefit  the  workers  and  others
 should  be  introduced  immediately,

 With  these  words,  I  support  the  de-
 mends  for  grants  of  this  Ministry  and
 I  hope,  the  hon.  Minister  will  take
 due  notlee  of  the  points  made  by  me.
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 SHRI  DAJIBA  DESAI  (Kolhapur):
 Mr,  Chairman,  Sir,  a  large  number  of
 hon,  Members  have  already  participa-
 ted  in  the  discussion  and  they  pave
 pleaded  the  case  of  cultivators  and
 agriculturists  and  have  voiceg  their
 grievances.  Last  year  also,  a  num-
 ber  of  hon  Members  advocated  the
 samc  line  of  attitude,  but  we  got  no
 re“ponse  from  the  Government,  Even
 in  the  last  year,  the  hon,  Minister
 for  Agriculture  announced  in  this
 House  that  he  would  have  a  !resh
 look  about  the  terms  of  reference  of
 the  Agricultura]  Prices  Commission
 and  the  personne]  of  the  Agricultural
 Price;  Commission,  but  after  six
 months  actually  nothing  has  happen-
 ed.  In  his  speech  even  the  Finance
 Minister  and  the  Deputy  Prime  Minis-
 ter  realised  that  agriculture  has  the
 largest  potential  for  generating  em-
 ployment  and  for  providing  purchas-
 ing  power  to  the  large,  majority  of
 people  and  there  cannot  be  any  let
 up  in  the  task  of  development  of  agii-
 culture,  But  can  the  Minister  for
 Arriculture  and  Irrigation  say  that
 this  approach  is  reflected  in  the  de-
 mands  for  grants,  or  the  programme
 of  agricultura]  development,  program-
 ta,  Uf  irrigation.  programme  of  rural
 development  or  the  food  programme
 In  fact,  this  requires  a  large  invest-
 ment  and  a  greater  effort  in  a  number
 of  directions  and  a  better  organize-
 tional  set-up.

 As  I  said,  the  sentiment,  or  the
 approach  expressed  by  the  Finance
 Minister  and  Deputy  Prime  Minister
 are  not  reflected  in  the  demands  for
 grants  of  the  Ministry  of  Agriculture
 an  Irrigation.  Take  for  instance  the
 qvstion  of  procurement  and  agricul-
 tual  price  policy,  What  has  been  the
 experience  during  the  last  year?

 Last  year,  in  spite  of  demands  from
 every  section  of  the  House  that  re-
 munerative  prices  should  be  fixed  and
 Government  should  come  into  the
 market  to  purchese  all  available  mar-
 ket  surplus,  Government  insisted  that
 the  Food  Corporation  of  India  and
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 SOme  other  agencies  will  purchase  in
 the  open  Mandis,  paying  onlyea  sup-
 port  price.  Actually,  the  result  was
 that  the  marketing  machinery  with
 the  Foog  Corporation  or  with  bodies
 like  NAFED  could  not  reach  _  the
 Mandis,  and  the  cultivator  had  to  sell
 hic  produce  at  distress  prices,  All
 the  cultivators  in  India  who  were  prn-
 ducing  wheat,  paddy,  sugar-cane,  po-
 tato  and  jute  had  to  selj  their  produce
 in  the  market  at  distress  prices,  pri-

 |

 ce,  lesser  than  the  support  prices
 Even  the  Government  could  not  give
 the  support  price  to  the  cultivators
 That  is  the  pheht  otf  the  cultivators

 It  isnot.hat  the  prices  of  agricul
 tural  commodities  are  going  down,
 that  those  of  industria]  commodities
 are  gOing  up.  and  that  there  is  a  bil
 gap  between  the  two,  But  it  is  the
 act  of  omission  on  the  part  of  the
 Government  i.e  because  of  Govern-
 ment’s  policy  that  this  gap  has  been
 widening  day  by  day,  ‘The  result,
 next  year,  is  ‘going  to  be  the  same.
 The  Fooq  Corporation  or  any  other
 authority  or  machinery  of  the  Gov-
 ernment  of  Indig  cannot  reach  every
 Mandi  and  every  cultivator;  and  they
 cannot  purchase  gil  the  agricultural
 produce  offered  by  the  cultivators.
 And  the  Government  has  dumped  the
 cultivator  in  the  lap  of  the  traders;
 and  the  traders  have  amassed  a  lot  of
 profits,  So,  this  is  the  policy  of  free  4
 trade,

 Government  is  taking  credit,  say-
 ing  that  because  of  free  trade,  there
 is  q  surplus  of  agricultural  produce,
 foodgrains  etc,  and  that  in  every  mar-
 ket,  you  can  purchase  anything  at  a
 reduced  or  reasonsble  price,  But
 what  is  the  result?  This  is  the  re-
 su:t  of  free  trade  which  I  want  to  tell
 the  Janata  members:  this  38  the  policy
 by  which  the  Government  has  reduc-
 ed  the  cultivators  to  a  pitiable  con~,
 dition,

 One  hon,  Member  has  just  describ-
 ed  the  working  of  the  Food  Corpore-
 tion,  But  what  is  the  attitude  of  the
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 Government  here?  Government  has
 calculated  the  subsidy  to  the  Food
 Corpuration  as  a  subsidy  to  the  culti-
 vators.  It  is  an  anomaly,  Food  Cor-

 /Poration  spends  Rg,  17  per  quintal  for
 Just  keeping  the  stock;  and  again,  it
 spends  Rs,  32-80  pe!  quintal  for  car-
 rying  the  stock,  All  these  Rs,  56D
 cepore,  have  been  debited  or  credited
 to  the  account  of  cultivators,  Is  it
 justice?  In  fact,  this  is  not  given  to
 the  consumers,  No  subsidy  is  given
 to  them,  The  only  subsidy  given  to
 the  consumer  i:  Rs,  2.50  for  wheat
 and  Rs,  5  or  Rs.  7  per  quinta)  for
 rice,  But  actually,  the  carrying  cust
 of  buffer  stock  325  supposed  to  he
 Rs,  560  crores—or  it  is  there  for  main-
 taining  the  stock,  It  is  not  a  subs:dy
 given  either  to  the  consumer  or  to

 xhe  cultivator.  It  is  just  a  trading  ac-
 count,

 in  the  matter  of  rural  development,
 Government  has  come  forward  now
 with  an  Integrated  Rural  Develop-
 ment  Programme,  The  name  appears
 big.  And  some  voluntary  agencies  are
 to  be  approached  and  taken  into  this
 movement,  This  Integrated  Rural}  De-
 velopment  Programme  is  a  combina-
 tion  of  5  previous  programmes,  viz.
 Small  Farmers’  Development  Agency,
 DPDA,  Desert  Areg  Development
 Programme,  Drought-Prone  Area  Pro-
 gramme  and  lastly  the  Food  for  Work

 Programme.  Already,  out  of  5005
 blocks,  some  2,000  blocks  have  been
 covered  under  these  5  schemes.

 Now  800  blocks  are  to  be  taken  up
 this  year  under  the  integrated  rural
 development  scheme,  because  the
 Agricultural  Department  says  that
 financing  of  these  2000  blocks  will  be
 on  an  old  pattern,  But  the  small  cul~
 tivators—people  holding  below  5  acres
 of  land—landless  labourers,  workers
 will  get  subsidy  at  the  rate  of  25  per
 cent,  33  per  cent  and  50  per  cent.  Is
 the  Government  aware  that  =  these
 small  cultivators  are  eligible  for  «ett-
 ing  loan  because  they  are  in  arrears
 of  loan?  Unless  they  clear  their  pre-
 vious  loan,  they  are  not  eligible  for
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 getting  further  loan,  In  a  uumber
 of  districts  ang  blocks,  the  banks  are
 not  prepared  to  finance  these  pro-
 ject,  because  of  this.  The  project  oti-
 cers  just  complete  the  forms  for  nuinor
 irrigation,  for  land  development  and
 so  on  and  forward  them  to  the  Lanks.
 Tf  the  bank,  agree  to  finance  them,
 they  atc  eligible  to  get  subsidy.  It
 means  the  banks  cannot  give  them
 luan  because  they  are  defaultcis.
 Then  the  Government  has  no  ,eaon
 bo  give  them  subsidy,

 Under  the  integrateq  rural  qevelop-
 ment  scheme,  they  have  to  identify
 the  cultivators.  In  that  process,  one
 or  two  years  ugo,  ‘Then  the  proposals
 have  to  be  submitted  to  the  project
 Officers,  Lust  tikes  ong  year,  For
 the  last  three  years,  I  ask  the  Govein-
 ment  to  give  the  estimate  of  expen-
 diture  on  this  scheme.  It  ig  a  small
 scheme.  In  India,  the  cultivator;  who
 are  holding  less  than  half  an  hectare
 ‘of  jand,  their  number  is  2.3l  cores;
 the  cultivators  who  are  holding  less
 than  one  hectare  of  land,  ther  num-
 ber  is  .25  crores;  and  the  cultivutors
 who  are  holding  less  than  2  hectares
 of  land,  their  number  is  .34  crores.
 Then  there  are  six  crores  landless  la-
 bourers.  It  means  there  are  70  90
 crores  eligible  people,  Out  of  them,
 they  have  identified  .60  crores,  This
 is  the  report  of  ten  yeais,  In  iD
 years,  they  have  completed  this  thing

 If  you  want  to  take  up  this  scheme,
 these  people  must  be  given  the  facility
 of  finance  and  the  defaulters  must  be
 treated  as  new  applicants.  Their
 loans  must  be  cancelled,  This  is  a
 good  scheme,  But  if  it  ha,  to  be  im-
 plemented,  then  the  Government
 should  come  forward  with  definite
 proposals  and  take  all  the  peopl,  into
 ennfidence,

 We  oppose  voluntary  agencies,  be-
 cause  they  are  sponsored  by  Tatas  and
 Birlas.  These  agencies  will  play  havoc
 in  the  rural  areas  and  therefore  we
 oppose  them,  With  these  words,  I
 concluga  my  speech,
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 चौधरी  बलबीर  सिंह  (होशियारपुर )
 सभापति  महोदय,  कृषि  मंत्री  किसान  का  बेटा  हो  और
 दोनों  कृषि  मंत्री  ही  किसान  हों  फिर  भी  कृषि  और
 किसान  की  यह  हालत  हो  कि  जो  वह  पैदा  करता  है,
 उसका  मूल्य  उसे  न  मिल  सके,  तो  कारखानेदारों  की
 लावी  कितनी  ताकतवर है  कि  बजट  पर  उन्होंने  तूफान
 मचा  दिया  है  कि  यह  किसान  का  बजट  है,  यह  शहरियों
 के  खिलाफ  है,  यह  सिर्फ  देहातियों  के  हक  में  है।  किसान
 को  मिला  क्‍या  है  ?  उसे  सिर्फ  एक  बोरे  खाद  पर  5
 रुपये  का  मनाफ़ा  हो  गया  है।  एक  बोरे  खाद  पर  सिर्फ

 5  रुपये  की  कीमत  में  कमी  आऔर  उसका  जो
 आलू  था,  जिसे  सरकार  ने  50  रुपये  खरीदने  का

 हुक्म  दिया,  कि  इससे  कम  होगा  तो  सरकार  खरीदेगी,
 इस  हाउस  में  इस  बात  का  एश्योरेंस  है,  और  वह  आलू
 जो  कि  50  रुपये  वाला  है  वह  5  रुपये  बोरा  बिके
 और  यही  नहीं  बल्कि  3  रुपये  बोरा  बिके  ।  पौने
 लचार  रुपये  का  बोरा  आता  है  और  पौने  3  रुपये  का  आल्‌
 बिके।  आल  की  छंटाई  पर  भी  3  रुपये  लगते  हैं  और
 मण्डी  तक  पहुंचाने  का  पैसा  भी  लगता  है

 यह  बात  अचानक  नहीं  हो  गई  है,  मंत्री  जी  को
 याद  होगा  कि  जब  यहां  दिसम्बर  में  इजलास  हो  रहा
 था,  तो  उस  वक्‍त  मैंने  कहा  था  कि  आलू  का  इंतज़ाम
 कीजिए।  आलू  पैदा  करने  वाले  बेचारे  उल्लू  बन  गये

 उन्हें  सुझ  नहीं  रहा  हैं
 कि  वह  क्या  करें  ।  लाखों

 रुपये  का  नक्‍सान  उन्हें  हुआ  है  छोटे-छोरें  ज़्मोदार  का
 जिसको  पैदा  करने  पर  20,  20  और  25,  25  हजार
 रूपये  खर्चे  हो  चुका  है  और  अब  उस  आदमी  को
 उसके  2  हजार  रुपये  नहीं  मिल  हैं।  वे  लोग
 बिल्कुल  तबाह  हो  गए  हैं  ।

 में  एक  वानिंग  और  आपको  देना  चाहता  हूं  कि
 जो  गेहूं  की फसल  ञ्  रही  है  उसमें  इतना  गेहूं  झा  रहा
 है  कि  वह  आप  संभाल  नहीं  पायेंगे।  बीच  के  दलाल
 सत्यानाश  कर  देंगे,  फड़  कार्पोरेशन  वाले  |

 जनता  पार्टी  ने  मैनिफैस्टो  में  कहा  था  कि
 किसान  जो  भी  पैदा  करेगा,  उसको  जब  वह  बीजेगा,  उस
 वक्‍त  उसे  बता  दिया  जायेगा  कि  उसे  यह  मोल  मिलेगा।
 यह  मैनिफैस्टो  श्रकाली  दल  और  जनता  पार्टी  का  है  t
 हम  जितनी  देर  विरोधी  दल  में  रहे,  लगातार  इस
 बात  के  लिए  सरकार  की  टीका-टिप्पणी  करते  रहे  कि
 किसान  को  पहले  बता  देना  च्राहिये  कि  उसकी  चीज़
 का  क्‍या  भाव  होगा  ।  आज  मार्केट  में  गेहूं  आना
 शुरू  हो  गया  है  लेकिन  सरकार  ने  दमी  तक  भी  जिस
 भाव  पर  गेहूं  खरीदा  जायेगा,  उन  भावों  का  एलान
 नहीं  किया  है।  तय  हो  गये  हों  तो  पता  नहीं,  लेकिन
 ऐलान  नहीं  किया  हैं  !

 यह  कितनी  बड़ी  बात  है  कि  किसान  जो  पैदा
 करे,  उसका  भाव  सरकार  मुकरंर  करे  और  सरकार
 भी  उस  वक्‍त  म॒करेर  करे  जब  उसका  माल  मंडी  में
 आ जाय 1  एक  तरफ  तो  किसान  की  चीजों  की  कीमत
 सरकार  म॒करंर  करती  है  और  दूसरी  तरफ  कारखाने-
 दार  हैं  जिसके  माल  की  कीमत  वह  खद  मकरर  करते
 हूँ।  वह  अपने  माल  की  क्रीमत  जब  मर्जी  आया
 बढ़ा  लेते  हैं  ।
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 झम्बेसेडर  कार  सन्‌  1970  में  7  हजार  रुपये
 की  थी  आज  उसी  कार  के  दाम  53  हजार  खझूपये  हैं।
 970  और  i979  *  बीच  में  3  गुना  दाम  ज्यादा

 बढ़  गये  हैं।  आपको  शायद  याद  होगा  कि  कार
 की  कीमत  बढ़ाने  के  लिए  जब  जस्टिस  हिदायतउल्ला
 के  पास  गये  तो  उन्होंने  मज़ाक  में  कहा  था  कि इस  कार
 की  हर  चीज़  बजती  है,  लेकिन  हारने  नहीं  बजता  है
 am  के  बगैर  सब  चीज  बजती  हैं।  कार  की  कीमत
 17,000  रुपये  से  बढ़  कर  53,000  रुपये  होग

 इसी  तरह  ट्रैक्टर  की  कीमत  9,000  रुपये  से  बढ़  कर
 60,000  रुपये  हो  गई  है।  कारखानेदार  की  बनाई  हुई

 हर  एक  चीज़  की  कीमत  बढ़  गई  है  ।

 आज  सवालों  के  जवाब  में  उद्योग  मंत्री,  श्री  जाज॑
 फ़र्नाण्डीस  ने कहा  है  कि  कपास  की  कीमत  कम  हुई  है
 श्र  कपड़े  की  कीमत  बढ़  गई  है  1

 हम  लोग,  जनता  पार्टी  वाले,  इस  बात  का  क्रेडिट
 लेते  हैं  कि  हमने  प्राइसिज्ञ  को  काबू  में  रखा  है  ny
 श्री  बरनाला  और  श्री  भानु  प्रताप  सिंह  बतायें  कि  क्‍या
 उन्होंने  किसान  को  मार  कर  प्राइसेज्  को  कटोल
 में  रखा  हुआ  है  ?  कारखानेदार  की  चीजों  की  कीमत
 कहां  है  और  किसान  की  चीज़ों  की  कीमत  कहां  है  ?
 जिन  चीजों  की  कीमतें  कम  रखने  कें  बारे  में  सरकार

 डिट  लेती  है,  वे  तो  किसानों  की  पैदा  की  हुई  चीज़ें
 हैं।  जो  चीज़  किसान  पैदा  करता  है,  उसकी  कीमत
 कम  है,  और  जो  चीज़ें  वह  ख़रीदता  है,  उनकी  कीमत
 ज्यादा  है,  जैसे  लोहा,  कोयला,  और  सीमेंट
 वगैरह  tt

 सीमेंट  की  कीमत  पहले  ii,  42  रुपये  थी  t
 जब  जनता  पार्टी  ने  राज्य  सम्भाला  तो  उसकी  कीमत
 7  रुपये  के  करीब  थी  ।  लेकिन  आज  सीमेंट  की

 कीमत  26  रुपये  से  ऊपर  होने  वालीं  है  ।  ब्लैक  में
 उसकी  क्या  कीमत  है  यह  कहने  की  ज़खरत  नहीं  है  ।

 किसान  जो  चीज़  पैदा  करे  उसको  उसका  मोल
 न  मिल  सके  यह  इन्साफ़  की  बात  नहीं  है  1  में
 फिर  वारनिंग  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  अपनी
 मशीनरी  को  तरतीब  दे,  उसको  कसे  ।  किसान  का
 गह  मण्डी  में  आ  जाये  और  भाव  मुकरंर  कर  दिया
 जाये  15या  720  रुपये  और  मण्डी  में  किसान  को
 90  या  i00  रुपये  से  भी  कम  मिले।  मिनिस्टर  साहब
 मण्डी  में  जा  कर  इस  बात  की  एनक्वायरी  करें  1

 श्री  एम0  रामगोपाल  रेड्डी  (निज्ञामाबाद  )  :
 आप  एनकक्‍्वायरी  क्‍यों  नहीं  करते  हैं  और  उसकी
 रिपोर्ट  मिनिस्टर  साहब  को  क्यों  नहीं  देते  हैं  ?
 पब्लिक  के  रिप्रेज़ेण्टेटिव  क्‍या  करते  हैं?  क्या  सिर्फ
 मिनिस्टर  ही  एनक्वायरी  करेगा  ?

 चौधरी  बलबोर  सिह :  हम  तो  करते  हैं--हम
 अब  भी  कर  रहे  हैं।  आपकी  जुबान  बंद  थी  ।  आप
 बोल  नहीं  सकते  थे  ।  हम  करते  हैं  और  मंडी  में
 जा  कर  भी  लड़ाई  करते  हूँ  कि  इस  ढंग  से  नद्दीं  होगा  ।



 333  pa.  1979-80

 मैं  मलरी  महोदय  से  कहों  कि  बहू  इसकी  ऐस-
 म्वायरी  करायें।  मण्डी  में  नाफेडट  बौँरहू  सरकार  की
 एजेसियो  ने  झाल  दस  पये  बोरी  के  हिसाब  से  लिया
 है,  भौर  वही  भालू  50  रुपये  बोरी  दिया  हे  ।  किसान
 को  उसकी  बीमत  नहीं  मिल  सकी  ।  जो  सहृलियंत
 सरबार  ने  दी,  उसका  फ़ायदा  फिर  उस  झादमी  ने
 उठाना,  जिसके  पास  पैसा  था,  जो  खरीद  सकता  था
 झौर  जा  किसान  के  एक्सप्लायड  कर  सकता  था  ।

 किसान  की  बाते  हर  एक  सदस्य  तने  कही  है  ।
 में  इस  बारे  म  कुछ  सुझाव  दना  चाहता  हू  ।  एक
 सुझाव  यह  है  कि  सरकार  फूड  कार्पोरेशन  के  खर्चे  को
 कम  करे  ।  एक  बोरी  को  सारा  साल  रखने  का  32,

 33  या  37  रपये  का  जो  खर्चे  है,  वह  बहुत  ज्यादा
 है,  उसको  कम  किया  जाये  ।  सरकार  किसान  के
 घर  में  अनाज  रखे  झौर  उराको  खर्चे  दे  ।  इस  खर्च
 के  बारे  में  एक  बार  32  रुपये  का  ऐलान  हा  था
 और  दूसरी  बार  37  रुपये  का  -  पता  नही  कि  भ्रसली
 खर्च  कितना  है  -  मिनिस्टर  साहब  मुभ  बता  दे,  सो  मैं
 उसके  मुताबिक  बात  करूं।  अगर  फूड  कार्पोरेशन
 के  गोदाम  में  35  रुपये  खर्च  होते  है,  तो  सरकार  किसान
 से  कहे  कि  वह  उससे  गेह  5  रुपये  om  25  रुपये,  यानी
 L40  रुपये  में  लेगी,  और  फला  महीने  में  लेगी।  इससे

 सरकार  का  खर्च  कम  हो  जायेंगा  भौर  उसे  गोदाम  बनाने
 की  जरूरत  नहीं  रहेगी  ।  किसान  को  सरकार  कुछ
 एडवास  रुपया  दे  दे,  क्योकि  उसके  पास  कैपेसिटी  नहीं
 है,  वह  भपने  माल  की  शोक  नहीं  सकता  है  और  उसे
 एकदम  मड़ी  में  बेचना  पहता  है।  सरकार  श्रपना
 भाल  गौदाम में  रखती  है।  वह  समझे कि  उसका  माल
 किसान  के  स्टोर  से  पा  है।  किसान  इस  माल  को
 सम्भाल  कर  और  ठीक  तरह  से  रखेगा,  बीमारियों  से
 महफूज  रखेगा  ।  सरकार  उसको  शर्जा  दे  -  इससे
 किसान  को  पैसा  मिल  जायेगा  ,  सरकार  स्टोरेज
 की  शार्टेज  की  समस्या  की  हलेकर  सकेगी  भ्रौर  फिसान
 को  प्रपनी  मेहतत  का  कुछ  मोल  मिल  सकेगा  -  यह
 सुझाव  मैंने  दिया  है-इस  पर  प्रमल  कया  जाया

 मैंने  पिछले  साल  भी  कहा  था--जित॑ने  सरकारी
 मूलाजिम  है,  जितने  कारखानों  मे  काम  करने  वाले

 न
 हैं--इन  सब  लोगो  को  एक  साल  का  राशन

 जाय  शौर  उस  की  कीमत  2  किसस्‍्तों  में  उन  से
 बसूल  की  जाय  1  जो  सरकारी  कर्मचारी  हैं  उन  की
 तनख्वाह  से  हर  महीने  उस  की  कीमत  का  बारहवा
 हिस्सा  काट  लिया  जाय,  इसी  तरह  से  कारखाने  के
 कर्मचारियों  के  वेतन  से  काटा  जाय  ।  इस  से  यह
 फ़ायदा  होगा  कि  करोड़ों  मन  झनाज  जो  मडियो  में  पथा
 रहता  है,  लोगों  के  चरो  में  पहुच  जायगा  भौर  हमारे

 ु
 स्टोरेज  की  दिवकत  है,  यह  दिक्कत  हल  हो

 जा  '

 दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  हमें  माल  बाहर  भेजने
 की  व्यवस्था  करनी  चाहिए।  इस  वक्त  हमारे  यहा
 बहुतायत-कावक्राइसिक  हैं  ।  पिछले  30  सालो
 के  कांग्रेसी  राज  में  हम  कासा-गदाई  ले  कर  कभी  अमरीका
 के  पास,  कभी  रूस  के  पास  जते  रहे

 क्री  एस०  रामगोपाल  रेशो .  हमने  t  करोड
 हन  नाज  झांप  को  दिया  था  t
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 चोधरो  बलबीर  सिह  रेही  साहब  तो  हर  वक्‍त
 जवाब  देने  के  लिए  रेडी  है।  लेकिन  वह  प्रपनी  बात
 भल  गय्ये।  मैं  श्राप  को  एक  कहामी  सूनाद  :  एक
 राजा  शिकार  पर  गया,  अपने  साथियों  से  बहुत  भागे
 निकल  गया  ।  एक  जगह  उस  का  एक  बाग  नज़र
 श्राया,  वह  अन्दर  चला  गया  ।  बहा  देखा  कि  एक
 बुढिया  बडी  थी।  उस  ने  फहा--मा,  पानी  पिनाधो
 बुढ़िया  ने  कहा--बेटा,  पानी  की  कया  बात  है,  मै  तुझे
 रस  पिनाता  ह।  उस  ने  दा  सन्‍्तर  पेड  म  से  तोड़े  औौर
 उस  का  रस  निकाला  ।  दा  सन्‍्तरों  से  गिलास  भर
 गया।  राजा  ने  रस  पिया  और  गश्रागे  बना  |  रास्ते
 में  उस  ने  सोचा  कि  दो  सन्‍्तरा  से  गिलयस  भर  गया,
 इसलिए  शस  पर  टैका  लगाना  चाहिए  ।  जब  वह
 वापस  लौटा  तो  फिर  उसी  जगह  पर  गया  भ्ौर  बुहिया
 से  रस  पिलाने  को  कहा  ।  बढिया  ने  फिर  दो  सम्तरे
 तोड़े  और  रस  निवालने  लगी,  लेकिन  इस  बार
 उतना  रस  नही  निकला  ।  राजा  ने  पूछा--माई,  क्‍या
 बात  है,  सवर  दा  स्तर  से  गिलास  भर  गया  था,
 इस  दफा  नहीं  भरा  ?  बुढ़िया  ने  जवाब  दिया--
 बेटा,  यहा  के  राजा  की  नीयत  में  फर्क  श्रा  गया  है  ।

 श्राप  की  नीयत  खराब  थी,  इसी  लिए  लगातार
 झाप वे  राज्य  में  कमी  रही  ।  वरना  आप  बतलाइये---
 झाप  के  जितने  प्लाभ  थे,  क्या  उन  का  शभ्रसर  9778
 बाद ही  होता  था,  पहले उन  का  असर  क्यों  नहीं  हुमा
 श्राज  किसान  ज्यादा  पैदा  करता  है--ता  आप  उसे
 ज्यादा  पैदा  करने  से  मत  रोकिये  ।  लेकिन  हमारे
 मिनिस्टर  कहते  है  कि  उस  चीज़  की  से  फसल  कम  कर
 दो।  गले  ककी  फसल  कम  कर  दी  जायगी  तो  फिर
 ऋाइसेज  झाविगा,  उस  के  बाद  श्राप  फिर  कहेंगे  कि
 ज्यादा  पैदा  हरो।  इसी  तरट  से

 गे
 नी  बांत  है--

 अगर  गेहू  की  पैदावार  कम  होगी,  तो  फिर  दिगकत
 वैदा  होगी।  इस  लिए  यह  गलत  पालिसी  है।  भाष
 भेहरवानी  कर  के  किसान  को  ज्यादा  पैदा  करने  के
 लिए  प्रोत्साहन  दीजिए  प्रौर  जो  सामान  ज्यादा  पैदा
 होत  है  उस  को  विदेशों  मे,  दूसरे  देशों  में  भेजने  का
 प्रबन्ध  कीजिए  ।  प्रपने  माल  के  निए  बिदेशों  में
 मिया  तलाश  कीजिए,  बाहर  की  मश्ियों  मैं
 किल  ग्राहक  ढुढने  की  जरूरत  है।  बाहर  के  लोग  यह
 कहते  है  कि  जब  हमे  झाल  की  ज़रूरत  हाती  है,  तब  तो
 प्राप  देते  नहीं  हैं,  लेकिन  जब  एम  दूसरा  हन्तज्ञाम
 करने

 जे
 है,  तब  हुमारे  पास  उसे  बेचने  के  लिए

 आते  \
 मैं  एक  और  सुझाव  देना  चाहता  ह--“हरियाणा

 शौर  पजाब  में  श्राप  सब्जियों  को  बहुत  तेज़ी  से  पैदा
 कराये  और  साथ  ही  गहफ-फण्ट्रीज  में  ऐसा  इम्मजशाम
 कीजिए  कि  उस  को  वहा  बेचा  जा  सके  ।  उन  के
 साथ  इन्तज़ाम  करे  ताकि  सामान  बाहर  भेजा  जा  सके।
 जब  आप  का  बैटर  बदल  जाएगा,  तो  यहा  के  झादमियों
 को  पैसा  मिलेगा,  किसानों  को  अपनी  मेहनत  का  दास
 मिल  सकेगा  और  बाहर  के  देशो  को  सी  अनाज  भेजा
 जा  सकेगा  a

 सभापति  महोदव.  श्री  to  सी०  जाज॑।

 शोधरी  बलब्रीर  सिह  सिर्फ  एक  मिनट  भर
 दे  दीजिए  ।
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 सप्मापति  महोदय  :  भाप  बहुत  बोल  चुके है

 श्री  to  सी०  जाज
 SHRI  A.  C.  GEORGE  (Mukandapu-

 ram):  Mr.  Chairman,  Sir,  at  the  very
 outset  when  I  participate  in  this  dis-
 cussion  on  Agriculture  Ministry,  in-
 Stead  of  going  through  the  normal
 ritual  of  either  congratulating  him  07
 decrying  him  I  only  want  to  say  how
 lucky  he  is.  During  the  past  two,  three
 years,  the  agriculture  in  this  country
 has  been  fairly  good,  because  of  God’s
 grace  ang  nature’s  kindness.  Weather
 is  fairly  good,  The  monsoon  is  rather
 favourable.  The  farmers  are  basically
 hard-working,  Mr,  Barnala  is  lucky
 and  thi2  Government  is  now  fairly  on
 Q  goog  footing.

 When  he  took  over,  we  hada  stock
 Situation  which  was  unique  and  uD
 precedented  in  the  history  of  inde-
 pendent  India,  So,  he  inherited  onc  of
 the  best  stocks  of  foodgrains  this  coun-
 try  ever  had.  ३  particularly  congratu-
 Jate  him  because  unlike  the  other  Min~
 isters,  he  did  not  spoi]  what  he  got  in
 a  Government  where  almost  al]  uther
 Ministers,  whatever  they  inheriteg  like
 a  prodigal  son  or  like  a  spoilt  child,
 they  were  in  a  spree  of  frenzy  to  friter
 away  everything  that  they  got.  Here  I
 mention  the  Finance  Ministry.  They
 inherited  a  foreign  exchange  reserve
 of  nearly  4000  crores  which  was  accu-
 mulated  with  hard  labour  of  our  boys
 in  foreign  countries,  in  which  the  con-
 tribution  of  Keralites  is  not  very  small,
 Now,  the  Finance  Ministry  has  tried
 their  level  best  to  see  how  to  empty  the
 coffers.  About  Commerce  Ministry,  the
 same  thing  applies.  For  the  first  time
 since  independence  we  have  record
 adverse  balance  of  payment  of  nearly
 Rs.  600  crores.  4  am  proud  to  say  be-
 cause  T  was  the  junior  Minister  of  For.
 eign  Trade  that  we  handed  over  a
 surplus  balance  of  payment,

 About  Industry  Ministry,  the  less
 Said  the  better.  The  speeches  which
 the  Minister  makes  at  lunch,  after
 lunch  and  at  dinner,  all  are  contradic-
 tory.  And  the  officers  say  that  they
 do  not  take  them  seriously.  So,  they
 blow  hot  ang  cold,  One  day  it  is
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 nationalisation,  the  other  day  it  is  de-
 nationalisation,

 e
 About  External  Affairs  Ministry,  we

 know  how  an  aggression  was  commit-
 ted  under  the  very  nose  of  our  Exter-
 nal  Minister.

 Mr.  Barnala,  I  thank  you  very  much,
 You  did  not  atleast  spoil  what  you  got,
 I  am  reminded  of  a  small  story  which
 has  its  hearing  on  the  Agriculture  Mi-
 nistry.  In  a  congregation  the  cap  of
 the  priest  was  sent  for  contribution.
 It  was  a  misers’  congregation.  In  that
 crowd  the  cap  went  round  without  con.
 tribution  of  a  penny.  Finally,  from
 that  congregation  the  cap  came  back
 to  the  parson.  He  took  it  up,  looked
 into  the  cap  and  found  there  was  no-
 thing;  he  just  turned  it  up  and  shook
 it;  there  was  nothing.  Then  he  raised
 his  hand  up  and  said  “Oh!  Lord  I
 thank  thee  from  his  congregation  I
 got  back  at  Jeast  my  hat.”  This  is  the
 case  of  the  Agriculture  Ministry,  From
 the  Ministry  of  Agriculture  we  got
 back  our  hat.  So,  I  congratulate  him
 for  not  spoiling  it,

 Of  course,  he  did  something  in
 Kerala.  Perhaps,  he  was  under  the
 evil  influence  of  the  Kerala  Govern-
 ment  at  the  time  of  the  constitution  of
 the  Coconut  Board.  Of  course,  I  know
 that  it  has  been  passed  in  a  hurried
 manner,  It  has  not  only  been  concen-
 trated,  but  super-concentrated  with
 bureaucracy.  It  is  not  going  to  gerve
 the  purpose  which  he  has  in  mind.

 I  never  question  in  bona  fides,  be-
 cause  I  know  that  in  his  heart  of  hearts
 he  is  &  son  of  the  soil,  he  is  a
 farmer  and  the  blood  of  a  far-
 mer  is  in  him.  So,  I  never  question
 his  bona,  fides,  Kerala  is  a  State  where
 the  name  of  the  State  itself  is  inheri-
 ted  from  a  tree.  I  was  trying  in  my
 own  limited  way  to  find  out  whether
 there  ig  any  other  instance  throughout
 the  worlg  of  a  country  being  named
 after  a  three,  but  I  could  not  fing  one.
 It  is  only  in  Kerala  it  was  known  885
 the  land  of  Keras,  which  meang  coco
 nuts.  Of  course,  some  of  our  friends
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 in  the  north  pronounce  it  as  Kerala,
 which  means  bittergourd.

 The  production  of  coconut  is  our
 mainstay.  The  other  day  we  were  read-
 ing  that  in  spite  of  the  efforts  made  by
 the  Government  to  increase  the  acreage
 under  coconut  cultivation  in  Tamil
 Nadu,  Karnataka,  Andhra  Pradesh,
 Orissa  and  Bengal,  the  production  of
 coconut  has  gone  down  by  about  7  per
 cent  in  a  decade.  Here  I  want  tu  make

 a  specific  suggestion  for  his  consideta-
 tion.  In  the  Kuttanad  area,  which  35
 the  main  coconut  producing  area,  we
 are  facing  one  of  the  biggest  attacks
 ot  a  disease  by  insects  because  of
 which  the  coconut  production  is  go-
 ing  down.  Since  none  of  us  has  fonnd
 a  svlution  for  this  virus  so  far,  9  want
 to  make  a  suggestion.  Just  as  we  clits
 once  for  rubber,  we  must  go  7  for
 a  complete  removal  of  the  trees  In
 rubber  what  was  done  was  slaughter
 tapping  after  which  the  emaciated
 trees  were  cut  off.  We  gave  both
 subsidy  and  loan  so  that  there  will  be
 an  meentive  for  the  farmerto  cut
 down  the  old  trees  Instead  sticking  to
 his  meagre  income,  since  we  have  not
 found  a  solution  for  this  virus,  we
 should  encourage  the  farmers  to  cut
 down  the  trees  and  replant  them.  I
 would  request  the  Agriculture  Minis-
 ter  to  take  immediate  measures  to
 create  a  fund  for  coconut  repla  ita-
 tion.  In  order  to  encourage  the  far-
 mers,  we  have  to  give  the  incentive  of
 a  loan  as  well  as  subSidy  so  that  the
 farmer  will  be  forced  to  cut  down  his
 trees,  which  are  virus-lidden,  and
 piant  new  trees.  For  that  a  coconut
 Development  Fund  has  to  be  civated
 so  that  the  present  virus  may  be
 fought  and  production  may  be  increas-
 ed  with  a  new  variety  of  plantatio»s.

 So  far  as  the  Coconut  Board  is  con-
 cerned,  even  at  this  stage  I  would  say
 that  the  Minister  must  take  measures
 to  re-vamp  it,  to  regroup  it  and  make
 it  more  popular-based  rather  than
 bureaucracy-based.

 Then  I  come  to  another  point.  We
 have  now  got  a  regulated  market,  co-
 operatives  and  so  many  other  methods
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 to  see  that  the  farmers  get  a  proper
 reniuneration  for  their  work.  In  the
 hilly  slopes  of  the  Malabar  area,  known
 as  the  Malayora  Pradesam,  people  from
 the  plans  have  gone  to  ihe  mountain
 slopes,  cultivated  the  virgin  land  and
 made  a  paradise  out  of  it.  Even  though
 in  a  Stute  lke  Kerala  we  have  got  a
 lot  of  transportation  facilities,  im  the
 slopes  of  the  hills  there  are  no  proper
 roads  The  realisation  of  the  farmer
 for  any  crop  is  directly  related  to  the
 accessibility  to  the  market  In  a  State
 hke  Kerala,  where  virgin  land  has  been
 cultivated  and  many  cash  crops
 have  heen  grown,  where  there  is
 cultivation  of  the  hill  slopes  of
 Kerala,  there  should  be  a  connecting
 road  from  Quilon  via  Kottayam,  Idiki,
 Ernakulam,  Trichur,  Palghat,  Calicut,
 Malappuiam  to  Cannanore  There  isa
 proposal  for  a  hill  side  road,  which
 should  be  lookeg  into  by  the  Transport
 Ministry  All  these  areas  should  be
 directly  linked  so  that  the  farmers  can
 get  a  reasonable  realisation  for  their
 efforts  I  would  urge  upon  the  Gov-
 ernment  to  take  steps  to  see  that  a
 specific  allotment  75  made  for  this  type
 of  facilities  for  the  farmers  who
 have  gone  to  the  inaccessible  areas
 and  created  weaith  there  for  the
 benefit  of  the  country.

 6  hrs.

 Sir,  in  my  constifuency  there  is  a
 proposal  for  a  sluice-cum-bridge  in
 Elanthikkara  Kanakkankadavu  across
 Chalakudy  river  It  is  a  multi-pur-
 pose  project.  It  is  a  project  which  will
 create  a  bund  and  save  at  least  13,000
 acres  of  good  paddy  land  from  erosion
 by  sale  water  Thi,  proposal  is  join-
 tly  funded  by  the  State  Government
 and  the  Centra!  Government,  It  is  a
 bund-cum-bridge  it  will  serve  the
 purpose  of  bridging  the  river  and  at
 the  same  time  the  bund  will  serve  the
 purpose  of  preventing  the  paddy  land
 from  being  eroded  by  saline  water  for
 which  purpose  there  is  this  proposal.
 So,  I  urge  upon  the  Minister  to  kindly
 fish  out  the  old  files  and  see  that  it  is
 sanctioned  immediately.  I  understand
 the  sea-erosion  is  also  coming  under  the
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 {Shri  A.  C,  George]
 purview  of  the  Agriculture  Ministry.
 These  days  when  we  talk  about  dis-
 armament  and  peace  and  preventing
 war,  there  is  a  regular  war  going  on  at
 the  coast  of  India,  at  the  western
 coast  especially  the  south  western
 coast  coming  down  from  Karnataka
 to  Kerala  and  the  eastern  coast  of
 Andhra  Pradesh  and  Tamil  Nadu.
 This  coast  has  to  be  protected  by
 anti-sea  erosion  Measures.  The
 funds  allotted  to  Kerala  are  only  a
 pittance,  if  not  meagre.  So,  I  hope
 the  anti-sea  erosion  measures  wil:  be
 taken  to  protect  the  coast.

 थी  धर्मांतह  भाई  पटेल  (पोरबन्दर  )  :  सभा-
 पति  महोदय,  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  ने  इस  विभाग
 की  जो  मांगें  सदन  के  सामने  रखी  हैं,  उतका  समर्थन
 करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं।  गत  2  साल  में  कृषि
 सिंचाई  मंत्रालय  ने  श्रन्न  उत्पादन,  सिचाई  क्षेत्र  और
 डेरी  उद्योग  में  काफी  प्रगति  की  है,  लेकिन  मैं
 कुछ  प्रमुख  बातें  इस  सदन  के  सामने  रखना  चाहता
 हा

 जब  क्षषि  राज्यमंत्री  श्री  भानुप्रताप  सिह  जी  राज्य
 अंत्री  नहीं  थे,  संसद्‌  सदस्य  थे,  तब  उन्होंने  एक  पत्चिका
 निकाली  भी  ।  उसके  कुछ  उदगार  मैं  सदन  के  सामने
 रखना  चाहता  हूं  -  कृषि  साधनों  पर  सभी  प्रकार
 के  अ्रप्रत्यक्ष-कर  उनके  उत्पादन  मूल्य  के  प्रतिशत
 के  रूप  में  इस  प्रकार  हैं  —

 उर्वरक  पर  4i.99  प्रतिशत  कर  है,  कीटनाशी
 दवाओं  पर  55.00  प्रतिशत,  बिजली  की  मोटरों  पर
 26.73  प्रतिशत,  द्वेक्टर  पर  44.74  प्रतिशत,
 ढ्क्टर  पुर्जों  पर  26,  93  प्रतिशत  प्रौर  डीजल  तेल
 पर  74,  47  प्रतिशत  कर  हैं  t

 मैं  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  क्या  उनके  मंत्नालय
 में  कोई  योजना  है  जिससे  इन  अप्रत्यक्ष  करों  को  कम
 किया  जा  सके  ?  वह  प्रत्यक्ष  करों  को  कम  करने
 के  लिए  क्‍या  करना  चाहते  है  ?

 भारत  का  राजपतन्न  जो  9  मार्च  का  प्रकाशित
 हुआ  है  इसमें  फरटिलाइजर  के  दाम  लिखे  Tig
 अ्रकार  के  फटिलाइजर  इसमें  लिरी  हैं।  मेरे  पास
 समय  बहुत  कम  है,  इसलिए  सभी  को  पढ़ता  नहीं  हूं,
 लैकिन  3,  4  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  -  भरमो-
 नियम  सल्फेट,  यूरिया,  सुपरफास्फेट  ट्रिपुल,  डायमो-
 लियम  फास्फेट  के  बारे  में  बताता  हूं  कि  इसमें  लिखा  है
 कि  इनका  प्रति  टम  का  भाव  इस  प्रकार  है

 अमोनियम  सल्फेट  890  रुपये,  यूरिया  का
 450  रुपये,  सुपरफास्फेंट  द्रिपुल  का  600

 रुपये  शौर  डायमोनियम  फास्फेट  का  2200  रुपये,
 ए  प्री०  बोत  का  7800  से  2000  रुपये  और
 सुपर  फाफिट  द्विपुल  (पाउडर)  का  500  रुपये
 है।
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 आज  भनाज  का  वाम  क्‍या  है,  20  रुपये  किलो
 का  दाम  20  रुपये  है।  एक  टंने  पर  i  हजार  किलो
 होता  है,  उसके  हिसाब  से  लगाइये  तो  एक  किलो
 फिलाइजर  का  दाम  2  रुपये  पड़ता  है  और  अनाज
 का  दाम  2  रुपये  ब्राता  है  जब  कि  खाद  का  दाम  2  रुपये
 होता  है।  यह  बात  अच्छी  नहीं  है।  '्रनाज  का
 जो  दाग  होता  है,  उससे  ज्यादा  दाम  फ़ॉटलाइज़र
 का  नहीं  होना  चाहिए  t

 जहां  तक  वाणिज्यिक  फसलों  का  सम्बन्ध  है,
 हमारे  देश  में  पांच  मुख्य  तिलहनें  पैदा  होते  हैं:
 मूंगफली,  तोरिया-सरसों,  तिल,  ग्रलसी  और  प्ररण्डी  ।
 कुल  मिला  कर  तिलहन  का  उत्पादन  973-74  में
 80.  85  लाख  मीद्रिक  ठन,  1974-75  में  80.53
 लाख  मीट्रिक  टन,  :975-764  90,  9  लाख  मीट्रिक
 टन,  1976-77  में  70.  83  लाख  मीद्रिक  टन  और
 1977-78  %  80.93  लाख  मीट्रिक  टन  हुआ  ।
 1978-79  में  वह  88  लाख  मीट्रिक  टन  होने  वाला
 है।  सभी  तिलहनों  में  मूंगफली  की  पैदावार  70
 प्रतिशत  है।  पिछली  सरकारों  ने  तीस  सालों  में
 मूंगफली  के  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  क्या  हम  भी
 कुछ  नहीं  करना  चाहते  हैं  ?

 गुजरात,  और  गुजरात  में  खास  कर  सौराष्ट्र,
 भौर  सौराष्ट्र  में  खास  कर  जूनागढ़,  राजकोट,  जामनगर,
 झमरेली  शौर  भावनगर  बैगरह  जिले  देश  की  एक-
 तिहाई  मूंगफली  पैदा  करते  हैं।  सरकार  ने  इसके
 लिए  क्या  किया  है  और  क्या  करना  चाहती  है  ?
 मैंने  सुना  है  कि  जुनागढ़  में  राष्ट्रीय  मूंगफली  भनुसंधान
 केन्द्र  खोला  गया  है।  लेकित  वहां  पर  काम  कुछ
 नहीं  हुआ  है।  मैं  जूनागढ़  में  रहता  हुं।  मैं  कृषि
 मंत्री  से  प्राथना  करना  चाहता  हूं  कि  इस  राष्ट्रीय
 मूंगफली  प्रनुसंधान  केन्द्र  में  तुरन्त  काम  शुरू  करें  ।

 सभापति  महोदय,  कृषि  विभाग  की  1978—
 79  की  रिपोर्ट,  पेज  9,  पैराग्राफ  12  में  कहा  गया  है

 कि  978  से  983  के  झंत  तक  कृषि-जिंसों  का
 निर्यात  3125  करोड़  रुपये  तंक  बढ़  सकता  है  ।
 बहु  किस  तरह  बढ़ाया  जा  सकता  है  ?  बार  बार
 कृषि-जिसों  की  निर्यात-बंदी  की  जाती  है।  वह  नहीं
 होनी  चाहिये  -  कृषि-उत्पादन  की  किसी  भी  जिस  पर
 किसी  प्रकार  का  निर्यात-शुल्क  नहीं  होना  चाहिए  ।
 निर्यात  पर  एस०  टी०  सी०  और  नाफ़ेड  की  मानोपली
 नहीं  होनी  बाहिय  ।  उत्पादकों,  किसानों,  ब्यापारियों
 झौर  परिसंस्करणकर्ताओं  की  सलाह  और  सेवायें
 सक्रिय  रूप  से  लेनी  चाहि  ये।  क्ृषि-जिसों  पर  निर्यात-
 शुल्क  रद्द  करना  ज़रूरी  है।

 विभिन्न  क्ृषि-जिसों  पर  भप्रतिटन  के
 हिंसाब  से.  निर्यात-शुल्क  इस  प्रकार  है:  एच०
 पी०  एस०  मूंगफली  की  गिरी  :  i500  श्प्यों,
 मूंगफली  साबुत  :  150  रुपये,  रई:  2500  रुपय,
 मूंगफली  की  खली  (डीझायरड)केक  :  25  रुपये  ।
 क्या  मंत्री  महोदय  वित्त  मंत्रालय से  बात-बीत  कर

 के  इस  तिर्यात-शुल्क को  रह  कराना  चाहते  हैं?  325
 करोड़  दपये  का  निर्यात  सरकार  किस  तरह  करगी  ?
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 करेगी  ?  जब  उत्पादन  होगा,  तभी  बह  निर्यात
 कर  सकेगी  ।  लेकिन  नतिर्यातनशल्व  को  कम
 हीं  क्या  जाता  है,  बेहिफा  उसको  बढ़ाया  जाता  है  t
 पांच  सात  दिन  पहले  एक  सवाल  वे  जवाब  में  बताया
 गया  वि.  एच०  पी०  एस०  और  सात्रुत  मुगफला  और
 रूई  का  तिर्थात  नुल्  बद्य  दिय्रा  गया  7।  यदि
 मबी  महोदय  एक्सपोर्ट  ब  बंढाला  चाहने  है.  तो  उन्हें
 वित  मत्नानय  से  मिल  बर  निर्मात-शल्क  का  रह  कराना
 वाये  1

 जला  तक  कषि  मूल्य  आयोग  का  सम्बन्ध  है,
 प्रश्न  यह  है  कि  वह  भाव  बैस  तय  करता  है  >  कषि-
 उत्पादन  के  मल्य  तय  करते  हुए  इन  बालों  का  ध्यान
 रू  ना  चाहिगे.  (1)  कृषि  की  ज़मीन  की  कीमत,
 (2)  जमोन  वी  बुल  कीमत  का  नेक  रेट  के  हिसाब  से
 5  प्रतिशत  प्रति  ब्ष  ब्याज,  (3)  किसानो  व  कुटुम्ब

 द्वारा  की  गई  मेहनत,  (4)  खत-मजदूरा  का  दी
 गई  मज्तइरी,  (5)  आयल  इजिन,  बिजनी  क  पम्पस,
 ट्रेक्टर,  द्रलर  वगैरह  औद्ञारों  और  यत्रा  का  खर्च,
 (७)  बैला  की  कोमत,  (7)  बिजली,  हुड़  पायल,
 फर्टिनाइजर,  कीटनाशक  दवाआझा  का  खर्च,  (8)  लिया
 गया  कर्ज  और  उसका  ब्याज,  (१)  जमीन  महसूल
 और  उपवबर  t

 यह  सब  हिसाब  लगा  कर  लागत  तय  हानी  चाहिये,
 जैसा  कि  उद्याग  और  व्यापार  म  होता  है  ।  इसके
 झलाया  इथि  मूल्य  झायाग  म  काई  किसान  नहीं  है  ।
 उसमें  सब  एयर-कण्डीशन  मे  बैठन  बाले  लोग  है
 किसी  ने  खेती  देखी  नहीं  है,  नदी  भी  नहीं  देखी  है
 शायद  हवाई  जहाज  से  देखी  होगी  -  इसलिए  मेरी
 प्रार्थना  है  कि  आप  एग्रीकल्चर  प्राइम  कमीशन  में
 किसान  के  प्रतिनिधि  को  रखिए  v

 wa  मे  मैं  कुछ  सुझाव  सदन  के  सामने  रखना
 चाहता  हू

 .  कृषि  उत्पादों  की  लागत--सभी  प्रकार
 का  खर्च  गिन  कर  उनका  भाव  तय  क्रिया  जाये  yy

 2  सूगफली  एच०  पी०  एस०  डी०  आयल्ड
 केक्स  (मूगफली  की  खली)  रूई  वगैरह  इन  सब
 कृषि  उत्पादों  का  नियत  शुल्क  रह  क्या  जाये  ।

 3  सिचाई  और  ग्रामीण
 गा

 में  पिछड़  हुए---
 गुजरात  को  खास  प्रकार  से--श्राथिक  सहायता  दी
 जाये  ।

 4  कृषि  भाव  पच  (एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन)
 में  किसानों  का  पूरा  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिये  t

 8  फसल  और  पशु  बीमा  योजना  को  शीघ्र  भ्रमल
 में  लाये  ।

 ७  गुजरात  मे  सौराष्ट्र  प्रदेश  के  समुद्रतटीय
 जमीन  के  कुझो  का  पानी  खारा  हो  गया  है।  माधव
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 पुर,  बेड,  पोरबन्दर,  मियाणी,  झोखा,  नवलखी,
 माडवों  तक  “क्षार  प्रवेश  अवरोधक  योजना”  के
 लिए  वित्तीय.  सहायता  दी  जाये

 7  फटिलाइजर  डीजल,  ू  झायल  और  कीट
 नाशक  दवाये,  कृषि  उपयांगी  यन्त्रो,  मशीनों  का  उत्पान
 दन  शल्क  रह  किया  जाये  ।

 8  मूंगफली  जैसी  मुख्य  तिलहन  के  लिए  जुना- गढ़  मम  मस्जूर  किये  गये  “अ्रनुसप्रान  केस्द्र”  का  कार्य
 शीघ्र  चालू  किया  जाय  ।

 9  मूंगफली  का  न्यूनतम  सहायक  मूल्य  250
 रुपये  प्रति  क्बिटल  हाना  चाहिये।

 l0  किसानो  के  लिए  5  प्रतिशत  ही  दर  से
 कर्जा  दिये  जाने  ता  प्रबन्ध  हीना  चाहिगे  t

 L  नमंदा  याजना  का  काये  शीघ्र
 लि जाये  झर  इस  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  पूरी

 सहायता  दे  ny

 I2  गुजरात  के  ग्रामीण  सम्पर्क  मार्मों  के  लिए
 पूरा  अनुदान  मन्जूर  किया  जाये  ।

 3°  कृषि  जिस्सा  वा  निर्यात  बढाया  जाये  शौर
 कई  तथा  खाने  क॑  तेलो  का  भायात  बन्द  कया  जाये।

 इन  शब्दों  क  साथ  म॑  कृषि  मत्नालय  की  मागां  का
 समर्थन  करता  हू  तथा  मी  महांदय  से  प्राथना  फरता
 हु  कि  वे  मेरे  सुझावा  पर  ध्यान  द  1

 SHRI  A,  8,  BADRI  NARAYAN
 (Shimoga)  ]  rise  to  oppose  the  De-
 mands  for  Grants  in  respect  of  the
 Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation
 for  the  reasong  that  have  been  reflect.
 ed  by  my  cut  motions,  several  m
 number  I  hope  the  hon  Munster
 fo,  Agricultuie  will  go  through  these
 cut  motions  and  try  to  afford  as  much
 relief  as  is  possible

 With  regard  to  the  Central  Budget,
 we  aic  al]  happv  that  the  Budget  is
 Now  rural.oriented,  a  departure
 from  the  usual  practice  of  its  being
 urban-oriented  JI  am  gjad  that  the
 hon  Finance  Minister  has  provided
 considerable  money  foi  the  develop-
 mint  of  rural  areas,  from  the  point  of
 view  of  agriculture,  rural  industries,
 road,  anq  things  like  that,  which  go
 to  make  up,the  prosperity  of  the  vil-
 lagers  I  am  very  happy  that  the
 Agriculture  Ministry  is  headed  by
 a  son  of  the  ‘soil,  who  38  himself  a
 practeal  and  pragmatic  farmer  and



 343...  DG  1979-80  Min.

 [Shri  A,  R,  Badri  Narayan]
 who  has  abundant  sympathy  for  the
 agriculturists,  I  hope  that  the  red
 tape  of  the  bureaucracy  would  not
 come  in  the  way  of  implementation  of
 the  pious  intentiong  of  the  Central
 Government,  The  Janata  Govern-
 ment  has  solemnly  pledged  to  end  the
 neglect  of  agriculture  ang  solve  the
 problems  of  poverty  ang  unemploy-
 ment  within  ten  years  by  adopting
 the  strategy  of  accoiding  the  top  most
 priority  to  agriculture  and  cottage  in-
 dustries.  With  all  the  pious  intea-
 tions  of  the  Government,  the  agricul-
 tural  production  in  this  country  has
 heen  characterised  by  vxtreme
 instability  resulting  in  chronic  short-
 age  of  foodgrains  and  also  of  raw  ma-
 terials,  necessitating  massive  imports
 which  in  foodgrains  alone  is  more
 than  Rs.  6,009  crores  und  jn  edible
 ous,  it  ig  about  Rs  400  crores.  This
 Jag  in  agriculture  has  restricteq  the
 expansion  of  the  home-market,  has
 hampeted  the  industrialisation  of  th»
 country,  hag  caused  repeated  crisis  in
 the  formulation  of  the  plans  and  has
 also  made  us  increasingly  dependent
 On  the  imperialists’  aid,  undermining
 the  economic  independence  ०  this
 country.

 Even  the  limited  wealth  that  is  pro-
 duced  by  the  farmers  is  al]  nequitab-
 ly  distributed  in  the  country.  The
 States  have  draineg  a  part  of  the  in-
 come  by  its  taxes  and  duties;  the  mo-
 nopolies  and  the  multinationals  have
 drained  through  price  loot  in  the  capi-
 ta}  market;  the  landlords,  the  usur-
 ers,  the  hoarders,  the  profiteers  and
 the  bureaucrats  have  drained  through
 rent,  interest,  profit,  bribes,  ete,  The
 peasants  produce  plenty  and  suffer
 while  the  exploiters  fatten,  prosper
 and  flourish,

 Under  the  land  reforms,  only  1,29
 million  acres  of  surplus  land  out  of
 available  2.52  million  acres  have
 been  distributed.  About,  20  million
 acres  are  yet  to  be  distributed.  The
 Janata  Government  has  put  Jand  re-
 forms  in  the  reverse  gear.  Though  Hj
 belong  to  Karnataka,  I  must  in  fai.'-
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 ness  say  that  practically  the  tenaacy is  abolished  in  the  State  of  Karnataka and  the  tiller  of  the  soil  is  now
 the  owner  of  the  land.  I  would
 request  the  Junata  Government  to
 see  that,  in  various  States,  instead  of
 aiding  ang  abetting  the  landlords  to
 shaich  away  the  tiny  patches  of  land
 distributed  to  the  poor  peasants,  this
 must  be  put  an  end  to,  Several
 Janata  State  Governments  are  shame~
 Jessly  seekiny  to  onact  reactionary
 amendments  to  ceiling  laws  ag  a  legal
 cover  in  the  marauding  of  fand  —  re-
 forms,  Equally  shameful  is  the  rec  ord
 of  subjecting  the  peasantry  {o  iniensi-
 fieg  price  loot.

 The  Economic  Times,  index  says
 that  the  jaies  of  agricultural  com-
 modities  have  iallen  and  the  prices  of
 manufacttues  have  risen  further.  The
 agticultural  production  has  declined
 by  0  per  cent  whereas  the  produc-
 tion  of  manufacture,  has  increased  by
 6  per  cent,  thus  causing  5  per  cent
 Joss  to  the  agricultural  sector,  It
 amounts  fo  roughly  about  Rs.  2500
 crores  in  a  year.  This  ig  the  annual
 tribute  that  is  paig  by  the  farmers  to
 the  capitalists,  the  industrialists  and
 the  monopolists,  The  agricultural
 inputs  over  970-7l  output  have  gone
 up  as  follows:  diesel—6.6;  tubricat-
 ing  oil—209.3;  clectricity--95.6;  cement

 878,  iron—8;  fertiliser—75.9;  pes-
 ticide:—l3l  and  tractor—ll8,  While
 the  output  of  wheat  has  gone  up
 only  by  48  per  cent,  paddy  by  5]  per-
 cent,  jowar  by  54  per  cent,  jute  by  40
 per  cent,  cotton  by  79  per  cent,
 sugarcane  bv  33  per  cent,  the  general
 index  of  all  commodities  has  risen  by
 86  per  cent,  Since  1970-71  the  prices
 of  agricultural  in-puts,  except  ferti-
 livers,  haVe  risen  much  higher  than
 the  prices  of  agricultural  outputs,  The
 fall  in  agricultural  prices  has  not  been
 passed  on  to  the  consumers.  Thus,
 while  raw  materials  are  cheaper,  the
 manufactured  items  are  dearer,  for
 example,  cotton  and  cloth,  jute  and
 gunnies,  tobacco  and  cigarettes,  oi!-
 seeds  and  edible  oils.  The  fall  in
 whole-sale  prices  has  not  been  reflec-
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 teq  in  retail  prices;  for  example,  the
 ‘wholesale  price  index  for  food  articles
 has  fallen  by  0  per  cent  but  the  index
 of  consumer,  prices  hag  risen  by  0
 per  cent.  In  December  978  it  was
 840  and  in  March  977  it  wes  312,
 The  peasants  who  are  the  majority
 consumers  have  lost  both  ag  produ-
 cers  and  as  consumers  and  the  gainer
 are  industrialist  ang  traders  and  the
 big  capitalists,  the  sharks  of  the  so-
 called  free  market.  Firstly,  they  dic-
 mantled  controls,  demolished  food-
 zones  and  have  withdrawn  restric-
 tions  on  forward  trading  speculation,
 hoarding  land  profiteering  and,  se-
 condly,  they  have  liberalised  the  cre-
 dit  for  hoarding,  profiteering  and  spe-
 culation,  while  restricting  the  same  to
 State  Trading  agencies  like  the  FCT,
 the  CCI  ang  the  JCI,  The  increase
 in  bank  eredit  to  the  private  commer-
 cial  sector  has  gone  up  to  2275  crores
 during  977  as  against  592  crores  in
 the  previous  year,  There  is  liberalised
 import  of  raw  materials  in  which  our
 production  is  sufficient  to  mect  our
 domestic  requirements,  viz.,  cotton,
 rubber,  copra  and  jute.  They  import.
 eq  i4  lakh  bales  of  high-priced
 cotton,  paying  a  subsidy  of  72  crores,
 ang  00  crores  for  staple  fibres

 Fourthly,  there  should  be  a  compre-
 hensive  distribution  system  and  a
 widening  up  of  the  existing  one
 whereby  we  are  left  to  the  mercy  of
 big  traders  and  mill-owners.  Salt,
 cement,  paper,  coal,  diesel,  Kerosene,
 cooking  gas,  soda,  edible-oils,  etc.  are
 all  disappearing  from  the  market,

 Again.  the  sugarcane  price  has  been
 reduced’  ran  Be,  i250 and  Rs,  6.50
 per  quintal  to  Rs.  10/-,  though  the
 cost  of  cultivation  has  gone  up.  It
 should  not  be  less  than  Rs.  2.59  per
 quintal.

 Apart  from  these  things,  I  wish  to
 say  that  the  farmer  is  the  producer
 for  the  country  and  he  deserves  the
 same  attention  as  industrial  workers
 now  get,  Concentration  hereafter
 ghould  be  not  only  on  the  industrial-
 ists  but  also  on  the  farmers.  The
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 human  facilities  that  have  got  to  be
 given  to  the  farmer  should  not  be  de-
 layed.

 MR.  CHAIRMAN.  Please  conclude

 SHRI  A.  R.  BADRI  NARAYAN: €  more  point,  Sir,  ang  I  will  con- clude.  You  must  conquer  the  adverse effect  of  floods  on  the  one  hand  of  de-
 layed  and  reduced  monsoon  on  the
 other,  I  would  also  refer  to  unhar-
 nessed  river  waters  and  hnking  of  the
 tivers,  I  am  very  happy  that  the Prime  Ministe,  has  been  pleased  to
 announce  some  days  back  that  the
 Garlang  Canal  scheme  hag  been  under
 the  consideration  of  the  Central  Gov.
 ernment  and  that  the  USSR  and  the
 World  Bank  are  likely  to  finance  us,
 assist  us  with  money  as  well  as  with
 technical  knowhow.  Leave  alone  the
 Garland  Canal  scheme,  there  are  the
 South  Indian  rivers  which  flow  to  the
 west  without  being  utilised  in  any
 manner;  the  water  is  unnecessarily
 flowing  into  the  Arabian  Sea.  A  me-
 thod  must  be  found  out  to  link  these
 various  rivers  of  the  South  so  that
 we  may  utilise  the  waters  properly.

 Hon.  Chairman  has  been  very  good
 to  me.  He  has  been  asking  me  to
 stop,  I  have  got  quite  a  number  of

 points  to  speak  on,  put  I  do  not  wish
 to  transgress  the  ruling  of  the  Chair.
 So.  I  conclude  by  appealing

 to  the
 hon.  Agriculture  Minister  to  pear  in
 mind  the  several  points  which  I  have

 been  trying  to  give  in  a  very  cons-
 tructive  manner.  I  hope  he  will

 sp
 ply  his  mind  and  do  the  things  whi  ich
 are  the  most  dear  to  his  heart  in  the

 agricultural  sector.

 सच्चाई  मंत्रालय  में  शस्य  मंत्री
 ही  ्  सिंह):  प्रधिष्ठाता  महोदय  झब

 तक  कृषि  और  सिंचाई  मंत्ञालय  के  भनुदानों  पर  जिन
 मानसीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  उसे
 सभी  के  प्रति  मैं  भ्राभार  प्रकट  करता  हूं।  कुछ  ने  हमारी
 प्रशंसा  की  है,  बधाई  वी  है  भौर  कुछ  ने  हमारी  झालो-
 बना  की  है!

 शी  छुम०  शाम  शोपाल  रेडडी  :  निस्वा  नहीं
 की  है।
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 श्री  भान  प्रताप  सिह  :  जिस  ने  निन्दा  को
 है  उसको  भी  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  और  उसका  कारण
 बताता  हूं  ।

 आज  जो  देश  में  कृषि  को  स्थिति  है  उसका  एक
 सुनहला  पहलू  है  और  एक  काला  पहलू  है  ।  जिसने
 केवल  सुनहला  पहलू  देखा  है  उसने  बधाई  दी  है  और
 जिस  ने  सिर्फ  काला  पहलू  देखा  है  उसने  निन्दा

 पकी  है।  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि
 एक  संतुलित  बैलेन्स्ड  ब्यू-ले  लेता  चाहिये  ।  हमने
 कुछ  उपलब्धियां  की  हैं  ऐसी  उपलब्धियां  जिनके  बारे
 में  दूसरे  देश  वाले  हमारी  आज  प्रशंसा  कर  रहे हैं  |
 लेकिन  हममें  कुछ  ऑ्भी  कमियां  भी  हैं  उससे  मुझे
 इतकार  नहीं  है  ।  मैं  दोनों  पहलुझग्नों  पर  थोड़-थोड़ा
 प्रकाश  डालने  की  कोशिश  करूंगा  ।

 जहां  तक  उपलब्धियों  का  प्रश्न  है  मैं  ज्यादा
 समय  नहीं  लूंगा  क्‍योंकि  उसकी  चर्चा  तो  दूसरे
 ही  करें  तो  ठीक  होगा  ।  मैं  केवल  एक  बात  कहना
 चाहता  हूं  कि  जो  देश  2  वर्ष  पहले  तक  दूसरों  के  सामने
 अपना  पेट  भरने  के  लिए  हाथ  फैलाता  था  आज  वह
 दूसरों  का  पेट  भरने  योग्य  बच  गया  है।  अभी  थोड़े
 समय  पूर्व  हमारे  जाज॑  साहब  उधर  से  बोल  रहे  थे
 उन्होंने  भी  लैफ्ट  हैण्डेड  कम्प्लीमेंट  दिया  उन्होंने
 कहा  कि  सब  मंत्रालयों  को  तो  नहीं  कह  सकता  मगर
 कृषि  मंत्रालय  को  कह  सकता  हूं  कि  जैसा  उन्होंने  चार्ज

 सव दिया  था  उसको  बिगाड़ा  नहीं  इसको  में  लैफ्ट
 हैंडिंड  काम्प्लीमेंट  इंस  लिए  कहता  हुं  कि  ठीक  है 11
 उन्होंने  एक  अन्न  भंडार  दिया  था  लेकिन  में  उनसे
 पूछना  चाहता  हूं---  वह  इस  समय  यहां  मौजूद  नहीं
 है--कि  बह  श्र  भंडार  किस  प्रकार  से  बना  था।
 क्या  वह  अन्न  इस  देश  में  पैदा  हुआ  था  ?  विदेशों  से
 मंगा  कर  अरबों  रुपयों  या  विदेश  भेज  कर  वह  अन्न
 भंडार  बता  था  ।  उस  अन्न  भंडार  को  बननि  का
 दूसरा  तरीका  यह  था  कि  अपने  देश  के  किसादों  के
 घरों  से  जबदंस्ती  पुलिस  भेज  कर  उनकी  मर्जी  के
 ख़िलाफ़  बहुत  कम  कीमत  पर  जब्निया  गल्ला  वसूल  किया
 गया

 आज  हमारा  श्  भंडार  न  तो  विदेशी  अन्न  से
 भरा  है  और  न  हम  ने  कि  13  से  उसकी  मर्जी
 के  ख़िलाफ़  जब्रिया  वसूली  की  है।  जो.  कर्जा  उन्होंने
 लिया  था  उस  कर्ज़े  को  हम  ने-उतार  दिया  ।  सोवियत
 रूस  से  जो  20  लाख  ठन  गेहूं  लिया  गया  था  वह  करीब
 करीब  उनको  वापस  दिया  जा  चुका  है  1  उलट
 हमने  उनको  दो  लाख  चावल  देने  का  टन  अ्रभी  फैसला
 किया  है  ।  श्रगर  इन  दोनों  परिस्थितियों  में  जार्ज
 साहब  को  कोई  अन्तर  नपर  नहीं  आता  है  तो  मैं  तो
 यही  कहूंगा  कि  देखने  का  दोष  है  ।

 हमारे  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  कि
 जहां  तक  किसानों  का  प्रश्न  है  कांग्रेस  क ेशासत  और
 आज  के  शासन  में  उनको  कोई  अन्तर  नज़र  नहीं  आता
 है  ।  याददाश्तें  बहुत  छोटी  हुआ  करती  हैं  इस  लिए
 में  बहुत  संक्षेप  में  केवल  कुछ  पायंट्स  बता  देना  चाहता

 कि  कया  अन्तर  हुए  हैं  ।
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 पहला  अन्तर  तो  यह  हुआ  कि  पहली  पांचों  पंच
 क्षींय  योजनाओं  में  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए
 व्यय  की  गई  धनराशि  i9  से  23  प्रतिशत  होती  थी
 मगर  श्ब  उसको  करीब  करीब  ढुगना  कर  दिया  गया  है।
 इसके  परिणाम  भी  सामने  आने  शुरू  हो  गये  हैं  ।  पांचों
 पंच  वर्षीय  योजनाओं  में  सिंचाई  पर  जितना  व्यय
 हुआ  था  उससे  अधिक  इन  पांच  वर्षों  में  सिंचाई  पर
 व्यय  होने  जा  रहा  है।  पिछले  वर्ष  28  लाख  हैक्टेयर
 अतिरिक्त  भूमि  में  सिंचाई  पहुंचाई  गई  |  यह  बिना
 धन  को  लगायें  हुए  नहीं  हो  सकता  था  |  इसमें  बहुत
 बड़ी  धनराशि  लगानी  पड़ी  है  ।

 अभी  कुछ  दिन  पूर्व  सोवियत  यूनियन  के  डिपुटी
 मिनिस्टर,  एग्रीकल्चर,  मुझ  से  मिलने  आये  थे,  जब  मैंने
 उनसे  कहा  कि  भारत  में  28  लाख  हैक्टेयर  श्रतिरिक्त
 भूमि  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  एक  साल  में  की  गई  है,
 तो  उन्होंने  बड़ा  आश्चर्य  किया  और  कहा  कि  हमारे
 इतने  बड़े  विशाल  देश  में  किसी  एक  साल  में  दस  लाख
 हैक्टेयर  से  अधिक  अतिरिक्त  भूमि  पर  सिंचाई  की
 व्यवस्था  नहीं  हुई  ।

 जब  इस  सरकार  ने  चार्ज  लिया  था,  उस  समय
 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  अन्न  नहीं  जा  सकता
 था  ।  राज्य  तो  छोड़िये,  एक  जिले  से  दूसरे  जिले
 को  अन्न  नहीं जा  सकता  था  i  और  मेरा  ज़िला  तो
 ज़िला  तो  इतना  बदकिस्मत  था  कि  नदी  के  इस  पार
 आधे  ज़िले  से  नदी  के  उस  पार-भी  अन्न  नहीं  जा  सकता
 था।  इमर्जेन्सी  से  पहले  भी  और  इमर्जेन्सी  के  दौरान
 भी  चारों  तरफ  किसानों  को  घेर  कर  उनको  लूटने  की
 व्यवस्था  बनी  हुई  थी  ।  वे  अपना  माल  कहीं  बेच  नहीं
 सकते  थे,  सिवाये  सरकारी  एजेंसियों  को  ।  उसके
 दुष्परिणाम  भी  थे,  परन्तु  उसकी  कोई  चिन्ता  नहीं
 की  जाती  थी  ।

 जनता  सरकार  ने  पहला  काम  यह  हकिया  कि  इस
 देश  सें  एक  बाज़ार  कायम  किया  “एक  राष्ट्र  एक
 बाजार”  का  जो  उद्देश्य  था,  उसको  प्राप्त  किया  ।
 दिल्‍ली  के  निवासी  भले  ही  इसके  लाभ  को  न  समझते
 हों,  लेकिन  जा  कर  बम्बई  और  पूना  के-लोगों  को  पूछिये
 कि  उनको  कितनी  राहत  मिली  है--केवल  इस  कारण
 से  कि  खाद्यान्नों  के आवागमन  पर  से  सारे  प्रतिबन्ध  हटा
 दिये  गये  हैं  जिन  लोगों  को  दस  बारह  रूपये  किलो
 के  हिसाब  से  चावल  मिलता  था,  आज  उनको  दो  रुपये
 किलो  के  हिसाब  से  चावल  मिल  रहा  है  ।

 चीनी  की  दोहरी  नीति  थी  --चीनी  दोहरे
 मूल्य  पर  बिकती  थी।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा
 कि  अरब  तो  चानी  2-90  रुपये  पर  श्र  गई  ।  लेकिन
 वह  भूल  गये  कि  पहले  क्या  स्थिति  थी।  श्रगर
 फ्री-चीनी  और  लेवी-चीनी  की  वेटेड-एब्रेज  ली  जाय  तो
 आज  की  चीनी  से  भाव  ऊंचा  था  ।  जहां  तक  उपलब्धि
 का  प्रश्न  है--गांव  वालों  को  चीनी  नहीं  मिलती  थी  और
 मेरा  तो  ऐसा  -  विश्वास  है  कि  चीनी  की  उस  दोहरी-
 मूल्य-तीति  के  कारण  इस  देश  में  कम  से  कम  सैकड़ों
 करोड़  रुपये  की  ब्लैक  मनी  जैनरेट  होती  थी,  उस  को
 हमने  समाप्त  किया  और  इस  का  एक  लाभ  अभी  भी
 स्पष्ट  है  कि  चीनी  की  खपत  देश  में  एक  दम  बढ़  गई  ।
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 पिछले  दिनों  हमारे  सामते  एक  सब  से  बड़ी  समस्या
 हू  थी  कि  चीनी  उद्योग  सें  उत्पादन  खपत  से  ज्यादा
 था,  बह  समस्या  प्रायः  सुलझ  गई  है।  जिस  गति  से
 औनी  की  खपत  बढ़ी  है--डी-कप्ट्रोल  होने  के  बाद  से--
 झाप  देखेंगे  कि  60  लाख  टन  चीनी  को  खपत  इस  देश
 में  हो  जायगी  शौर  साथ  ही  साढ़े-छ:  लाख  टन  हम  विदेशों
 को  भी  भेजेंगे।  इस  प्रकार  से  हम  यह  कह  सकते  हैं
 कि  जितनी  चीनी  बनेगी;  उस  से  कुछ  ज्यादा  हीं  देश
 के  झन्दर  खपत  होने  बाली  है  तथा  विदेशों  को  भेजी
 जाने  वाली  हैं  ।  इस  तरह  से  श्रीनी  उद्योग  की  जो

 डग
 से  बड़ी  समस्या  थी,  उस  को  हम  ने  हल  किया
 {

 ब  4  “फूड-फार-वर्क”  के  बारे  में  कुछ  कहना
 चाहता  हूं।  श्राप  को  मालूम  है--पीछे  “'फूड-फार-
 हँगर”  नाम  की  एक  स्कीम  चली  थी,  वह  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्कीम  थी,  परन्तु  जितना  उस  स्कीम  के  भन्तगंत  सारे
 संसार  में  श्रनाज  व्यय  होता  था,  उस  से  ज्यादा  “फूड-
 फार-वर्क/  योजना  के  झन्तर्गत  भारत  सरकार  ने
 पिछले  वर्ष  व्यय  किया  है।  जो  लोग  भूखे  रह
 जाते  थे,  जिन  को  पूरे  वर्ष  काम  नहीं  मिलता  था,
 क्‍योंकि  हमारे  यहां  खेतों  में  चन्द  महीने  ही  काम  होता
 है,  ऐसे  लोगों  को  बेकारी  और  भुखमरी  का  सामना
 करना  पड़ता  था,  आज  उन्होंने  हमारी  इस  गोजना
 के  कारण  भर-ेट  भोजन  पाया  है।  हम  लोग  यह  चर्चा
 करते  है  और  बह  टीक  भी  है  कि  खेतिहर  भज़दूरीं  को
 मिलिमम  वेज  मिलना  चाहिये  a  लेकिन  में  आप  से
 कहना  चाहता  हुं--फूंइ-फार-बर्क  योजना  में  कास
 करके  श्राज  जो  उन  को  मिल्रा  है,  वह  मिनिमम-बेज
 दिलाने  में  उन  को  नहीं  मिल  सकता  था  ।  आज  इस
 योजना  में  एक  व्यवित  को  4  किलो  गेहूं  मिल  रहा  है,
 तब  फिर  वह  2  या  3  रुपये  की  मज़दूरी  करने  नहीं
 जायगा  ।  इस  तरह  एक  तरफ  हम  ने  लोगों  को
 रोज़गार  दिया,  लोगों  का  पेट  भरा  भौर  दूसरी  तरफ़
 ब्रहुत  सारे  निजी-ड्यूरेबिल  एसेट्स  भी  खड़े  हुए  हैं  t
 मैं  माननीय  सदस्यों  को  झामन्त्रणा  देता  हुं--वे  चल
 कर  देखें,  राजस्थान,  मध्य  प्रदेश,  उड़ीसा  में  किस  तरह
 से  काम  हुआ  है  शौर  गांव  वाले  इस  योजना  से  कितने
 खुश  हैं।

 एक  शिकायत  यह  की  गई  कि  “फूड-फार-बर्क
 ग्ोजना:  में  सड़ा  हुआ.  भ्रनाज  दिया  जाता  है  1  श्रीमन,
 यह  नितान्‍्त  प्रसत्य  है,  क्योंकि  राज्य  सरकारों  को  मैंने
 बारम्बार  स्वयं  लिखा  है  कि  इस  गल्ले  को  उसी  प्रकार
 से  स्वीकार  करें  जिस  प्रकार  से  फेमर  प्राइस-शाप्स/
 का  गल्ला  स्वीकार  करते  हैं।  प्रत्येक  राज्य  मरकार
 को  यह  अधिकार  है  कि  गल्ले  का  चार्ज  लेने  से  पहले
 उस  की  क्वालिटी  को  दख  सकते  हैं।  किसी  भी
 राज्य  सरकार  के  ऊपर  कोई  भी  रही  माल  जबरदस्ती
 नहीं  थोपा  जायंगा,  यह  बात  बारबार  स्पष्ट  की  जा
 है  शोर  उस  को  भी  झपना  अधिकार

 ल+ अ
 कु

 जहां  तक  फूढ-फार-बक्क  का.  प्रशन  है,  उस  के  लिए
 मैंने  विशेष  रूप  से  लिखा  है  कि  बचपि  उन  को  मह
 गह्ला
 ू

 मिल  रहा.  है  लेकित  इस  की  कीमत
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 ने  झाज  तक  मेरे  पास  गल्‍ले  की  क्वालिटी  के  बारे  में
 या  कम  से  कम  फूड-फार-वर्क  के  गल्‍्ले  करे  बारे  में  लिख-
 कर  नहीं  भेजा  बल्कि  उल्टे  प्राज  उस  की  मांग  इतनी
 ज्यादा  है  कि हम  को  सोचना  पड़ता  है  कि  क्या  हम  उस
 की  मांग  को  पूरा  कर  सकेंगे  ।  पहले  तो,  प्रारम्भ  में  यह
 योजना  शुरू  की  गई  थी,  उस  समय  हम  को  यह  कहता
 बड़ता  था  कि  आप  इस  काम  को  करवाहए  लेकिन
 झाज  यह  इतनी  लोकप्रिय  हो  गई  है  कि  हमारे  लिसे
 मुसीबत  हो  गई  कि  हम  किस  हद  तक  उन  की  मांगों  को
 पूरा  कर  सकेंगे  ।

 रोजगार  बढ़ाने  के  लिए  दुग्ध  योजना  भी  चालू
 की  गई  है  जिस  पर  अगले  पांच  वर्षों  में  [लगभग  500
 करोड़  रुपये  ज  झाएगा.  !

 कृषि  झोर  सिचाई  मंत्री  (श्री  सुरजीत  सिह
 अरनाला  :  सात  सालों  में  ।

 श्री  भानु  प्रताप  सिह  :  एस  से  मैं  समझता

 डड
 कि  छोटे  किसानों  को  धौर  भूमिहीनों  को  बहुत  राहुत

 |

 फर्टिलाइजर्स  की  कीमत  पिछले  2  बपी  में  200
 फुपये  टन  गिराई  गई  है...  (व्यवधान ) ..  आप  जरा
 सोचने  की  कोशिश  कीजिए  कि  इस  के  भाव  पेट्रोलियम
 से  तय  होते  है  ।  p97  7)  के  गुकाबले  में पेट्रो
 लिग्रम  किस  भाव  पर  मिल  रहा  था  t  |

 a
 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  झगले  वर्षों  के

 झन्दर  जो  कर्ज  दिये  जायेंगे,  उस  का  सूद  भी  2  प्रतिशत
 गिराया  गया  है  ।  पिछले  कई  ह... अ  से  देश  में  जो
 तम्बाक्‌  पैदा  करने  वाले  किसान  हैं,  उन  को  एक्साइज
 यूटी  वगैरह  में  परेशान  किया  जाता  था  प्रौर
 उन  की  संख्या  बहुन  बड़ी  है,  राज  वे  राहुत  की  सांस
 ले  रहे  हैं  क्योंकि  इस  से  सरकार  ने  उन  से  एक्साइज
 ड्यूटी  की  वसूली  बन्द  कर  दी  है  t

 aa  तक  हम  क्‍या  कर  चुक॑  हैं,  उस  के  बारे  में
 मैंने  10,1  प्वाइण्ट्स  के  बारे  में  बताया  है।  जो
 पहले  नहीं  होता  था  और  जिस के  बारे  में  इस  सरकार  ने
 कुछ  किया  है,  वह  मैंनें  आपयंको  बताया  है।  भत्र  में
 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  श्रागे  हम  लोग  क्या  करना
 जाहते  हैं।  यह  में  मानता  हूं  कि  जो  खरीबदारी  की
 योजना  बनती  है,  बहुत  से  किसान  प्रपना  गल्ला  सपोर्ट
 प्राइस  पर  भी  नहीं  बेच  पाते  -  यह  बात  सही  है  परन्तु
 उस  में  जो  कृठिताइयां  हैं,  उन  की  झोर  भी  झाप  ध्यात
 दें।  सारी  खरीददारी  एफ०  सी०  झाई"  नहीं  करती
 बास्तव  में  यह  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  धीर
 राज्य  सरकारों  को  बारम्बार  लिखा  जा  चुका  है  कि  जो
 भी  गल्‍ला  वे  खरीदेंगी  अगर  बहु  स्पेसीकिकेशन
 के  मुताबिक  हैं  तो,  उनका  खर्चा  झ्दा  कर  के  भारत
 सरकार  उस  को  ले  लेगी  ।  प्रगर  कहीं  कोई  भी
 कमी  होती  है,  तो  उस  के  लिए  राज्य  सरकार  भो
 जिम्मेदार  है।  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  ऐसी  हैं
 जो  शफ  सो०  uke  की  झपने  एस्मा  में  आफरिड  तड़ीं
 करने  देती  ।  तरह  तरह  के  बम हो प्रैहर्म  हैं।  कहीं
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 पर  राज्य  सरकार  भौर  एफा०  सी०  प्राई०दोनों  खरीदती
 है,  किसी  राज्य  में  केवल  एफ०  सी०  श्राई०  खरीदती
 है  श्रौर  किसी  राप्य  में  बेबल  राज्य  की  अपनी  एजेन्सी
 खरीदती  है  ।  तो  इस  चीज़  को  भी  श्राप  समझे  t
 यह  सब  होते  हुए  भी  हमारा  यह  बहुत  रपष्ट  फैसला
 है  श्रौर  इस  फैसले  से  हम  ने  सभी  मख्य  सत्रियों  को
 भ्रवगत  करा  दिया  है  कि  अगर  कही  भी  कृषि  पदार्थ  की
 सपोर्ट  प्राइस  घोषित  होगी  और  उस  को  अगर  वे  अपने
 राज्य  में  खरीदेंगे  और  वह  हमारी  एफिल  सी०  झाई०
 &  स्पेसीफिकेशन  वे  मताबित  होगा,  तो  उस  की  कीमत
 द॑  कर  और  उस  के  खरीदने  का  खर्चे  भी  दे  कर  भारत
 सरकार  उस  को  ले  लेगी  ।  श्राज  इस  थाने  की  भी
 आवश्यकता  है  कि  जहा  आप  हमारे  ऊंपर  इतने  आरोप
 लगाते  हैं  कुछ  राज्य  मरकारो  पर  भी  दबाव  डालने  की
 कृपा  करे।  नायडू  साहब  बार  बार  नाराज़  होते  है  ।
 उनकी  नाराजगी  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राती  है।  हम
 ले भ्रान्घ्र  प्रदेश  की  सरकार  मे  मुख्य  मंत्री  का  स्पप्ट
 कर  दिया  है  कि  वह  चाहे  जितना  भी  चावल  और  धान
 खरीदे  सब  एफ०  सी०  ऑाई०  लेने  को  तैयार  है
 इस  बास्ते  वह  इस  नाराजगी  को  कुछ  उधर  भी  करने  की
 कृपा  करे |

 हन  सब  कठिनाइयो  को  दखते
 हू

 एक  नई
 योजना  चलाने  का  फैसला  किया  गया  है  जिस  का  जिक्र
 हमारे  बिल  मत्री  ने  श्रपन  बजट  भाषण  में  किया  था
 झौर  वह  ग्रामीण  गोडाउज  बनाने  की  है

 श्री  पदसायरण  सामन्तसिहेरा  (पुरा)  :  फइ-
 फार-बर्क  में  श्राप  उड़ीसा  को  चावल  क्यों  भेजते  हैं
 बह  तो  वहा  पहले  से  ही  काफी  है  ?

 शी  भागु  प्रताप सिह  उन  से  श्राप कहे  कि
 हम  को  लिख  कर  भेज  दे  ।  जबरदस्ती हम किसी को हम  किसी  को
 नही  देते  है  ।  मांगेगे  तभी  देंगे  ।

 रूरल  गोडाउंज  की  नई  योजना  स्वीकृत  हो  चुकी  है।
 इस  योजना  का  उद्देश्य  यह  है  कि  5-6-7  गांवों  के
 बीच  में  एक  डेढ़  या  कई  सौ  टन  के  लिए  गोदाम
 बने  और  वहा  छोटे  किसान  नजदीक  से  भा  कर  झपना
 गहला  रख  सके  झौर  वहा  दोत्तो  ही  काम  कर  सकेंगे,
 अगर  बेचना  चाहे  स्पोर्ट  प्राइस  पर  तो  बेच  सकेंगे  भौर
 गर  रखता  चाहें  तो  रख  सकेगे  भौर  झगर  रखना
 हेंगे  तो  रख  कर  उसके  मुकाबले  से  उनको  नकदी  काम
 लाने  के  लिए  मैंक  से  एडबॉस  दिला  दिया  जाएगा।
 यही  किसान  हैं  जिन  को  सब  से  ज्याद  रक्षा  की  प्रावश्य-
 कता  है।यह  केवल  राज्य  सरकार  पर  ही  निर्भर  नहीं
 है।  झब  तो  हम  चाहते  हैं  कि  किसान  भी  स्वय
 संगठित  हो  ।  हम  दावा  नहीं  करते  है  कि  हमने  सब
 ठीक  कर  लिया  है  ध्ौर  कुछ  करने  को  बाकी  नही  है  t

 नाइयों पर भी गौर करे । पर  भी  गौर  करे  ।  पहली तो  यह  है  कि  खेती
 का  कारोबार  ऐसा  नहीं  है  जिस  को  तत्काल  दुरुस्त  किया
 का  सके।  एक  फसल  अगर  इस  साल  मारी  जाएगी  तो
 नयले  सात  आप  उस  में  कुछ  संशोधन  कर  सकेंगे  ।
 dad  में  धर  कोई  काम  गड़बड़  दिखाई  देता  है  तो  एक
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 ware  और  दस  दिल  में  उसको  ठीक  किया  जा  सकुता
 है  लेकित  स्विच  दबाने  से  जैसे  एक  पा  चलने  सगता
 है  उस  तरह  से  खेती  के  बारे  मे  नहीं  हो  सकता  है  r
 अरब  तक  की  जो  व्यवस्थाये  थी  वे  कमी  का  मुकाबला करने  के  लिए  थी  ।  देश  में  कमी  का  एक  वातावरण
 था।  उद्देश्य  यह  था  कि  गायों  से  भ्रधिक  से  अधिक
 गल्ला  निकाल  कर,  जबदंस्ती  या  जैसे  भी  हो  उप-
 भोकताओ  का  खिलासा  जाए,  उनकी  रक्षा  की  जाए  |
 यह  आपश्यक  भी  था।  श्राज  परिस्थिति  बदल  गईं
 है।  श्राज  की  परिस्थिति  में  मै समझता  ह  कि  गायों
 में  गोदाम  बनने  खाहिये  ताकि  छोटे  किसान  को  दूर
 जा  कर  परेशान  न  हाता  पड़े  और  वे  श्रपना  माल  रख
 कर  उसकी  कुछ  कीमत  पा  कर  जब  भाव  बढे  तो  उसका
 लाभ  उठा  सकें  ।  इसी  उद्देश्य  से  रूरत  गोडाउज़
 बगाने  की  योजना  रखी  गई  है  ।

 यहा  माग  की  गई  है  जिस  पर  विचार  हो  रहा
 है  लेकिन  शमी  तक  अतिम  फैसला  नही  शा  है  वि  जो
 खाद्यान्न  फिसान  स्यय  रखे  रहे  भ्रौर  बाद  दु  सप्लाई  करें
 गवनेमेट को  तो  उसका  भी  जो  खर्चा  एफ०्सी०्प्राई०
 वगैरह  का  भ्राता  है  वह  भ्रधिक  दे  कर  उससे  ले  लिया
 जाए  |  डैफई  प्रोक्‍्योरमैंट  &  लिये  ऊंची  कीमत  दीजिये
 इसम  सभी  का  लाभ  है  1  आप  इस  बात  को  इस  प्रकार
 से  समझे  कि  जिस  वक्‍त  गेह  प्राप्त  होता  है  पंजाब
 और  हरियाणा  में  मई  वे  शुरू  में  श्रायेगा  कई  बार
 6  हफ्ते  से  ज्यादा  टाइम  नहीं  मिलता  है  तो  उस  बन्क्त

 हमारे  पास  रखने  की  जगह  की  कमी  होती  है  द्रास्पोर्ट
 की  कमी  होती  है।  सभी  प्रकार  से  मडियो  मे  भी  जगह
 नहीं  रहती  है।  इस  प्रकार  से  यह  सोचा  गया  है  कि
 कुछ  तो  माल  रखा  जायेगा  पजाब  रुरल  गोडाउन्स  में
 और  कुछ  किसान  अपने  धर  पर  ही  रख  से  तो  उसको
 यरसात  के  बाद  भकक्‍्सुबर  तवम्बर  में  और  फिर  जनवरी,
 फरवरी,  मार्च  में  सरकारी  भाव  देकर  ले  लिया  जाये  |
 लेकिन  भ्ाज  किसान  क्यो  रखें  ?  जब  पूरे  वर्ष  तक  एक
 ही  भाव  रहना  है  तो  उसका  परिणाम  यह  होता  है  कि
 हरेक  यह  चाहता  है  कि  दुकान  खुलते  दी  पहुचा  दिया
 जाये  ।  तो  इससे  जहां  एफ  ०सी  omt  ०  पर  बहुत  बड़ा  भार
 झाता  है  यहा  यह  भी  होता  है  कि  जब  बहुत  लोग
 इकट्ठे  होते  हैं  ता  किसानो  के

 गाव  ग
 बहार  भी

 होता  है।  लेकिन  उस  भार  को  कम  के  लिये मैं
 समझता  हू  कि  यह  दो  योजनाएं  सहायक  सिद्ध  होंगी  a

 पा  मे  हें  द  ि
 हूं  कि  जैसे  हमादे

 वित्त  मंत्री  जी  में  घोषित  किया  है  अब  तक  सिंचाई
 के  लिये  सिर्फ  2  हैक्टर  त्क  के  किसानो  को  सब्सीड़ो
 मिलती थी  ब  सोचा जा  रहा  है  कि  यह  4  हैक्टर
 लक  के  किसानों  को  सब्सीडी  दी  जायेगी।  उद्देश्य  यह
 है  कि  भ्रधिक  से  भ्रधिक  छोटे  नल  कूप  बनाकर  किसान
 स्वयं  स्वावलम्नी  बने!

 मैं  एक  कृषक के  नाते  कह  सकता हूं  कि  लेती  wet
 शही  कर  सकता  है  जिसका  पानी  का  स्रोत  उसके  अपने
 कंट्रोल में  हो  1  यह  तभी  सभव  है  जब  प्रध्चिक से  बधिक
 किसान  अपने  नल  रूप  बनायें  ।  भ्रपने  देश  में  अहुत
 उत्तर  भारत  का  भाग  है  जहां  नीचे  पाती  की  कमी
 है.  जहां  प्रासाती  से  पानी  भिकल  सकता  है।  1. उ
 असल  का  हमें लाभ  उठाना  चाहिये  ।  भ्राग:  लौन  कहते  हैं
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 कि  मौसम  |  सौसम  की  क्या  से  कुछ  हा!  स  बात  पर
 4  उसकी  झ्रालोचना  नहीं  करूगा  वह  अपने  जिचारों
 को  रख  सकते  है,  लेकिन  मेरा  ऐसा  कहन।  है  कि  यदि
 हम  मिचाई  के  साधनों  को  बहत  तजी  से  बढ़ा  से,  तो
 इस  मौसम  के  उतार  चढ़ाव  से  इस  देश  को  सक्ति  सिल
 सकती  है।  भ्राज  मौसम  पंजाब  का  कुछ  नहीं  बिगाड
 सकता  है,  आप  विश्वास  रखिये,  चाहे  जैसा  भी  मौसस
 होगा,  पजाब  श्रौर  हरियाणा  व  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश
 में  फसल  होगी ।  तो  हम  उसी  स्थिति  में  पहुचने  के
 लिये  किसानो  की  सहायता  करना  चाहते  है  कि  बह
 अधिक  मरे  ग्रधिक  नलकृप  बनाग्रे।

 एक  बात  की  में  और  चर्चा  करता  चाहता  ह।
 गरीबी  दर  करने  की  सब  की  ख्वाहिश  है,  लेकिन  गरीबी
 कैसे  दर  होगी  ?  गाव  की  गरीबी  दूर  करने  के  लिये  दा
 चीजा  की  प्रावश्यकता  हे।  एक  तो  पजी  प्रौर  दूसरे
 कश्  नया  ज्ञान  विज्ञान  !  अगर  काई  समझता  छा  कि
 केवल  इस  बाय  की  चर्चा  कर  के  कि  बड़ें  किसान  कटे
 को  लट  रहे  है,  या  एस  प्रकार  की  बाते  कर  के  कोई
 गरीबी  दर  बरते  की  काशिश  करें  तो  वह  राजनीतिक
 लाभ  तो  उठा  सकता  है,  लकिन  देश  की  गरीबी  दूर  नहीं
 होगी  गरीबी  दूर  परने  के  लिग्रे  पजी  और  नई  जानकारी
 का  पहलाना  बहुत  जरूरी  है।  जहा  तक  पजी  का  प्रश्न
 है,  में बतला  चका  हर  कि  भारत  सरकार  जिनसा  ष्यय
 करती  थी,  उसका  दुगना  ठयय  अब  करने  जा  रही  है  1
 इसके  अतिरिक्स  हमारी  यह  भी  कॉशिण  होगी  कि  हम
 वहा  कुछ  थारी  जानकारी  भी  पहुचाये।  जब  में  कभी
 किसी  कृषि  अनसधान  कन्द  पर  जाता  ह  ता  ऐसा  लगता
 है  कि  यहा  जानकारी  का  ऐसा  जखीरा  है  कि  अगर
 मया  Poe  गाल  हो  तो  इस  देश  का  चित्र  बदल  सकना
 है।  लेकिन दुख  बी  बात  है  कि  वह  जानबारी,  जिससे
 दूसरे  देशों  के  लोगा  ने  फायदा  उठाया  है,  हमारे  देश
 के  लोगों  ने  उससे  लाभ  नहीं  उठाया  |  हा  बीज  जरूर
 कुछ  बिखर  गा  है,  लेकिन  बाकी  जानकारी  वही  की
 वही  रह  गई  है।

 एक  योजना,  जिमका  निवारी  जी  ने  जिक्र  किया--
 लैब  ट  लैण्ड--उसका  उदेश्य  है  कि  जितने  भ्रनसधान
 केन्द्र  है  बे  अपने  पड़ोस  में  सबसे  गरीब  लोगो  को  छाट
 कर  झपने  विज्ञान  के  द्वारा  उनके  जीवन  स्तर  को  ऊचा
 उठाने  की  कोशिश  करें  50  हजार  परिवार  छाहें
 जायेंगे  i  इसके  ग्रतिरिक्त  एक  योजना  यह  भी  है  कि  गायो
 से  कुछ  पढ़े  लिखे  लड़को  को  लेकर  उन  केन्द्रो  पर  दो
 तीस  महीने  रखकर  किसी  एक  काम  के  लिए  प्रशिक्षित
 किया  जायेगा--ाहे  ग्राटिफिशल  इन्सेमिनेंशन  हों,
 सेरिकल्चर  हो,  पोल्ट्री  कीपिंग  हो  या  इजन  रिपेयर,
 मोटर  रिप्रेयर  का  काम  हो।  जितने  भी  धपे  गांवों  में
 अल  सकते  है  उनकी  ट्रेनिंग  देने  के  लिए  एक  याजना
 तैयार  की  जा  रही  है।  इन्टेसिय  डेक्लपमेन्ट  ब्लाक  में
 पहले  से  ही  यह  योजना

 3
 लेकिन  दु  ख  की  बात

 है  कि  लोगों  को  यह  मालूम  नहीं  है।  मुझे  स्वय  इस  बात
 पर  प्राश्चर्म  है,  यद्यपि  एक  साल  से  गाइडलाइस्स  लिखी
 ई  हैं  लेकिन  हसकी  जानकारी  तही  है।  2300  ब्लाक्स
 से  बढाकर  2600  ब्लाक्म  में  लागू  किया  जा  रहा  है।
 हमारा  प्रमास  है  क्रि  यह  योजना  सारे  देश  से  लागू  की
 जाए।  गावों  के  जो  पढे  लिखे  नौजवान  है  उनको  नया
 काम  सिखाया  जायेगा  |  तौकरी  देने  के  लिए  हम  उनको
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 यह  काम  नहीं  सिखा  रहे  है  बल्कि  तीस,  चार,  पांच
 महीने  की  उनकी  टेनिंग  होगी  जिसमें  वे  काम  सीख  कर
 गांवों  में  जाये  शौर  सेल्फ  एपलायड  पेन  की  तरह
 से  भ्रपना  कारोबार  शरू  करे।  हसमें  एक  तो  उतका
 अपता  रोजगार  दो  जायेगा  श्रौर  दूसरे  लोगों  के  लिए
 उदाहरण  भी  बनेगे  |  (व्यवधान)

 दो  एक  बाते  मैं  और  कहता  चाहंगा।  माननीय
 सदस्यों  ने  कुछ  सी  बातें  कही  जिनका  उत्तर  देने  से
 यद्यपि  नतीजा  नहीं  निकलता  फिर  भी  मैं  निवेदन  करूँ,
 जैसे  चन्द्र  शेखर  सिह  जी  ने  यहां  पर  कहा  कि  जैल  में
 जितना  राशन  दिया  जाता  है  उसके  हिसाब  से  देखा  जाये
 तो  हस  देश  के  लिए  कम  अनाज  पैदा  हो  रहा  है  फिर
 भी  कहा  जाता  है  कि  अनाज  फाजिल  है  इसलिए  सरकार
 के  सारे  आकडे  गलत  है  ।  माननीय  सदस्य  केवल  यह  भल
 गए  कि  जेल  में  बच्चे  नहीं  रहते।  बालिग  की  खराक
 और  दूसरी  तरफ  सभी  की  खराब  में  थोडा  फर्क  है।
 (व्यवधाभ  )

 इस  बात  की  चर्चा  भी  की  गई  हि  पहले  चीनी
 बहुत  एक्सपार्ट  होती  थी  और  यह  सरकार  निकम्मी
 है,  शक्मपोट  नहीं  कर  पा  रहाँ  है  t  उन्हें  नहीं  मालम  कि
 अन्तर्राष्ट्रीस  बाजार  में  चीनी  का  क्या  भाव,  है।  जिस
 समय  को  साननीय  सदस्य  जिक्र  करते  है  उस  समय
 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चीनी  का  मुल्य  700  पाउंड
 प्रति  टन  था  और  श्राज  100  पाऊड़  प्रति  टन  है।  उस
 समय  वी  सरकार  ने  चीनी  बेंच  कर  मृनाफा  कमाया
 था  हम  भ्राज  भी  बेचते  है  लेकिन  घाटे  पर  बेचते  है  ।

 एक्सपोर्ट  की  बात  भी  वही  गई  t  इस  विषय  में
 मने  ज्यादा  नहीं  कहना  है  में  भी  एक्सपोर्ट  का  बडा
 हिमायती  हु  लेकिन  साथ  ही  में  यह  बतलाना  चाहता
 हैं  कि  एक्सपोर्ट  भी  ऐसे  नहीं  हो  सकता  है  कि  अराज
 श्रापने  फैसला  किया  कि  एक्सपोर्ट  होगा  बौर  कल
 एक्मपार्ट  हो  जाये  |  दुनिया  के  लोग  मह  बाये  बैठे  नही
 रहते  है।  वाक्सपोर्ट:  के  लिए  हरएक  को  अपने  कस्टमर
 बनाने  पड़ते  है।  भ्रन्मर्राष्ट्रीय  जगत  में  भारत  की
 प्रवेश  नया  होगा  श्रौर  उसको  जगह  मिलेगी  या  नहीं

 अं
 देवना  है।  हमारा  यह

 7700  hrs

 क्रो  सम्दन  सिह  (कराना)  सेश्रस्मैन  साहल
 मने  एक  बात  कह  लेने  दीजिये।  रात  मेरे  अच्चे  ने
 टेलीफोन  किया  1८  पिताजी  20-25  किलों  मुंग
 लेते  ग्राना।  बडी  मश्किल  से  मग  मिली,  मै  मंग  लेने
 गया  ता  वह  भ्रफ्सर  मीटिंग  में  था।  मेरे  बच्चे  ने  कीट-
 नाशक  दवा  भी  लाने  के  लिये  कहां  था,  जब  मैं  उस  के
 केन्द्र  में पहचों  तो  मालम  हआ  कि  यह  कानन  है  कि
 श्राईर  देने  के  एक  महीने  बाद  भिलेगा।  मैने  कड़ा  कि
 सोइग  का  ढाहिम  तो  झब  है,  से  तीम  दिन  बाद  सोह्ग
 करने  जा  रहा  ह,  दवा  एक  महीने  बाद  मिलेगी  तो
 उस  से  क्‍या  फायदा  होगा  t  मती  जी  इस  तरह  के  कॉलिन
 फो  अदलिये,  जरूरत  श्राज  है!  एक  महीने  बाद  मिलेगी,
 इस  से  क्या  फायदा  है।
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 श्री  भानु  प्रताप  घिह  यह  शिकायत  सुन  कर  मु
 थोड़ा  श्रफमास  हुभा है  मैं  ता  चौधरी  साहब  को  बहुत
 भ्रच्छा  किसान  मानता  जाया हु  1  जिस  टीक  की  झाप
 बात  कर  रहे  है--वह  इन  भ्राक्यलेशन  है,  जब  किसान
 पहली  बार  मूंग  बीता  है  तब  उस  को  डालनी  होती  है।
 जब  वह  लिलहन  या  दूसरी  फसले  उस  से  ले  चुका  है
 तो  उस  को  दोबारा  डासबे  की  ज़रूरत  नहीं  होती
 है

 श्री  खत्वन  सिह  खेल  की  मिट॒टी  को  बदला  नहीं
 जा  सकता  है।

 श्री  भानु  प्रताप  सिह  श्राप  उसकी  बात  मानते
 क्यो  है।

 अन्त  में  केवल  एक  बात  कह  कर  में  झपना  भाषण
 समाप्त  करूगा  1  यह  मान  कर  चलना  कि  केवल  भारत
 सरकार  या  भारत  सरकार  के  सत्री  कृषि  की  स्थिति
 को  सुधार  सकते  है--प्रह  एक  गलन  धारणा  है।  इस
 काम  में  बहुत  सारे  फरीक  है।  सब  से  बहा  करीक  सो
 राज्य  सरकार  है,  उस  के  बाद  स्वय  किसान  है  बढ़िया
 से  बढ़िया  योजनाये  बताई  गई  है,  लेकिन  गर  मौके
 पर  डीजल  द. 3  मिले,  फटिलाइजर  न  मिले  तो  दिक्कत
 होती  है---हम  से  उन  समस्याझो  को  दूर  करने  का  प्रयत्न
 किया  है  लेकिन  सब  के  सहयोग  से  ही  यह  काम  सफल
 हो  सकता  हे!

 झाल  की  चर्चा  को  गई।  आल  के  बारे  में  मे  कहना
 चाहता  8  --सरकार  की  पूरी  सहानुभूति  होते  हए  भी
 किसानो  की  समुचित  मदद  नहीं  की  जा  सकी  म्रौर  उस
 का  सुख्य  कारण  यह  है  कि  संदद  करने  के  लिये  जो
 हम्फ्रास्ट्क्चर  चाहिये  वह  नहीं  है।  हमारे  पास  पर्याप्त
 कोल्ड-स्टोरेज  एाने  चाहिये,  रेफीभरेटेड-वेगनज  होने
 घाहिय--लेकिन  दानों  नहीं  है।  जा  थोडे-बहत  कोल्ड
 स्टोरेज  है-  -वे  सब  भर  चर्ष  है  1  हम  ने  राज्य  मरकारा
 से  कहा  है  फि  श्रधिक  से  भ्रधिक  सफ््या  में  कोल्ड-स्टोरेज
 बनाये  जाने  चाहिय।  अ्रभी  कुछ  विन  पहने
 इसी  विपय  पर  बात  मरने  के  लिये  में  वेस्ट
 बगाल  गया  था।  उन्हाने  कहा  कि  हमारे  थहा
 जिजली  मही  है  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हमारी  बात
 को  माना  और  कहा  कि  हम  200  नये  कॉह्ड-स्टोरेज
 अनायेगे,  लेकिन  झब  उन  के  मुख्य  सत्री  जी  का  पत्र
 हमारे  पास  झाया  है  कि  उन  के  पास  सीमेन्ट  नहीं  है  ।
 झाप  इस  बात  पर  'विल्ार  कीजिये--कृषि  की  समरया
 का  बहुत  ज्यादा  सम्बन्ध  बिजली,  सीमेन्ट,  डीजल  श्रौर
 लोड़ेवालो  से  है  रस  सारी  प्रर्थ-व्यवम्था  में  इन  का  भी
 बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  है,  कभी-कभी  थोडा-बहुत  मतभेद
 हो  सकता  है।  कुछ  लाग  कहते  हैं  कि  हम  पुराने  ढरे
 पर  खेती  करे,  छोटे-छारट  उद्याग  हो,  तो  उन  से  देश  का
 झला  होगा।  में  कहता  ह--उद्योग  की  बात  तो  छोड़
 दीजिये,  खेती  भी  उस  तरह  से  नहीं  बल  सकती  है,  जब
 लक  हमारे  उद्योग  ऐसे  न  हो  जो  हमारी  खेती  की  भाष
 प्रयक्रता  की  पूति  कर  सकें।
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 इसलिए  श्राप  हम  का  जब  जाचें,  श्राके,  तो  इन  सा  द
 बातो  को  ध्यान  में  रख  कर  आरके  -  यह  कहना  भ्रासान
 है  कि  सरकार  ने  कुछ  नहीं  किया  लेकिन  जिन  परि-
 स्थितियों  से  हम  गुजर  रहे  है,  उन  की  तरफ  भी  प्राप
 ध्यान  दे  1

 आल  की  बात  बहत  की  जाती  है  पर  आलू  का  क्या
 किया  जाए।  में  पिछले  साल  से  पूछ  रहा  ह  ि  हम  का
 यह  हो  कह।दिया  जाता  है  कि  किसानों  की  मदद  कीजिए
 मगर  जब  में  यह  पूछता  है  कि  किस  प्रकार  से  मदद  की
 जाए,  तो  काई  उत्तर  नहीं  मिलता  ।

 अन्त  में  में  कुछ  एफ०सी०प्राई०  के  ब्वारे  में  कहना
 चाहता  है  में  स्वय  यह  दावा  नहीं  करता  कि  यह  एक
 बहुत  बढ़िया  श्रीर  एफीणियेस्ट  श्रार्गनाइजेशन  है,
 परल  जिस  प्रकार  से  आलोचना  की  गई  हज  वह  भी
 सही  नहीं  है  ।  सब  से  पहले  ता  में  यह  वात  स्पष्ट  करना
 चाहता  7  कि  एफ०सी०श्राई०  ह.  वाम  केवल  ख़रीद
 कर  उपभोक्ताओं  को  गहना  पटचाना  नहीं  है।  यह  एक
 प्रकार  से  हस्श्योरेस  है  i  जे।  श्राप  5५70  करोड़  रपये  का
 बाल  करते  है  कि  इतना  घाटा  होता  है,  उस  में  से  आधे
 मे  ज्यादा  बफर  स्टाक  के  लिए  है  पर  सह  ता  एक  पा  लिसी.
 मैटर  है  कि  क्या  हम  का  बफर  स्टाक  रखने  की  ज़रूरत
 है  या  नहीं  ?े  श्रगर  जरूरत  है  ता  उप  का  आप  उन्श्या  रस
 सानिये,  उस  को  नकसान  में  मत  गिनिये।  ससार  में
 जितने  भी  खाद्य  पदार्थ  श्रादि  के  आ्रार्गेगाइजेशन  है  और
 प०एन०प्रो०  में  जा  एफ०ए०प्रा७  का  प्रार्गनाइजेणन
 है,  उन  सब  का  यह  कहना  है  कि  रिजर्व  फ्  स्टाक
 हाना  चाहिए,  न  केवल  पने  लिए  स्टाक  फुडस्टफ  का
 होना  चाहिए  बल्कि  और  दूसरा  के  लिए  भी  हाना
 चाहिए.  i)  wa  ग्रगर  हम  बफर  स्टाक  रख  रहे  है,  तो
 वह  न  केवल  श्रयने  देशवासिया  के.  लिए  मुसीबत  के  यक्‍त
 काम  आएगा  ब्रल्कि  जौर  जा  हमारे  पडासो  है  उन  के
 काम  भी  आ  सकता  है  श्रौर  इस  के  रखते  पर  जो  खर्चा
 होता  है,  उस  का  अगर  आप  हमारी  नालापकी  गिनमे
 लग  जाए,  तो  यह  हमारे  साथ  आप  पश्रन्याय  कर  रहे
 है।  एफण्मी०भ्राई०  में  भी  उसी  प्रकार  के  लोग  है,
 जैसे  कि  और  दूसरे  सभी  विभागों  में  झीर  सभी  बॉक्स
 ग्राफ  लाइफ  में  हैं।  इस  देश  म  ईमानदारों  का  क्‍या
 स्टैन्डडे  है,  यह  सब  को  मालृम  है  लेकित  में  यह  जरूर
 कहना  चाहता  हूं  कि  अ्ाज  तक  किसी  माननीय  सदस्य
 ने  एफण्सी०आई०  के  किसी  कमंबारी  या  प्रधिकारी
 के  बारे  में  मेरे  पास  शिकायत  नही  भेजी  है  ।  हा,  पचासों
 माननीय  सदस्यों  मे  उन्हीं  श्राधकारियों  और  कर्म  भारिया
 के  लिए  पैरवी  की  है,  जिन  के  बारे  में  यहा  खड़ें  हो  कर
 उन  का  नतालायक  और  बेईमान  कहते  है।

 श्री  एस०.  रामगोपान  रेड्डी  रिकमेंडेशन  करते
 है  पैरवी  कोई  नहीं  करता  है।  [च्यवधाग) ... ,

 थी  सासु  प्रताप  प्लिह  :  जिनको  यहां  कहते  है
 कि  भ्रष्ट  है  उन्ही  की  पैरवी  करते  हैं...  ह... उ

 »  मेरे  पास  शिकायत  लाए  या  प्रमाण  लाएँ,
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 मूं  देख
 खाएँ

 लेकिन  मेरे  पास  श्रभी  तक  कोर्ट  शिकायत
 नही  लाई  गई  है।

 अन्त  में  एक  बाल  और  कहना  चाहता  ?  ि
 सरकार  चाह  केन्द्र  की  हो  या  राज्यों  की  हा,  वे  पूरा
 सहायता  किसानों  की  नहीं  वर  सकती  जबतक  कि
 किसान  संगठित  है  कर  खद  अपनो  सहायता  ने  करे  t
 दुनिया  का  कोई  भी  मुल्क  में  एसा  नहीं  जानता  जहा  के
 किसान  श्रपने  माल  का  बचने  के  लिए  र्व्स  संगठित
 न  हा  |  यहा  पर  ही  ऐसा  है  कि  सारी  बालो  की  आणा
 सरकार  द्वार।  बरन  की  की  जाती  है  ।  कोई  काम  हो,  वह
 कंन्द्राय  सरकार  की  मदद  से  करता  चाहते  है  और  श्रगर
 केन्द्रीय  सरकार  से  छटटी  मिल  जाए,  ता  राज्य  सरकार।
 की  मदद  चाहते  है  परन्त  में  यह  जानता  चाहता  है  कि
 जिस  ने  उत्पादन  किया  #  व्या  उस  का  काई  फत्न  नहीं
 है  उस  को  अपने  ाप  बेचन  का  ।  बेचने  में  क&  मदद  ता
 हा  सकता  है  लबिन  दतिया  के  जो  दूसरे  लोग  है,  वे
 अपन  सहकारी  संगठन  बनाते  है  और  अपने  माल  का
 बचत  /।  दूसर  देशा  मे  जाने  की  जर  रत  नहीं  है।
 आप  प्रपन  यहा  ही  गूजरात  का  ले  ले  t  उत्तर  प्रदश  और
 बिहार  और  दूसरा  जगर  के,  लाग  भी  यह  कहते  है  कि  धान
 का  जो  समर्वेन  मलय  आप  ने  ४5  #प्म  निश्चित  किया
 है,  यह  कम  कह  राफित  गजरान  के  किसी  किसान  का  इस
 के  बार  मे  शिकायत  नहीं  है  क्योकि  उन्होंने  किसानों  की
 एक  बॉझापरेटिव  सासाइटी  बना  रखी  हे  शौर  उसी  धान
 का  वे  85  रुपय  की  बजाए  00  रपये  पर  किसानों
 से  खरीदती  है  श्रौर  उस  धान  का  खरीद  कर  उस  का
 चावल  बनाती  है  और  बगल  मे  ही,  फेयरप्राइस  शाप  के
 पास,  उस  को  बेचती  है।  तो  आज  इस  बात  की  भी
 प्रावश्यकत्ता  है  कि  लोग  कुछ  प्रपने  कर्तव्य  का  समझे,
 जो  जनता  के  नेता  है  और  जो  गाव  वालो  के  प्रतिनिधि
 चन  कर  भ्राए  है,  थे  उनको  सझाव  दें,  उनको  संगठित
 करे  1

 यहा  पर  भ्रष्टाचार  की  काफी  शवर्चा  की  गई  ह।
 मै  प्रापफो  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हू  t  भैसो  के  लेन-
 देन  में  होने  वाले  भ्रष्टाचार  के  विषय  में  एक  दिन  पूरी मीटिंग  की  गई,  कुछ  एम०पीज़०  भी  थे  लेकिन  कुछ
 हल  नहीं  निकल  सका  ।  म््छा  गया  कि  कोई  हल  हो  तो
 बताया  जाए  लेकिन  कुछ  हल  नहीं  निकला।  श्न्त  मे
 इतना  ही  हल  निकल  पाया  कि  किसासों  का  कोई  संगठन
 हो  जो  उनके  हितों  की  वहां  रक्षा  करे  तभी  उनकी  रक्षा
 हो  सकती  है।

 a.  भपने  देश  में  क्या  होता  है  इसका  एक  उदाहरण
 में  आपको  देता  हू  ।  गोड़ा  जिले  में  नलकृप  बनाने  के
 लिए  एक  संगठित  प्रयास  चल  रहा  है  1  उस  में  तो
 अष्टाचार  नही  हो  सकता  है  ।  बजाय  इसके  कि  बोवल
 शिकायते  करते  रहें  हम  को  देखता  चाहिये  कि  झाखिर
 हम  भी  प्रतिनिधि  है,  हमारा  भी  बुख्  कर्सव्य  है,  वहा
 जा  कर  हम  देखे  धर  इसको  दूर  करवा!
 (इंटरप्शंज  )

 एक  आागतीम  सदस्य  :  संसद  सदरयों  की  बात
 कोई  सुनता  नही  है।
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 eft  भासु  प्रताप  सिह '  में  नहीं  मात  सकता  हूँ
 कि  समद  सदस्य  अगर  ध्यान  दे  तो  उसके  देखते  हुए
 भ्रत्टाचार  हो  सकता  है।

 SHRI  M  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad):  Madam  Chairman,  at
 the  outsct  I  congratulate  both  the
 Ministers  for  having  done  good  work
 and  I  support  their  demands  from  this
 side  of  the  House  for  they  have  done
 good  work  in  the  field  of  sugar  indus~
 try;  they  have  reduce  excise  duty;
 they  have  decontiolled  sugar  and
 they  have  given  freedom  to  the  sugar
 tartories  to  export,  sugar.  This  is  a
 good  thing  which  thev  have  done.

 The  Food  Corporation  of  India  has
 done  its  best  tg  accommodate  as  much
 foodgrains  as  possible  and  the  pro-
 curement  is  more  than  the  capacity
 of  the  podowns  Now  jhe  Minister
 says  that  he  is  going  to  construct
 some  godowns  ॥  the  villages,  I  want
 to  know  how  much  time  he  will  tahe
 to  complete  that  scheme.  He  wanted
 some  cold  storage  He  must  not  put
 this  scheme  into  cold  storage;  he  must
 put  it  into  action,

 [  also  want  to  congratulate  our
 scientific  officers  why  ate  doing  very
 good  research  work  They  have  pro.
 duced  high  yielding  and  disease  resis-
 tant  varietv;  for  which  the  Minister
 has  not  congratulated  them;  I  want
 that  at  least  his  senior  colleague  Mr.
 Barnala  shoulg  pay  good  compliments
 to  scientists  who  have  done  excellent
 work,  Nowhere  in  the  world  has  such
 a  phenomenon  occurred  Our  yields
 have  gone  up  on  account  of  the  efforts
 of  the  government  plus  our  scientific
 research  work.  They  are  doing  good
 work  in  this  country,  which  is  com-
 parable  io  any  other  country  includ-
 ing  America  or  Russio.  It  should  not
 be  forgotten.  The  worry  in  this
 country  is  not  on  how  much  we  pro-
 duce  but  now  the  fertility  of  the  soil
 is  decreasing;  desert  is  advancing,  I
 want  to  know  from  the  Ministers
 what  they  are  going  to  do,  when  they
 are  going  to  complete  the  Rajasthan
 cana]  that  can  stop  the  advancement
 of  the  desert.  It  is  a  national  prob-
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 lem;  it  ig  not  the  problem  of  Rajas-
 than.  If  anybody  thinks  that  it  is  the
 problem  of  Rajasthan  he  js  not  doing
 justice  to  this  country,  Rajasthan
 cana]  must  be  completed  in  the
 shortest  possible  time  and  all  the
 green  patches  that  are  to  be
 developed  must  be  developed.  In
 thig  country  we  are  mercilessly
 and  wrecklessly  cutting  the  trees;
 that  is  causing  inundation  by  rivers
 which  take  away  the  fertile  soij  to
 the  Bay  of  Bengal  or  to  the  Arabian
 Sea.  That  must  be  stopped,  It  ig  a
 national  problem.  I  want  that  —  the
 fertility  of  the  soil  must  not  only  be
 maintained  but  improved.  One  Mi-
 niste,  is  coming  and  another  Minister
 is  going,  In  between,  whether  the
 fertility  of  the  soil  is  increased  op  not?
 This  is  important  for  this  country  and
 not  how  much  we  are  producing?

 Now  the  per  acre  yield  will  go  down
 because  you  are  producing  more
 with  the  application  of  inorganic  fer-
 tilisers,  Inorganic  fertilisers  are  des-
 troying  the  fertility  of  the  land.  We
 want  manure—cow  dung  and  other
 organic  matter.  We  want  green  leav-
 es,  The  trees  have  been  cut.  In
 Haryana  and  in  Punjab  many  trees
 have  been  planted  and  protected.  In
 this  country  if  00  trees  are  cut,  not
 a  single  tree  is  planted,  Trecs  must
 be  planteg  which  will  protect  the  fer-
 tility  of  the  soil  and  prevent  soil  ero-
 sion,  If  there  are  no  trees,  soi!  ero-
 sion  occurs.  Due  to  soil  erosion  river
 belt  ig  filed  up.  That.  is  why  floods
 are  caused,  Brahmaputra  is  cating
 away  good  soil  of  that  area.  Similar
 ly  soi]  erosion  by  sea  is  causing  great
 havoc  in  all  the  coastal  areas,  Day
 by  day  our  country  is  becoming  small
 because  of  soil  erosion  by  sea  and
 tivers.  What  has  been  done  in  Bom-
 bay  Marine  Drive,  such  sort  of  thing
 must  be  done  in  this  country,  Then
 alone  we  can  protect  soil  erosion  by
 sea  and  wind,  We  must  grow  trees.
 We  must  have  a  plan,  Formerly,  our
 Shri  है,  M.  Munshi  had  planned  for
 tréee-planting.  That  plan  was  not  pro-
 perly  implemented  for  various  rca-
 sons,  I  want.to  know  from  the  Minis-
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 ters  how  they  are  going  to  protect
 forests,  The  minimum  requirement  of
 the  forest  ig  that  about  33  per  cent
 o  fthe  total  area  of  the  land  should  be
 under  forest,  Now  it  has  gone  to  24
 or  22  per  cent,  Day  by  day,  it  is
 decreasing.  That  is  the  greatest
 danger.  Now  the  fertility  of  the  soil
 has  gone  down,  The  production  of
 the  soil  also  will  go  down.  It  is  a
 serious  thing,  This  point  has  not  been
 made  by  anybody.

 It  is  very  good  that  the  Janata
 Government,  for  whatever  it  may  be,
 they  are  paying  attention  to  the
 kisans.  In  Andhra  Pradesh  our  Chief
 Minister  has  exempted  the  land  reve-
 nue  on  21/2  acres  and  below.  Will
 similar  instructions  be  given  to  the
 Othe,  States—at  least  to  the  Janata
 ruled  States?  That  must  be  imple-
 mented,  If  you  protect  the  small  far-
 mers,  then  alone  there  will  be  pros-
 perity.  Of  course,  in  your  younger
 days  you  might  have  sung:

 मेरी  माता  के  सिर  पर  ताज  रहें,
 तो  ताज  तो  श्  गया  हैं,

 Now  we  are  independent.

 घर-घर  में  ज्ादमी  के  प्रनाज  रहे।
 मगर  घर-घर  में  ध्नाज  नहीं  है।  तो  आपके  गोदाम
 भरने  से  लोगों  का  पेट  नहीं  भरता  है।  लोगों  का  पेट
 भरना  है  तो  उनमें  खरीदने  की  शक्तित  पैदा  करनी
 आाहिये  ।  शक्ति  पैदा  करने  की  वास्ते  श्राप  क्या  करना
 चाहत  है।  घापक  पास  सरप्लस  प्रनाज  हस  वास्ते
 है  कि  आदमी  खरीद  नहीं  सकता  है।  आप  फूड  फार  बर्ब,
 में  खाना  देकर  उससे  काम  लेता  चाहते  हैं।  यह

 छी  होगी,  मगर  इसका  ज़्यादा  प्रचार  नहीं  होना
 चाहिये।  देश  के  बाहर  यह  बात  नहीं  जानी  चाहिये कि  यहाँ.  बे  लोग  इतने  गरीब  हैं  कि  खाना  मिलसे  के
 नाम  पर  काम  करने  को  तैयार  हैं।  यह  हमारी  सैल्फ
 रैस्पैक्ट  को  खिलाफ  हैं।  ग्राप  मेहरबानी  कर  के  हस
 स्कीम  का  नाम  बदल  दीजिये  ।  जैसा  आपने  विलिस्डस
 हस्पताल  का  साम  कान  राम  मनोहर  लोहिया  हस्थताल
 किया  है,  किसी  और  हस्पताल  को  नाम  कृपलानी  हस्प
 ताले  किया  है  भौर  कुट्म्ब  कल्याण  बनाया  है,  इसी  तरह
 से  इसका  नाम,  भी  बदल  दीजिये  t  यह  फूड  फार  बर्ष
 बहुत  खराब  चीज  है,  इसका  प्रचार  नहीं  होता  चाहिये  4

 यदि  फूड  फोर  क  के  लिये  लोग  काम  करने  को
 झा  रहे  हैं  तो  इसका  मतलब  यह  है  कि  लोग  गरीब
 है।  खासा  खरीदना  चाहते  हैं,  तो  उतकी  पर्चेजिग
 कैपेसिटी  होनी  चाहियें।  फूड  कार  वर्क  पर  आपको
 पूरा  ध्यान  नहीं  देना  चाहिये  a  ः
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 »  यह  कहना  कि  फूड  कार्पोरेशन  सब  करप्शन  है
 फलां  है  तो  मेरी  कांस्टोटुएस्सी  में  भी  7,  8  जगह  फूड
 फार्पोरेशन  खुले  हैं  एक  दो  जगह  पर  और  खोलने  “का
 था।  खालों  मैं  लैदर  लिखता  हूं  कि  बैइंग  हैदर  भर
 पर्चेजिंग  सैंटर  खुलें  निजासाबाद  प्रान्घ्र  प्रदेश  में  7  मैं
 कहना  जाहता  हँ  कि  जो  एम0पी0  इन्हें  बुरा  भला
 कहने  को  प्रात  हैँ  वह  खूद  एक्शन  क्‍यों  नहीं  लेते  ?
 जब  मेँ  कर  सकता  हूं  तो  दूसरे  एम  0पी  ७  भी  कर  सकते

 हैं  उसके  बास्ते  पॉलियामंट  का  फोरम  श्र  समय
 बर्बाद  तहीं  होना  चाहिये।

 कौन  ऐसा  व्यक्ति  है  वह  जैनेरल  मैमेजर  हो  या
 कोई  धौर  अफ़सर  कि  भ्रगर  कोई  पालियामंट  का
 भम्बर  डट  कर  कहे  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  जो
 फिर  भी  बसा  करने  की  हिम्मन  करे  /  हम  लोग  ता
 आपोजीशन  मेट  जब  हम  लोगों  की  बात  चलती  है
 तो  आप  लोगों  की  गवर्नेमेंट  तो  सैंटर  और  स्टेट्स  में  है
 आपकी  बात  क्‍यों  नहीं  चलती  है?  इन  वातों  की
 शिकायत  यहां  पर  नहीं  आनी  चाहिए  ny  मिनिस्टर  साहेब
 या  फूड  कार्पोरिशन  क॑  मैनेजर  को  एक  लैटर  लिखता  ही
 काफ़ी  हैं।  फड  कार्पोरेशन  हो  या  काई  और  संस्था  हा
 फुगा  नहीं  हा।  सकता  हैँ  विः  वह  पब्लिक  रिप्रेजन्टंटिव्श
 की  बात  का  न  मानें  ।  आखिर  इसमें  हमारा  कोई  पर्सनल
 मेन  तो  नहीं  है।  हम  किसानों  के  नुमायंदे  हैं  ।  हम  यही
 चाहते  हैँ  कि  किसानों  के  साथ  न्याय  होना  चाहिए
 उन्हें  पूरा  कैसा  मिलना  चाहिए  उनकी  लूट  खसूट  नहीं
 होनी  चाहिए  और  उन्हें  व्यापारियों  के  चंगुल  से  बचाना
 चाहिए  यें  काम  करने  के  लिए  हम  लोग  पब्लिक
 के  रिप्रे  ज़ेन्टेटिव  हैँ  ।  अ्रगर  हम  लोगों  की  बांत  वहां  नहीं
 चलती  है  तो  मिनिस्टर  साहब  को  कहने  से  वह  आदमी
 वहाँ  से  जा  सकता  है  ससपेंड  श्र  डिसमिस  हो  सकता
 है।  इसलिए  हम  लेगो  की  इस  बारे  में  प्रयत्न  करना
 चाहिए

 a  'ईरोकेश  बहादुर  (गोरखपुर)  :  सभापति
 महीदम  कृषि  मंत्रालय  को  प्रनुदान-मांगों  पर  बोलने
 के  लिए  आपने  मुझे  जो  अवसर  दिया  है  उसके  लिए
 में  प्रापको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं।

 ाज  कल  कृषि  के  बारे  में  हमारे  देश  में  आम
 धारणा  बन  चुकी  है  कि  हमारा  देश  प्रनाज  के  उत्पादन
 में  आत्म-विभेर  हूँ  जया  है  शौर  हम  दूसरे  देशों  को
 प्रनाज  भेजने  लगे  हैं।  यह  एक  बहुत  ही  प्रसन्नता  की
 बात  है  श्रौर  इस  के  लिए  हम  सरकार  झौर  मंत्री
 महोदय  को  बधाई  देना  चाहते  हैँ।  थों  तो  हमारे  देश
 में  जो  क्लाईभेट  है  बह  भी  इस  स्थिति  के  लिए  मुख्य
 रुप  से  बहुत  हद  तक  ज़िम्मेदार  है  जिसमें  कृषि  का
 उत्पादन  बढ़ा  है।  लेकिन  हमें  अभी  बहुत  कुछ  कार्य
 करने  है  1  सब  से  पहुंने  में  फ्लड  कंट्रोल  के  बारे  में  कहना
 चाहता  हूं  1

 मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  कृषि  को  बाढ़  से  बचाने  के
 लिए  युद्ध  स्तर  पर  काय  करना  चाहिए।  सरकार  ने
 इस  दिशा  में  कुछ  कदम  भी  उठाये  है  लेकिन  इस  बारे
 में  जितनी  तत्परता  की  झावश्यकता  है  वह  हमें  नीचे
 के  कर्मचारियों  घौर  दूसरे  लोगों  में  दिखाई  नहीं  देती
 है  जो  इस  कार्य  को  करने  के  लिए  जिभ्मेदार  है।  मैं
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 ख़ास  तौर  से  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  कौ  स्थिति  पर
 कुछ  कहना  चाहता  हूं।  ष््बी  उत्तर  प्रदेश  में  तमाम
 नदियों  में  हर  साल  भयंकर  बाढ़  ग्राती  है  जिससे  कृषि
 को  बहुत  नुक्सान  होता  है।  में  अपने  किले  गोरखपुर
 में  राप्ती  घाधरा  रोहिणी  और  नारायणी  नदियों  की
 बाढ़  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  जो
 बांध  बनाने  की  स्कीम  चालू  की  गई  है  उसे  प्रतिशी क्र
 कार्यान्वित  कराये  अन्यथा  इस  समय  लोगों  को  बहुत
 क्षति  उठानी  पड़ती  है  और  हृषि  का  बहुत  नुक्सान
 होता  है  ad

 इस  सम्बन्ध  से  मैं  कहना  चाहना  हूं  कि  पूरे  उत्तर
 भारत  और  देश  क॑  काफ़ी  बड़े  हिस्से  में  फ्लड  कंट्रोल  के
 लिए  कैप्टन  दस्तूर  की  गारलैंड  नाल  की  स्कीम  पर
 गम्भीरता  के  साथ  विधार  करना  चाहिए  ।  उन्हें  संसद
 सदस्यों  की  एक  मीटिंग  में  बुलाया  गया  था  जिसमें
 उन्होंने  गारलैंड  फैनाल  स्कीम  के  बारे  में  बहुत  विस्तार
 के  साथ  बताया  था  t  जो  बातें  उन्होंने  बताई  थीं  भ्रगर
 वे  सब  ठीक  है  तो  हम  कह  सकते  हैं  कक  गारलेंड  कैनाल
 के  बनने  के  बाद  ने  केवल  बाढ़  पर  नियंत्रण  हो  जायेगा
 बल्कि  करो ड़  लोगों  को  रोज़गार  मिलने  की  भी  सम्भावना
 है।  इस  लिए  इस  स्कीम  पर  बड़ी  गम्भीरता  के  साथ
 विचार  करना  चाहिए।  योजना  संज़ालय  की  मांगों
 पर  हुई  चर्चा  का  जबाब  देते  हुए  प्रधान  मंद्वी  जी  ने  भी
 इसका  जिक्र  किया  था  और  कहा  था  कि  सरकार  उसके
 बारे  में  कार्य  कर  रही  हैं।  लेकिन  यदि  वह  बहुत  ही
 यूज़फुल  स्कीम  है  तो  देखना  चाहिए  कि  उसे  जल्दी  से
 जल्दी  कार्यारिवित  किया  जाये।

 फ्लड  कंट्रोल  के  श्रलावा  दूसरी  बात  में  शुगर  इंडस्ट्री
 के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  i  मैने  जब  कभी  भी  इस  सवाल
 की  सदन  में  उठाया  है  बराबर  यह  कहा  है  कि  शुगर
 इंडस्ट्री  में  तमाम  मिल  सालिक  हमारे  किसानों  का  और
 आम  जनता  का  शोषण  कर  रहे  हैं।  उस  शोपण  से  मुक्ति
 के  लिए  श्रौर  साथ  ही  उस  पर  पूरी  तरह  से  एक  नियंत्रण
 स्थापित  रखने  के  लिए  जिस  से  कभी  उस  की  कमी  ने
 होने  पाये  शुगर  इंडस्ट्री  के  राष्ट्रीयकरण  की  दिशा  में
 सरकार  को  ग्रवश्य  सोचना  चाहिए  t

 लैंड  रिफार्म  के  बारे  में  रे  यह  कहना  चाहूंगा  कि
 लैड  रिफार्म  की  जो  स्कीम  चलाई  गई  है  उस  में  झभी  भी
 ठीक  ढंग  से  जमीन  का  बंटवारा  नहीं  हो  पा  रहा  है  और
 लोगों  को  जमीन  नहीं  मिल  पा  रही  है।  इस  में  राज्य
 सरकार्रों  की  जिम्मेदारी  है  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  को
 सी  इस  में  तत्पस्ता  दिखाने  की  प्रावश्मकता  है।  तमाम
 गांवों  के  अंदर  सीलिग  के  बाद  जमीन  निकली  हुई  है
 लेकिन  उस  का  ठीक  ढंग  से  बंटवारा  नहीं  हा  है  -  जिस
 की  जमीन  निकली  हुई  है  वही  लोग  उस  पर  खेती  भी
 कर  रहे  हैं।  इसलिए  प्राज  जो  कृषि  के  कार्य  में  लगे
 हुए
 ्र

 है  उन  की  दशा  सुधारते  के  खिए  और  साथ
 ही  दीनों  की  दशा  को  भी  सुधारने  के  लिए  उस  भूमि

 के  बंटवारे  पर  सरकार  को  तत्काल  ध्यान  देंगे  की
 आवश्यकता  है।  उस  में  किसी  प्रकार  की  कमी  करना
 देश  के  गरीब  लोग्रों  के  प्रति  एक  बहुत  बड़ा  अन्याय
 होगा  जन  कि  हमारी  सरकार  वचनबढ़  है  कि  गरीबों  का
 हित  कोगी  av
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 बनो  के  बारे  में  में यह  कहना  चाहुगा  कि  श्राज
 हमारे  पहाडी  क॑  अदर  जा  जगल  काटे  जा  रहे  है  या  काटने
 की  जो  याजनाए  है  उन्हे  तुरन्त  राकना  चाहिए  हम
 नये  जगल  लगाने  चाहिए  न  कि  ऐसी  जगह  से  जगल
 कार  लेने  चाहिए  साम  तौर  से  पहाड़ा  से  जगल  काट
 लेने  से  जा  भ  स्खलत  हाता  है  उस  से  कितती  हानि  उठानी
 पड़ती  है।  मभी  भागीरथी  में  भ  स्खलन  के  बाद  जो  एक
 ट्त  बड़ी  चट्टान  झा  कर  म्का  गई  थी  उस  से  वितना
 खतरा  पदा  हो  गया  था  यह  हमें  पता  है।  तो  जंगल
 काटने  स  ईस  तरह  की  धटताएं  हाती  है.  इसलिए  बजाय
 जगल  काटने  के  नये  जगल  लगाने  की  दिशा  म  सरकार
 क  विशेष  ध्यान  दना  चाहिए  |

 इर्रीगिशन  फैसिलिटीज  के  बार  में  यह  जान  कर  वे
 हमें  प्रसश्षता  हुई  है  कि  सरकार  से  इस  पर  विणप  ध्यान
 दिया  है।  लेदिन  हमें  इस  दिशा  मे  भी  बहुत  तेजी  के
 साथ  कार्य  करने  की  झ्रावश्यव ता  है  और  राज्य  सरकारों
 का  जहा  केन्द्रीय  सरकार  इस  काय  वे  लिए  पैसे  दंती
 है  वही  उसे  पैसे  द  वर  ही  अपनी  जिम्मदारी  से  भ्रलग
 नहीं  ह  जाना  चाहिए  बल्कि  बराबर  राज्य  गरकारो  पर
 इस  बाल  वा  दयाब  भी  डालने  वी  काशिश  ज  रले  रहता
 चाहिए  कि  राज्य  सरकारे  इस  काम  का  /री  तेजी  से
 करें  भगर  इरोगशन  फैसिलिटीज़  ठीव  ढंग  से  नहीं
 दी  जायगी  ता  कपि  का  उत्पादन  नहीं  बढगा  शौर  हम
 झात्म  निर्भरता  के  जिस  लक्ष्य  तके  पहचना  चाहत  है
 बहा  तक  नहीं  पहुच  पाएग  A

 ग्रामीण  विकास  के  कार्यक्रम  के  सबंध  में  माननीय
 मती  जी  ने  बहुत  सी  बाते  बतायी  है  ।  बात  बहुत  'उत्साह-
 बद्धक  है।  बहुत  तेजी  से  यह  काम  हो  रहा  है  भौर  खास
 तौर  से  यह  जा  फूड  फार  वर्क  स्कीम  चली  है  उस  में
 लमास  गांवों  के  झदर  लिक  रोइस  बन  रही  है  झौर  दूसरे
 तरह  के  भी  कार्य  हो  रहे  है  लेकिन  उन  कार्यों  में  जिस
 तरह  की  तेजी  होनी  चाहिए  बह  नही  है  क्योंकि  हम  ने
 देखा  है  कि  सरकारी  भ्रधिकारी  जा  राज्य  सरकार  से
 सम्बन्धित  है  वे  लोग  उस  पर  विशेष  ध्यात  नहीं  दे
 रहे  है।  लेकिन  उत  के  न  ध्यान  देते  के  बावजूद  भी
 बयाकि  जन  प्रतिनिधियों  का  उन  पर  दबाव  रहता  है
 इसलिए  काफी  काम  हुआ  है  ware  उस  मशीनरी  का
 स्ट्रीम  लाइन  करने  की  व्यवस्था  की  जा  मके  तो  वह  भ्री
 करना  चाहिए  और  सरकार  को  उस  दिशा  में  भी  सोचना
 चाहिए  |

 इंडियन  कौसिल  श्राफ  ऐग्रीकल्चरल  रिसर्च  के
 बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  ह।  यह  संगठन  हमारे  देश
 में  कृषि  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  नये  प्रनुसधान
 करते  के  लिए  बताया  गया  था  और  इस  ने  महत्वपूर्ण
 कार्य  भी  किया  है।  लेकित  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  यह
 पता  ही  खलता  कि  यह  भ्रच्छे  ऋषि  उत्पादन  के  लिए
 बना  है  या  सूसाइड  के  नये  नये  तरीके

 |
 के  लिए  ।

 हमेशा  ही  वहा  पर  सूसाइड  होता  रहता  है  और  नये  नये
 तरीके  से  होना  है।  कभी  कोई  गले  में  फन्दा  लगा  लेता
 है  कभी  कोई  ऊपर  से  कृद  जाता  है  कभी  कोई  तीसरी
 मजिल  से  कूदता  है  कभी  कोई  चौथी  मंजिल
 से  कूदता  है  हस  तरह  के  तमाम  कार्य
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 वहा  पर  हो  रहे  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  को  देखना
 चाहिय  कि  वहा  पर  क्या  कारण  है  जो  इस  प्रकार
 की  बाते  होती  हैँ।  कहा  जाता  है  कि  भाई0  सी0  vo
 शार 0  में  वैज्ञानिकों  &  गुट  बन  हुए  है  और  वे  एक
 दूसरे  से  इस  प्रकार  की  प्रतिस्पर्डा  में  रहते  है  कि  एक
 दूसरे  का  पाव  खीचने  में  लगे  रहत  है  1  _  माननीय
 मंत्री  जी  का  देखना  चाहिये  कि  सही  तरीते  से  वहा
 उनका  प्रोमाशन  वगैरह  मिले  और  जा  सुविधाए
 झावश्यग  है  वह  मिले  ।  इस  पर  ध्यात  देता  चाहिये

 पार्टैटो  स्सिर्च  इस्टीच्यूट  जा  है  उस  के  बारे  में  मे
 ने  एक  पत्र  लिखा  था  माननीस  मंत्री  जी  को  23
 नवम्बर  प76का।  वह  पत्र  जन्हाने  एक्नालज  किया
 है।  उस  के  बाद  उस  मे  क्या  ््ा  यह  कुछ  नहीं  पता
 चला  -  बरा  के  निदशव  के  बार  मे  मैन  कुछ
 झाराप  लगाए  ये  जा  मझ  मिल  य।  वर  मैने  उन  का
 भज  थे  -  महा  लगता  है  कि  उस  पर  काई  कायवाही
 नहीं  हुई  प्रत्यधा  माननीय  मब्रों  भी  ने  /मे  सचित  विया
 होता  ।  इस  प्रकार  से  तमाम  लागा  के  बार  में
 जैसा  कि  भी  भान  प्रताप  सिह  जी  कहें  रटे  थे  कि  श्राप
 लाग  काई  बात  बताते  नहीं  हैं  ता  हम  बताते  है  और
 उसप  कार्ड  a  paar  नही  होती  है  ता  उससे  बडी  निराशा
 हाता  है।  जहा  तक  माइन  बकरी  का  सम्बस्ध  है
 वक्ता  पर  काई  ब्रिगड़ियर  यथूप  थे  मैनेजिंग  डायरेक्टर
 उनका  कपलसरी  स्टाॉयरमट  द  दिप्रा  गया  ।  उनके
 बिलाक  तरह  तरह  क  चार्जेज  थ  ।  शायद  सो  बी  बाई
 के  द्वारा  भी  इन्क्वायरी  हुई  थी  in  उनक  उपर  क्‍या
 कायवाही  हुई  #--इस  सम्बन्ध  से  कोई  जानकारों
 नही  है।  सम्भवत  कोई  कार्यवाही  हुई  हो  नही  है  ।
 प्राज  माडने  बेकरी  की  स्थिति  यह  है  कि  उसकी  यूरि-
 लाईजेशन  कैपेसिटी  लगातार  घटती  चली  जा  रही  है  av
 मत्नालय  की  जार  से  जो  फ्ताब  दी  गई  है  उसमें  बडी
 बडी  बातें  लिखी  हुई  है  किन्तु  उसकी  रिथिति  दिन  प्रति
 दिन  खराब  होती  बली  जा  रही  है  °  उसमे  केवल
 नौवरशाही  का  हो  बोल  बाला  है  ।  इसमें  यह  भी
 लिखा  -1 1 ह  है  कि  कम्पनी  पेय-77  का  उत्पादन  भी
 कर  रही  है  लेकिन  यह  देख  कर  बड़ा  दु  ख  होता  है  कि
 पेय-77  का  कज़म्शन  उस  मात्रा  मे  नहीं  हो  रहा
 है.  जितना  कि  दूसरे  पेयो  का  है  -  कम्पनी  अपने
 प्रोडक्ट  को  उस  क्वालिटी  का  नहीं  बना  पा  रही  है  जिस
 क्वालिटी  की  भ्रावश्यकता  है।  इसी  प्रकार  से  और
 भी  उदंश्य  थे  जिनके  लिए  भाप  काम  करना  चाहते  थे
 लेकिन  झाज  ये  सारे  काम  बन्द  हां  गए  है  t

 दिल्‍ली  मिल्क  स्कीस  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहूर्गा
 कि  गवनेमेंट  इसको  कम्पनी  के  रूप  मे  बदलते  की  योजनों
 बना  रही  है  जिरके  कारण  बहुत  सारे  कर्मचारियों  मे
 क्षोभ  व्याप्त  है।  वे  यह  समझते  है  कि  कुछ  नयें  तरीके
 के  उपकरण  श्ागेवे  शौर  कम्पनी  बना  कर  कुछ  इस  प्रकार
 के  काम  किए  जायेरें  जिनसे  तमाम  लोग्रो  वा  रेद्रेन्नमेण्ट
 होगा  ।  तो  इसको  बचाने  के  लिए  भी  सरकार'  को
 ध्यान  देना  चाहिये।

 एफ  सी  आई  के  गोदामों  के  बारे  में  भी  में  कुछ
 कहना  चाहता  हू  1  मे  बहुत  सक्षेप्र  में,  जो  ध्याइट्स
 मैंने  लिख  रखे  है  उनको  बता  ~  तलाकि  मशी
 जी  उन  पर  ध्यान  दे  सके  ।  एफ  सी  झाई  के  ग्रोदामो के
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 लिए  बल्  बैंक  ने  लगभग  360  करोड़  रुपया  दिया  है
 लेकिन  भ्रभी  तक  उस  काम  की  शुरुआत  ठीक  ढंग  से

 नही  हुई
 है।  खास  तौर  से  रूरल  एरियाज्ञ  मे  कही

 एफ  सी  आई  के  गोदाम  नही  बन  रहे  है  -  यदि  उत्पादन
 बढ़ा  है  तो  उस  का  रखने  के  लिए  जगह  भी  चाहिये  |
 हमेशा  “प्रनाज  सड़ता  है  और  हमेशा  इस  सदन  में  तरह
 तरह  की  बाते  बाती  है  लकिन  उन  पर  ध्यान  नहीं
 दिया  जा  रहा  है।  इस  के  भ्रलावा  बोरा  की  कसी
 की  बात  भी  कही  जा  रही  है।  यदि  बोरे  नहीं  होगे  तो
 उस  को  कैसे  रखा  जायगा  ?  यह  एक  बहुत  बडी

 पाक
 है  जिस  पर  तत्काल  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 |

 प्रोपाज्ड  रेलबे  लाइनइन  रूरल  एरियाज  के  बारे  मे
 रेल  मत्री  जी  ने  कहा  था  कि  वहा  कृषि  फार्म  है  जहा
 कृषि  की  काफी  पैदावार  हाती  है  वहा  रेलवे  लाइन
 बनाएंगे  ।  मझें  पता  नहीं  रेल  मवालय  की  शोर  से
 काई  पत्र  श्राप  के  थास  आया  है  या  नहीं  जिसके  झ्राधार
 पर  झाप  बता  सके  कि  कौन  से  क्षेत्र  है  जहा  पर  रेलवे
 लाइन  बनाई  जायगी  ।  उदाहरण  के  लिए  उत्तर
 प्रदेश  मे  जा  रामपुर  काठगादाम  लाइन  है  बहा  पर  कृषि
 का  बहुत  बड़ा.  क्षेत्र  है।  रामपुर  काठगोंदाम  की  पहले
 से  ही  प्रोपाज्ड  लाइन  थी  लेकिन  उस  का  राक  दिया
 गया  है।  'उस  का  रेलवे  बनाने  नहीं  जा  रही  है  ।
 इसलिए  कृषि  मबी  जी  को  कहना  चाहिय्रे  कि  रेलवे
 ने  अगर  इस  तरह  की  कोई  योजना  बनाई  है  ता  उस
 रेलवे  लाइन  को  फौरन  बनाना  चाहिये  ।

 गेह  बगैर  की  प्राइस  के  बारे  मे  में  कहना
 चाहुगा  कि  कृषक  जा  कुछ  भी  पैदा  करते  है  उस  का
 उचित  मूल्य  उन  को  मिलना  चाहिये  ।  उस  का  क्‍या
 प्रबन्ध  हो  रहा  है  उस  क॑  बारे  में  मत्नी  जी  को  स्पष्ट
 करना  चाहिये  -  खाद  के  दाम  तो  जरूर  कम  किए
 m  हैं।  पहले  भी  कुछ  कम  हुये  थे  a  ग्रनाज
 के  दाम  भी  कुछ  बढ़ाए.  गए  है  लेकिन  उस  के  बाउजद
 क्षक  महसूम  करता  है  कि  उस  का  उचित  मल्प  नहीं
 दिया  जा  रहा  है।  मुझ  उम्मीद  है  कि  मत्री  जी  अपने
 जवाब  में  इन  सारी  बातो  को  रपष्ट  करेगे  ।  किसानों
 को  राहत  देते  क॑  लिए  थे  खास  तौर  से  कृछ  योजनायें
 बनायेंगे  ।  प्रन्त  में  पुन  दोहरा  देना  चाहता  हू  कि
 फल  कण्ट्रोल  के  ऊपर  वह  विशेष  रूप  से  ध्यान  दें
 क्यों  कि  उत्तर  प्रदेश  का  पूर्वों  हिस्सा  हमेगा  बाढ़  स
 जलमग्त  हो  जाता  है.  शौर  उस  से  बड़ी  क्षति  होती
 है  1

 ~
 SHRI  “x.  MALLANNA  (Chitra-

 durga):  Madam  Chairman,  at  the  oul-
 set}  ‘want  to  congratulate  the  Agri-
 culture  Minister  for  having  tried  to
 help  the  agriculturists  in  the  country.
 60  per  cent  of  the  agricultural  families
 are  living  below  the  poverty  line.  Gov-
 @mment  have  introduced  some  mea-
 sures  in  order  to  improve  their  econo-
 mic  condition  in  the  rural  areas,  like
 the  Food  for  Work  Programme,
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 Drought-Prone  Areas  Programme,  De-
 sert  Area  Development  Programme,
 Smal!  Farmers  Development  Agency,
 Tribai  Area  Development  Programme
 and  Hilly  Area  Development  Project,
 apart  from  the  Antyodaya  or  village
 development  These  are  the  measures
 taken  by  the  Government  to  amelior-
 ate  or  improve  the  working  conditions
 of  the  rural  folk.

 Madan  Chairman,  I  am  coming  from
 a  constiiuency  which  has  been  declared
 as  a  backward  area  by  the  Planning
 Commission  and  almost  al!  of  my  cons-
 tituency  i,  covered  hy  the  DPAP  pra
 gramme  and  also  by  Smali  Farmers
 Development  Agencicr  (SFDA).  Both
 these  programmes  are  Centrally  gpon-
 sored  schemes.  These  schemes  are  in-
 troduced  just  to  help  the  rural  folk,
 ie,  the  very  oppressed  and  depressed
 class  in  the  existing  rural  gociety.

 Madam  Chairman,  the  drought-prone
 area  in  the  country  covers  nearly  74
 districts  m  3  States.  That  means,  it
 covers  I2  per  cent  of  the  total  popula-
 tion  In  terms  of  area  it  covers  5.66
 lakh  square  kilometres,  that  is,  20  per
 cent  of  this  area  I  find  now  that  for
 the  year  1979-80.  it  has  been  allotted
 Rs,  5944  crores  I  feel  if  is  very  in-
 sufficient  because  the  Planning  Com-
 mission  hag  declared  more  than  200
 districts  as  hackward  areas  under  the
 drought-prone  areca  programme.  Ma-

 dam  the  «lea  behind  this  is  to  tap  the
 underground  ‘svater  and  io  irrigate
 these  area,  with  underground  water
 and  river  water,  They  have  taken  up
 soil  conservation,  then  horticulture  and
 so  manv  other  programmes  to  improve
 and  vrovide  jobs  to  the  iural  people,
 namely,  the  small  farmers  and  the
 agniculturis{s

 Madam  Chairman,  under  the  IRD
 programmes  that  is  the  Integrated
 Rural  Development  prougrammes,  the
 DPAP  and  SFDA  programmes  are  in-
 eluded.  Unfortunatcly  they  have  not
 pianned  anything  except  mentioning

 about  some  soi]  conservation  and  some
 afforestation.  Planning  should  be  made
 according  to  the  situation  of  the  area.
 Take,  for  example,  my  constituency.
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 Though  it  is  declared  as  under  drought-
 prone  area  programme,  they  want  te
 dig  up  the  underground  water.  There
 is  a  big  river  called  Bhadra  gomg  by
 the  side  of  my  constituency  If  Bhadra
 water  is  taken  to  my  constituency,  it

 covers  about  2  to  !3  taluks.  Then  if
 all  the  12  or  13,  taluks  are  irrigated  by
 this  Bhadra  project,  |  think  what  the
 Government  hag  thought  to  improve

 this  under  the  DPAP  programme  will
 be  successfiil  It  is  only  by  investing
 money  on  the  minor  irrigations,  that
 too  which  cost  above  Rs  50.000,  thaf
 success  cun  be  acheved.  But  nothing
 is  mentioned  about  minor  irrigations,
 about  the  fubewel’s  and  borewells.
 If  we  request  the  agency  to  fake  up  a
 tuhe  well  or  hore  ‘well,  they  will  say
 {{  does  not  come  under  minor  irriga-

 tion,  and  so  if  catinot  be  tuken  un
 under  DPAP  =  But  then.  how  can  you
 fan  underground  water  without  tube
 wells  or  hore  wells?  So,  it  is  only  a
 name  sake

 In  the  DPAP  areas,  ayro-based  —  in-
 dustnes  should  be  started  They  are

 said  to  he  encouraging  horticulture,
 sericulfure,  miggery,  poultry  cote,  but
 it  is  afl  only  in  name  because  imple-

 mentation  is  not  vroverl  done  want
 the  Ministry  ta  take  un  these  things
 intensively.

 So  far  as  advanre  of  loans  to  these
 proframmes  is  concerned  the  banks
 are  giving  a  lot  of  trouble  and  causing

 an  let  of  inconvenience  to  the  poorer
 section  of  the  society.  Though  a  sub-
 sidy  of  30  to  60  per  cent  is  given  to
 agricultural  labourers  and  farmers,
 the  nationalised  and  loca}  banks  are
 not  coming  forward  to  helo  these  poor
 people.  So,  i  request  the  hon,  Minister
 to  look  into  the  matler  and  give  them
 easy  Juans

 Unfortunately  theugh  these  nto-
 grammes  vre  meant  for  the  economic
 development  of  the  poorer  sections,
 they  have  not  heen  properly  imjde-~
 mented,  I  suggest  fhat  agricullural
 centres  should  be  started  at  least  in
 the  DPAP  areas  like  the  industrial
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 centres  which  have  been  started  in  the
 vity  and  town  areas  to  help  smal!-
 scale  and  other  industries,

 The  poor  ryots  and  agricultural  la-
 hourers  have  no  house  or  shed  ta  rear
 poultry,  When  they  ask  for  a  loan,  the
 hank  people  enquire  if  they  have  got

 a  shed  or  a  house.  and  that  too  scienti-
 fically  constructed.  They  say  they
 cannot  afford  it,  and  the  bank  people
 do  not  give  the  money.

 Similarly.  sericulfure  requires  well-
 built)  weathei-pioef  houses  for  the
 cacoons  to  be  reared  properly,  but
 small  farmers  owning  two  or  three
 ‘wres  of  land  are  unable  to  build  these
 houses,  and  the  bank  people  are  not
 giving  them  money,  with  the  result
 they  ure  unable  to  take  to  this  mdus-
 try

 |  at.  all  there  is  anv  programm  to
 help  the  rural  folk,  it  is  the  dairy
 farming  programme  Here  also,  the
 bank  people  reject  Joan  applications  on
 the  miound  that  the  rvofs  have  ne  pro-
 ner  cow  sheds  I  would  request  the
 hon  Minster  to  consider  all  these
 things  and  to  establish  agricultural
 centres  in  the  rural  areas.

 3  want  to  stress  one  more  point.  As
 far  ag  the  milk  socicties  are  concerned,
 ‘we  have  to  consider  the  pricing  policy.

 In  mv  State,  the  State  Government.
 has,  with  great  difficulty,  introduced  in
 certain  pockets  a  scheme  calied  Karna-
 taka  Dairy  Scheme,  under  which  the
 minimum  price  fixed  for  milk  is  Rs.
 735  per  litre,  In  Gujarat  it  ip  Rs.  1.65,
 I  dp  not  know  about  other  States,  The
 cost  of  the  inputs  are  rising.  The  cost
 of  feeding  the  cattle  has  gone  uv,  The
 ast  of  buffaloes  and  cows  hag  also  gone
 up.  So,  they  are  not  able  to  maintain
 the  cattle.  It  is  very  difficult  to  pur-
 chuse  milch  animals  because  they  are
 very  costly.  So,  I  would  request  the
 hon,  Minister  to  fix  up  the  minimum
 price  for  the  milk  because  that  would
 help  many  people  in  the  rural  areas.  Tt
 ‘would  also  give  employment  io  many
 people,  Exsy  availability  of  manure
 would  enable  them  to  improve  the  fer-
 tility  of  the  land.
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 Then  |  would  vome  io  the  marketing
 facilities  in  the  rural  areas,  Under
 DPAP  programmes,  poor  ryots  and
 agriculturists  are  being  given  loans  to
 purchase  buffalows  and  cows.  But  they
 are  not  finding  market  tor  the  milk
 So,  they  ure  unable  to  repay  the  loans

 advaneed  to  them,  So,  I  would  request
 the  Munister  to  take  the  necessary
 steps  to  improve  the  marketing  faci-
 lites  If  they  are  really  keen  to  im-
 prove  the  ecorumice  condition  of  the
 small  and  marginal  farmers,  they  have
 tu  establish  agricuitural  centres,  {
 the  minimum  price  tor  their  produce
 wud  also  improve  the  marketing  facie

 jities

 श्री  हुक्मबेव  नारायण  यादव  (मधवनी) सभापति  जी,  श्रभी  जा  बहस  चल  रही  है,  उस  के
 बारे  में  सब  से  पहले  में  यह  कहना  चाहगा  कि  किसानो
 से  सम्बन्ध  रखने  वाली  इस  बहस  से  तीन  तरह  के  लाग
 है,  जिन्होंने  हिस्‍सा  लिया  है।  एक  ता  वास्तव  में
 किसान  ह,  जा  गाव  में  खेत  की  मेढ़  पर  खड़ा  हो  कर
 अपनी  खेती  करता  हैं  ।  दूसरा  वह  है,  जा  कोठी
 शहर  में  रखता  है  लेकिन  उस  का  फार्म  देहात  से  है
 ग्रौर  बह  भी  श्रपने  ग्राप  का  किसान  कहता  है  और
 तीसरे  ऐसे  लोग  है  जॉ  एग्रर-कण्डिशन्ड  मकानों  में
 गद्दों  पर  बठ  #र  केवल  किसानों  से  सम्बन्धित  कुछ किताबे  पढ़  कर  प्रात  डे  इकट्ठा  कर  लेते  है  श्रौर  वे  भी
 अपने  आप  को  किसान  समझते  है  ।

 सही  मायने  में  गाव  की  समस्‍या  के  बारे  मं
 एसे  लोग  विचार  करते  हैँ  जिन्होंने  गाव  को  कभी  देखा
 नहीं,  जिनके  घर  की  श्रोरतों  को  भादो  की  प्रधेरी  रात
 म  टिदुना  भर  कीचड  हेल  कर  कभी  सडक  के  किनारे
 पाखाने  पर  नहीं  बैठना  पडा,  वह  कभी  गांववाली
 औरतों  को  कठिनाई  के  बारें  मे  नहीं  जान  सकते  |
 प्राज  भी  ग्राव  में  बसने  वाली  करोड़ो  ऐसी  प्रौरते  हे, जिनको  ie  घण्टे  तक  पाखाने  को  श्पने  पेट  मे  सदा
 कर  रखना  पढता  है,  सूर्योदय  से  लेकर  सूर्यास्त  तक  उनके
 पाखाना  जाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  धूर्यास्त होता  है  तो  गाव  के  बाहर  जब  पाखानें  का  जाती  है
 और  सड़क  फे  किसारे  पर  पाखाने  पर  बैठती  है,  उस
 समय  कोई  ाी  रास्ते  से  निकलता  है  तो  भ्राधा
 पाखाना  पेट  में  लेकर  खड़ी  हो  जाती  है  ।  गाव
 में  बसने  वाली  उत्त  करोड़ो  भौरतो  के  बारे  मे  4)  जान
 सकता  है  जिस  ने  कभी  उस  वातावरण  को  देखा  हो,
 बहा  पला  हो,  जिसको  उस  वातावरण  की  असलियत
 का  ज्ञान  हो।  श्राजाद  भारत  में  गाव  में  बसने  वाली
 करोड़ो  महिलाओं  के  पाखाना  जाने  की  भी  व्यवस्था
 नही  हो  पाई  शौर  ह 3  जनता  राज्य  में  ही उस  तरफ  कोई
 दुष्ट  है  भऔौर  न  उसको  सुधारने  की  चिस्ता  है  t

 जिस  देश  में  माताए  रोगिणों  होगी,  रोगिणी  के
 पेट  से  कभी  स्वस्थ  संतान  पैदा  नहीं  हो  सकती,  देश

 की  संतान मां  के  पेट से  ही  रोगिणी  होगी,  उस  संतान
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 से  कभी  देश  की  मीमाया  की  सुरक्षा  नही  हो  सकती
 इसलिए  झगर  सीमाझा  की  सुरक्षा  करनी  है  तो  गाव
 की  करोडो  महिलाझो  के  स्वास्थ्य  को  ठोक  करने  के
 लिए  पहले  उनके  पाखान  की  स्यवस्था  करनी  होगी

 arr  हम  खेती  पर  चर्चा  करते  हैं  -  खेती  के
 लिये  जो  लॉग  पिस  रहे  हे,  एक  तरफ  सरकारी  तत्र
 है  और  दूसरी  तरफ  व्यापारी  ।  इस  व्यापारी  और
 जीव  रणाही  की  चबकी  में  खेती  पिस  रही  है।  वबीर-
 दास  ने  कहा  था--

 चक्की  चलते  दुख  कार  दिया  कबीरा  राय,
 दो  पाटन  के  बीच  में  साबित  बचा  ने  कोय

 यापारी  की  बात  जब  हम  करते  है  तो  उसको  क्‍यों
 नहीं।  बढावा  मिलेगा  ?  व्यापार  में  लाइसेस,  परमिट,
 घूस,  तरकी,  मनाफा  और  फाश्व-रटार  हाटल  मय
 कुछ  2  लकिन धरती  मे  ने  लाइसेस,  न  परमिट,  न  घस
 बौर  न  खेती  करन  बाला  के  पास  फाइय-स्टार  होटल
 जहा  वह  माटर  का  टटरा  मक  a  जहा  युख  प्रौर
 सुविधाझा  का  प्रग्बार  है,  वहा  व्यापार  की  तरबकी
 होगी,  खेती  a  यह  सुख-सुविधाएं  नहीं  है  इसलिए
 फिसाना  की  उपक्षा  हांती  रहेगी  i  शझाज  जब  यह  कहते
 है  कि  जनता  सरकार  ने  बहुत  ज्यादा  किया,  में  वित्त
 मत्री  का  बधाई  देना  चाहूंगा  कि  उहोबे  श्रपन  इस
 बजट  में  गाव  के  प्रति,  किसासो  के  प्रति  कुछ  ध्यान
 दिया  है  -  लेक्मि  दूसरी  तरफ  यह  भी  देख  ले  कि
 शहरा  मे  बसने  वाल  जो  मूटठीभर  झादमी  है,  जिनके
 हाथ  गे  समाचार  पत्र  है  और  दूसरे  साधम  है  वही
 ऑाज  वित्त  मत्नी  क  खिलाफ  और  इस  अजट  के  खिलाफ
 तगामा  सड़ा  किये  हए  है  कि  यह  बजट  महंगाई  का
 बजट  «  और  फला  है  t

 4  पूछना  चाहता?  कि  इतने  दिनो  में  झाषने
 गाव  के  लिए  क्‍या  किया  में  यह  भी  कहना  वाहगा.
 कि  हमारे  कृषि  मती  जी  भौर  दुसरे  लोग  कहते  है  कि
 गाव  वाला  के  लिए  बहुत  कछ  क्या  गया  है,  गाव
 पर  बहुत  खर्चा  हुआ है,  लेकित  हैरत  में  पड  जाता
 हू  जब  इनका  दिया  हंगर  इस  साल  का  ग्राथिक  सर्वे-
 क्षण.  देखता  ¢  जिसमे  लिखा  है  कि  चौथी  पच्रवर्षीय
 याजना  पर  जहा  कृषि  और  समस्त  क्षेत्र  पर  4  7
 प्रतिशत  खचे  किया  गया  था,  वहा  QTREBT  की
 याजना  में  जो  इस्दोने  दर्शाया  हैं  बह  13  7  प्रतिशत
 है।यह  श्राधिक  सर्वेक्षण  इन्ही  का  दिया  हुभा  है
 यह  कहते  है  कि  खेती  की  तरफ  हम  बढ़  रहे  है  V

 ba पंचवर्षीय  यांजना  से  जहा  i)  7  प्रतिशत  पर
 व्यय  था  वहा  TRE RS  वाली  प्रस्तावित  योजना  में
 हसे  घटाया  गया  है  जिसका  प्रारप  झभी  तैयार  नहीं
 है  a  उसमें  is  7  प्रतिशत  है  और  1978-79
 वाले  परिव्यय  से  बताया  है  कि  is  0  है  t  सियाई
 में  जहा  चौथी  योजना  म॑  8,  ७  प्रतिशत  बताया  गया  है
 बहा  978-85  बाली  योजना  में  5  है,  केवल

 2  प्रतिशत  की  वद्धि  यह  बता  रहे  हैं।  978-79,
 में  जी  70  प्रतिशन  न्होंने  ख्लें  मे  रखा  है  जब  कि
 L978  से  ४3  बाली  थाजना  में  d  प्रतिशत  कमी  है

 उद्योग  म॑  जहा  चौथी  पवर्षीय  योजना  में
 18.  2  प्रतिशत  इन्होने रखा  था  वहां  1978-83 8 की
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 योजना  में 19  2प्रतिशत  है।  य्रढ़ा  भी  जा  बडे  उद्योग
 है,  उसके  प्रनुसार  झगर  चौथी  पत्र  वर्षीय  योजना
 करे

 कम
 इनकी  जॉ  याजना  बनन  जा  र  सै  है  उसमे

 इन्होंने 1  2  प्रतिशत  ज्यादा  खर्ज  रखा  हे  शौर  कृषि
 में  -  प्याइण्ट  कम  कर  के  रखा  है।  यह  इनकी
 सर्वेक्षण  की  किताब  में  प्रकाशित  हुश्ना  है  |

 मेरे  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  वित्त  मत्ती  ने  नवम्बर,
 1१78  तक  बैकों  द्वारा  दिय  गय  कर्जों  के  बारे  म  ये
 भाकड़ें  दिये  कृषि  oi:  5  प्रतिशत  लघु  उद्योग
 i.  6  प्रतिशत  बड़े  उद्योग  3०  ७  प्रतिशत  ।

 हिन्दुस्तान  के  लगभग  70  प्रतिशत  लोग  ख़्ती  पर
 निर्भर  करते  है  और  80  V  प्रतिशत  लोग  गावा  में
 बसते  है  ।  कृषि  पर  निभर  करने  वाले  लगभग
 70  प्रतिशत  लोगो  का  केवल  5  प्रतिशत  बैंक
 ऋण  दिये  गये  जब  कि  बड़े  उद्यागों  को  39  6
 प्रतिशत  दियें  गये  |  ये  आकड  क्या  दर्शाते  है  *
 सरकार  की  तरफ  से  कहा  जाता  है  कि  हम  सेती
 की  तरफ  बढ़  २४  है  और  बड़ें  उद्यागो  में  एवाधिकार
 की  खत्म  करने  के  लिए  भ्राथिक  विकेन्द्रीकरण  की
 तरफ  बढ़  रहे  है  i  लेकिन  बैंको  का  दृष्टिकाण  यह
 बताता  है  कि  सरकार  भाथिक  विकन्द्रीशरण  शौर
 खेती  की  तरफ  नहीं  बढ  रही  है  क्योंकि  कृषि  को  कम
 ऋण  दिया  जा  रहा  है।

 सभापति  महोदय
 मिनट  में  समाप्त  करे ।

 माननीय  सदस्य  दो

 श्री  हुकम  देव  नारायण  यावदद  :  प्रन्य  सदस्यों
 को  15,  25  मिनट  दिय  गये  है।  मझे  थांडा  समय
 ौर  दिया  झाय  ।

 सभापति  महोदय  नहीं  माननीय  सदस्य
 दा  मिनट  में  समाप्त  कर  दे  ।

 शनी  हुकम  देव  भारायण  यादव  जिस  देश
 में  खेती  पर  भार  जितना  कम  हाता  है  वह  देश  उतना  ही
 धनवान  होता  है।  क्‍या  कृषि  मत्नालय  द्वारा  इस  दिशा

 में  काई  कार्यबाही  की  जा  रही  है  कि  खेती  पर  से  भार
 को  कम  किय।  जाय  ?  खेती  पर  भार  तब  तक  कम  नहीं
 होगा  जब  तक  कि  कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  नहीं  दिया
 जायगा  ।  रूस  में  कुल  भ्राबादी  का  3  9  प्रतिशत
 भाग  खेती  पर  निर्भर  है  श्रमरीका  में  4  0  प्रतिशत
 ब्रिटन  से  2  8  प्रतिशत  और  जापान  में  20  7  प्रतिशत
 लोग  खेती  पर  निर्भर  है  लेकिन  भारत  में  जनसख्या

 अं
 69  7  प्रतिशत  भाग  खेती  पर  निर्भर  करता

 |

 यह  दर्शाता  है  कि  जिस  देश  में  खेती  पर  जितनी
 कम  जनमकया  का  भार  है  बह  देश  उतना  ही  माल
 दार  शौर  खुशहाल  है  लेकिन  जिस  देश  में  खेती  पर
 ज्यादा  जनसख्या  का  भार  है  बह  देश  उतना  ही
 गरीब  है।  झगर  हम  भारत  जैसे  गरीब  देश  के  झागे
 बढ़ाना  चाहते  है  उसकी  तरक्की  करना  चाहत  है
 सो  खेती  पर  से  भार  को  कम  कर  के  अधिक  से  अधिक
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 लोग़ो  की  कुटीर  उद्योगों  की  तरफ  ले  जाता  होंगा  ।
 लेकिन  कुटीर  उद्यागों  का  विकास  तब  तक  नहीं  हो
 सकता  हैं  जब  तक  कि  हम  यह  तय  ने  करे  कि  जित
 वस्तुओं  का  निर्मण  सनुष्य  के  हाथो  से  हो सकता  है.  उनका
 उत्पादन  बडे  कारखाना  में  नहीं  होगा।

 मेरे  सामने  प्रति  व्यक्ति  उपभाग  के  बारे  मे
 भारत  सरकार  के  ये  आ्राकड़े  है

 L955~56  1977-78

 किलांग्राम  किलांग्राम

 खाद्य  तल  24  a)

 चीनी  >  #72
 सूती  कपड़ा  iif  4  मोौरर  8 ¥

 मीटर

 इसस  पता  चलता  है  कि  जहा  995-56  मे  कपड़े  की
 प्रति  व्यक्ति  उपलन्ध  मात्रा  मीरर  थी  बढ़ा  9  T1-
 7१६  में  वह  घट  कर 1  माटर  रह  गई  ।  एक  तरफ
 २ई  के  दाम  रकम  हा  रहे  है  और  दूसरी  तरफ  कपड़े
 क  दाम  बढे  रह  हैं  ny

 38  hrs

 गावों  के  सुधार  की  बात  कही  जाती  है.  सगर
 श्री  जाज॑  फर्नाडीस  उद्याग  मत्री  नेवरा है  कि  नैशनल
 टैक्सटाइल  कापरिशन  अ्रपने  उत्पादत  में  से कवल  40
 प्रतिशत  मोटा  श्रोर  साधारण  कपड़ा  बनाता  है  t  में
 निवेदन  करना  चाहता  हु  कि  जिस  देश  म  ७0  फीसदी
 लोग  गरीबी  की  रेखा  बे  नीचे  रहते  है  शौर  80
 फीसदी  लाग  गावो  में  रहत  है.  बहा  को  नैशनल  टैक्स
 टाइल  कापोरिशन  का  दृष्टिकोण  यह  हाना  चाहिय  कि
 बह  पश्रपने  उत्पादन  का  60  या  80  फीसदी  मोटा
 आर  साधारण  कपड़ा  तैयार  करे।  ऐसा  करने  पर  ही
 गाव  बालो  के  तन  पर  कपड़ा  हो  सकता  है।  इस  लिए
 अगर  सरकार  किसानों  और  गाव  वाला  के  लिए  कुछ
 करना  जाहती  है  ता  उसे  इस  दिशा  में  सोबता  होगा  1

 I97I-72  में  कृषि  उत्पादां  का  सूचकांक
 T00  4था  और  थाक  कीमता  का  सूचकाक  05  &

 था।  (97I-72  से  लेकर  दिसम्बर  979  तक
 थोक  कीमतों  का  सूचकफाक  निरन्तर  बढ़ता  चला  गया  है
 श्रौर  यही  रियति  विनिर्मित  उत्पादों  के  सूखकाक  की
 रही  है  जो  लगातार  बढ़ता  रहा  है  |  कृषि  के
 सचक प्रक  द्वाम  की  ओर  गए  है।  प्रप्रैल  i977  में
 जहा  दूसरी  बस्तओ  का  सूचकाक  84  था  वहा
 कृषि  का  7297)  978  ह  जहा  दूरी  वस्तुभो
 का  यूसकांक  1श4परही  खड़ा  है  वहा  कृषि  उत्पादन
 की  बस्तुभों  का  सूचकांक  72  से  घट  कर  i69  पर
 खला  आया  है।  तो  लगता  है  कि  कृषि  उत्पादन
 की  वस्तुओं  का  सूचकांक  हास  की  ओर  चला  जा  रहा
 है  और  दूसरी  वस्तुओं  का  सूचकाक  बढ़ता  चला  जा
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 रह  है।  जब  तक  उस  का  रोका  बही  जायेगा  तब  तक
 बिकास  नहीं  हो  सकता  है।  इसलिए  सरकार  को  इस
 दिशा  मे  भी  सोजता  चाहिय  t

 8  02  hrs.

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 PosTAL  ACCOUNTS  IN  HARYANA

 श्रीमती  मुणाल  बोरे  (बम्जई  उत्तर)  सभापति
 महादया,  Ll  TY  का  प्रश्न  सख्या  284  का  जो
 उत्तर  दिया  गया  हे  उस  के  बारे  में  में  यह  चर्चा  चलाना
 चाहती  ह  उस  दिन  सवाल  के  जवाब  में  जा  बताया
 गया  उस  म  यह  कहा  गया  कि.  50  हजार  रुपये  से  ऊपर
 के  जा  डिपाजिद्स  .974  में  हरयाने  के  पोस्ट  प्राफिसेज़
 म  किए  गए  उस  क  बारे  मे  इनकम  टैबस  डिपाटमेट  जाच.
 कर  रहा  है।  में  उस  दिन  बराबर  पूछती  रही  कि
 कुल  मिला  कर  74,  75  शौर  76  तीन  सालो  में  इस
 प्रकार  के  कितने  लागों  ने  डितराज़िटस  किए  थे  और
 कितना  के  बारे  में  जाल  झभी  तक  हो  गई  है  ।  मुझे
 जा  मालूमात  मिली  है  उस  के  मुताबिक  1974-75
 ब्रौर  76  में  लगभग  75  2,  पचास  हजार  रुपये  के  ऊपर
 के  डिपाजिटस  हरयाना  के  पोस्ट  प्राफिसेज़  म  हुए  ।
 इस  के  बार  म  देखने  लायक  चीज  ता  यह  है  वि  उस  से
 कई  डिपाजिट्स  ऐसे  है  कि  बहा  30  माच  का  डिपाजिट
 किया,  2  प्रप्रैल  को  पेसा  उसी  एकाउंट  में  स ेवापस  ले
 लिया,  29  मार्च  का  डिपाज़िट  किया  पौर  2  प्रप्रैल
 का  वापस  लें  लिया  या  फिर  32  मार्च  का  डिपाजिट
 किया  और  3  प्रप्रैल  को  ले  लिया  ।  ऐसे  हो  तीन
 सार  दिन  के  लिए  इतनी  बड़ो  रकम  डिपाजिट  कर  के
 जो  घापस  ले  लो  गई  उसमें  कई  व्यक्तिगत  डिपाजिट्स
 भी  है,  कई  म्यूनिसिपैलिटीज़  के  है,  कई

 श के  है.  तहसीलदार  के  है,  डी  एम्स  के  है,  कोग्रापरेटिव
 मिल्स  के  है,  जिला  परिषदों  क  डिपाशिंद्स  है,  कई
 तरह  के  डिपाजिट्स  इस  प्रकार  के  हैं  धौर  इस  के
 बारे  में  दिसम्बर,  977  से  इस  सरकार  के  पास
 लगातार  कई  शिकायते  श्राई  है,  इसके  बावजूद  भी
 प्रभी  तक  इन  को  जाच  पूरी  नहों  हुई  है  यह  हमारी
 लिकायत  है  ।

 उस  दिल  के  सवालों  के  जवाब  में  कम्यूनिकंशस
 डिपार्टमेट  की  तरफ  से  बताया  गया  कि  इस  मे  केवल

 15.  केसेज  है  जिन  में  पास्टठल  डिपार्टमेट  के  ्ल्स  का
 उल्लंघन  किया  गया  है  ।  में  यह  कहना  आहूंगी,
 उस  दिन भी  मैं  बार  -आर  कह  रही  थी  कि  जो  10.
 फरवरी,  978  8  करेट  में  श्राया है,  उस  मे  जो  लिस्ट
 झाई  है  भौर जो  पचास नाम  पाए  है  उस  मे  से  1  3  केसेड
 ऐसे  है  कि  जहां  पोस्टल  डिपार्टमेट  के  ह...  वायपेर

 हर
 है  लेकिन  उस  के  साथ  साथ  बाको  कई  डिपाजिट्स
 केसेज है,  तो  हम  जानता  चाहते  है ंकि  कुल  मिला.

 कर  कितने ऐसे  केसेश  है।  केवल  करे  में  जो  पचास
 कंसेज  बिए  गए  हूं  उन  के  बारे  में  बताने की जरूरत की  जरूरत

 है,  74  75  और  76  न
 के

 में  कुल  मिला  कर
 कितने  एकाउंट  ऐसे  थोले  गए,  के  बारे  में
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 पोस्टल  डिपार्टमेंट  के  रूल्स  का  उल्लघन  हुआ  और
 उमर  के  बारे  मेगग्रभी  तक  क्या  हुभा ?

 मत्नी  महोदय  उस  दिन  आर  बार  कहते  (हे  है  कि
 जाच  चल  रही  है,  ऐक्शन  ले  २हे  है,  कार्यवाही  की  जा
 रही  है।  इस  प्रकार  की  बातें  वह  करते  रहे  ।
 मेरा  यह  कहना है  कि  जब  77  साल  से  यह  बात  चल  रही  है
 और  झब  काफी  बाते  सामने  श्रा  गई  है,  इनकम  टैक्स
 विभाग  भी  इस  के  बारे  मे  तलाशो  कर  रहा  है  ।
 तो  ऐसी  परिस्थिति  म  इस  से  ज्यादा  समय  नहीं  लगता
 बाहिय  ।  में  यह  भी  कहना  चाहगी  कि  2  मा
 979  का  कवर  लाल  गुप्त  जी  के  प्रनस्टार्ड  क्वेश्वन

 नम्बर  4762  का  जो  जवाब  दिया  गया  है  उस  में
 974  साल  के  5  लाख  के  ऊपर  के  जा  डिपाजिट्स

 है,  उन  के  ४५  कस्  क॑  नाम  दिए  गए  है।  मुझे  खेद
 है  कि  इस  लिस्ट  में  भ्री  नाम  दिया  है,  कितना  डिपा-
 ज़िद  रखा  उस  को  तारीख  ढी  है  लेकिन  उस  का  जा
 दूसरा  महत्वपूर्ण  भग  है  कि  यह  डिपाज़िट  फिर  से
 वापस  कब  लिए  गए,  कब  विदड़ा  किए  गए,  क्‍या
 एमाउण्ट  था  इस  की  तारीख  नहीं  है  ।  इस  से
 ज्यादा  शक  होता  है।  दां  तीन  दिन  के  लिए  पाच
 लाख  प्राठ  लाख  बस  लाख  ऐसा  एमाउण्ट  रखा  गया  |
 किस  के  नाम  से  रखा  गया,  क्‍या  बेनामी  एकाउण्ट  थे,
 इस  के  बारे  म  तीन  मेज़  के  बारे  में  ता  उस  दिन  भी
 मिनिस्टर  साहब  से  झपने  जवाब  म  कहा  था  कि  ये  बेनामी
 एकाउण्टस  है,  कसा  लग  रहा  है--भार  पी  सी  का
 पाच  लाख  का  डिपाजिट,  श्री  एन  के  गग,  ज्वाइट
 डायरेक्टर  इंडस्ट्रीज,  हरयाना  गवर्नमेंट  का  पाच  लाख
 का  डिपाजिट  झौर  श्री  कश्मीर  लाल,  दि  दंन  स्टूडेंट
 झाफ  डेलही  यूनिवर्सिटी  का  i  करांड  35  लाख  का
 डिपाजिट  ।  में  कहना

 जा
 गी  कि  केवल  74  साल

 के  बारे  में  ही  श्राप  मत  a  74,  75  और  76
 इन  तोनो  सालो  में  लगातार  हरियाणा  के  पोस्ट
 झाफ्सिज़  मे  इस  प्रकार  के  एकाउण्ट्स  खोले  गए  ।

 ऐसा  लग  रहा  है  कि  इस  का  उपयोग  बेसाभी  एकाउण्ट्स
 खाल  कर  कुछ  राजनैतिक  कामो  के  लिए  at  रहा  था  t
 तो  क्‍या  यह  बात  सही  नहीं  है  a  इसके  बारे  में
 फाइनेन्स  डिपार्टमेंट  भी  जाव  कर  रहा  है।  कहा  तक
 इस  की  जाच.  हुई  है,  यह  मै  जानना  चाहूगी  n

 तीसरी  बात  यह  है  कि  जो  जांच  भी  तक  हुई
 उस  के  आधार  पर  क्या  झाप  ने  डिपार्टमेट  के  जो
 कमेचारी  है  उन  के  ऊपर  काई  ऐक्शन  लिया  ?  श्राप
 ने  कहा  है  कि  तीन  पॉस्ट  मास्टर  इन्वाल्ब्ड  है।  उस
 दिन  भी  भाप  ने  यह  कहा  था।  तो  इस  से  एक्शन
 लेन  मे  इतनी  देरी  क्‍या  हो  रही  है  -  इस  से  ऐसा
 लगता  है  कि  लोगो  के  मन  मे  जो  शक  पैदा  हुआ  है  वह
 बिल्कुल  वाजिव है।  तीन  दिन  के  लिए,  6,  8या  0
 लाख  कोई  नहीं  रखता  है।  कुछ  न  कुछ  इस  में
 दाल  में  काला  है  1  प्रसलियत  क्या  है  बहु  सदन
 की  जानने की  इच्छा  है।  मै  मत्री  महोवय से  कहगी
 कि  पाप  कृपा  कर  के  पूरी  तरह  से  बताए  -  _  उस  दिन
 जैसा  जग  रहा  था  कि  तेरह  केसेज  ही  है,  उन  मे ंसे
 कितने  पर  ऐक्शन  ले  रहे  है  मा  लेने  का  विधार  चल  रहा
 है,  इस  प्रकार  की  आत  झाप  मत  करें  !  सन्‌  7&,
 75  झौर  76  इन  तीनो  सालों  में  कितले  एकाउप्ट्स  थे
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 शौर  क्या  हुआ है.  यह  बताएं  ।  अगर  फाइसेंग्स
 डिपार्टमेंट  के  पास  दूसरे  मामलों  के  बारे  में  जांच  चने
 रही  है  तो  उन  की  तरफ  से  भी  जवाब  झाने  की  जरूरत
 थी।  झाखिर  इतकम  टैक्स  डिपार्टमेंट  इस  में  जांच
 करेगा.  तभी  पूरा  पता  चलेगा  Y  क्या  इस  जांच  में
 बंशी  लाल  या  दूसरे  राजनैतिक  नेताझों  का  सम्बन्ध  है
 शीर कया.  बेनामी  एकाउण्ट्स  का  प्रयोग  किया  गया  है,
 इस  का  भी  ठोस  जवाब  शानों  चाहिय  t  मैं  मंत्री
 महोदध  से  आग्रह  करूंगी  कि  इस  के  बारे  में  पूरा  जवाब
 दें

 city  रामजों  सिह  (भागलपुर  )  :  सभापति
 महोदया,  सब  से  पहले  “करेंट”  के  3  फरवरी  के  ईश्‌  में
 30  करोड़  रुपये  के  बेनामी  घोटाले  का  ज़िक्र  श्राया
 या।  जब  कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  यह  मनगढ़स्त  बात
 है  तो  फिर  “करेण्ट”  ने  भ्रपने  i0  फरवरी  के  प्रंक  में
 इस  का  पूरा  ब्योत  ही  दे  दिया,  जिस  में  डिपाजिट्स
 शौर  विदृड़ाप्रल्श--करनाल  हैड  पोस्ट-प्राफिस--के
 23  बंसेश  का  उल्लेख  है।  म  हन  को  पहुंगा.  नहीं,

 लेकिन  सब  के  नाम,  डेंट-प्राफ़-डिपाजिट,  डेट-प्राफ-
 विवृड़ाभल्ज़  भौर  उस  के  बाद  रोहतक  हैड  क्वार्टर  के
 973  से  975  तक  के  26  केसेज  के  डिपाजिट्स

 पभ्रौर  विदड़ाझ्ल्ज  का  उल्लेख  है।  हम  को  तो  यह  देख
 कर  प्राश्यय  होता  ह:  30  ता०  को  काश्मीरी  लाल  ने

 2  लाख  35  हजार  जमा  कराया  धौर  लाठ  2  को  वह
 निकाल  लेते  हैं  ।  हमें  तो  यह  सारा  काम  जो  हुआ
 है---धोटाले  का  काम  मालूम  पड़ता  है।  वित्त  विभाग
 नें  जो.  उत्तर  दिया  है--उस  में  तो  बहुत  थोड़ा  कर  के
 दिखाया  है,  जैसे  ग्राइस-वर्ग  होता  है,  fio  भाग
 पानी  के  ऊपर  होता  है,  8/10  भाग  नीचे  होता  है  t
 इस  को  देखते  हुए  में  तो  यह  समझता  हूं  कि  भाधे  घष्टे
 की  चर्चा  तो  बहुत  कम  है,  इस  पर  2  घण्टे  की  चर्चा
 होनी  चाहिये  थी  |

 फाइनेन्स  मिनिस्ट्रो  ने जो  उत्तर  दिया  है,  उस  में
 क  लाख  के  बेनामी--ट्रांजेक्शन  का  जिक्र  किया

 Shri  R.  P.  Singh,  the  then  District
 Industries  Officer  at  Panipat--Rs.  5
 lakhs.

 Shri  पर,  K.  Garg,  the  then  Joint
 Director  of  industries  in  Haryana
 Government--Rs.  5  Jakhs.

 Shri  Kashmiri  Lal,  the  then  Stu-
 dent  of  the  Delhi  University—Rs.
 .35  ¢rores,

 है  कप्रा  तमाशा  है  ?  उस  समय  के  जो  राजनेता  |,
 ये  तो  भ्रण्टाचार  में  शामिल  थे  ही,  लेकिन  जो  झाप  के
 डाक-तार  विभाग  के,  पोल्ट-आफिस  के  लोग  थे,
 वे  भी  भ्रष्टाखार  के  प्रशान्त  समुद्र  में  द्ब  थे  भोर  जब
 हमारे  संचार  मंत्री  जी  ने  बतलाया  कि  हम  उन  के  ऊपर
 एक्शन  सेंग्रें--क्या  उनके.  ऐसा  कहने  को  करूरत  श्री;  .
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 यह  एक्शन  तो  कभी  का  हो  जाना  चाहिये  था  ताकि
 वे  झोसे  कोई  ऐसा  काम  न  करें  ।  उन्होंने  सदन
 में  मृणाल  बहिन  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  बतलाया  था  कि
 हम  उन  पर  कार्यवाही  करंगी--वह  कार्यवाही  झब  तक
 क्यों  नहीं  हुई  ?  भ्राज  मृणाल  बहिन  ने  उन  को
 जो  चनौती  दी  है  कि  झन  तक  उन्होंने  कया  किया---
 यह  ठोक  हीहै।

 इस  में  दो  मुख्य  बातें  है  --मैं  जानता  हूं  इम
 सारे  घोटाले  को  ले  कर  संचार  मंत्री  कह  देंगे  कि  यह
 विस  मंत्रालय  का  काम  है  और  वित्त  मंत्रालय  कह  देगा
 यह  पोस्ट  भ्राफिस  का  काम  है_  जनता  जहन्मुम  में  जाय  t
 में  श्राप  से  जानना  चाहता  हूं--यदि  यह  झाप  के  वश
 की  बात  नहीं  है  भौर  वित्त  मंतालय  के  लिए  किसी
 मर्यादा  की  सीमा  का  बन्धन  है--तो  क्या  वे  इस  बड़े
 घोटाल  की  जांच  करने  के  लिए---जिस  में  30  करोड़
 का  सवाल  तो  सुना  ही  है  हो  सकता  है  कि  15112
 करोड़  हो--सी ०  बी०  श्राई०  को  जांच  के  लिए  भजेंग्रे?
 मुझे  तो  पूरा  विश्वास  है  कि  इस  मामले  में  लोपा  पोती
 का  काम  चल  रहा  है  >  मोहनहिन  ने  कहा  है  कि
 उस  ने  करोहों  रुपया  दिया  है,  बह  रुपया  कहां  गया  ?
 इन्दिरा  गांधी  जी  क  पास  संकड़ों  करोड़  रुपया  पहुंचा---
 उस  का  पता  कंसे  लगग्रेगा  ?  सभाषति  महोदय
 क्या  सार्वजनिक  जीवन  को  स्वस्थ  श्रीर  साफ़  रखने  के
 लिय'  मुझे  संचार  मंत्री  जी  से  यह  भ्राश्वासम  मिल  सकता
 है  कि  व  इस  सारे  बेनामी  घोटाले  की  जांच  के  लिए
 इस  मामले  को  कन्‍्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  देंगे  ?

 दूसरा  सवाल  यह  है  कि  आप  में  विभाग  की
 जो  नीति  है  कि  इव्डिविजुश्रल  एकाउण्ट  में  25  हजार
 रुपया  जमा  किधा  जा  सकता  है  झर  जो  मिक्स्ड
 एकाउणप्ट  हु  उन  में  50  हज़ार  रुपया  जमा  किया  जा
 सकता  है,  साख-लाख-दो  दो  लाख  प्रौर  पांच-पांख
 लाख  पोस्ट  ध्राफिस  में  किस  नियम  के  तहत  जमा  किया
 गया  यह  बताया  जाए।  झगर  एसा  करके  नियमों  का
 भंग  किसा  गया  हूँ  तो  अभी  तक  उतको  दंडित  करने
 में;  जो  कि  हससे  सम्बन्धित  है  आपके  कदम  ब्यों
 धरश्रा  रहे  हु  |  हन  दोनों  बातों  का  सम  श्राप
 से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 संचार  मंदी  (श्री  भुजलाल  वर्मा)  e  माननीय
 सदस्या  ने  बहुत  अहम  प्रश्त  किया  है  शौर  उसे  दिन  को
 हवाला  दिया  है  कि  हम  ने  केक्सल  3  कंसिस  का  ही
 क्यों  उल्लेख  किया  बाकी  हमने  क्यों  नहीं  बताए  धौर
 उन  को  हमने  धाया  |  लेकिन  ऐसी  जात  नहीं  है  ।
 उस  दिन  सवाल  सिर्फ  करेंट  थाते  का  था।  आज  जब
 आपने  सादे  सभाल  पूछे  है  तो  मैं  कुछ  छिपाऊंगा नहीं  और
 हर  चीज़  बताऊंगा  ।  सब  से  पहले  उनका  प्रश्न
 यह  था  कि  सिर्फ  3  3  केसिस  थे  था  भौर  ज्यादा  थे  शर
 एक  साल  क  ही  थे  या  कई  सासों  क  थे।  मम  बता
 दूं  किः  1975-74  थें  ऐसे  80  केसिसे  में  जो  बैक
 25  हजार  को  लिमिट  और  फ्चास  हजार  की  लिमिद  से
 ज्यादा  के  थे  झौर  इंडिविजुभल  केसिस  थे।  i974-
 75%  6i6  whey,  1975-76  7  6  केसिस

 थे  ौर  isge-77  में  84  कतिस  थे  og  एसे
 कसिस-वे जिन थे  जिन  में  “इन  डाकब्यानों  में.  भ्रलम  अलग

 जगह.  अलक घालग,  न्हंभ  से  रुपया  जमा  किया  गया
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 25  हजार  और  50  हजार  से  ऊपर  |  हमने
 कोई  कार्रगाई  क्यो  तही  की  ौर  करनी  चाहिय  थी  या
 नही,  करनी  चाहिये  थी  यह  भी  में  आपको  बता
 देता  है।

 खोलतो  मजाल  भोरे  सभी  केसिस  में  नियमो
 का  मग  हुभा हैं?

 श्री  बुज  लाल  वर्मा  हमार  नियमा  म  यह  है  कि
 इंडिविजश्नल  केसिस  म  25  हजार  जमा  हाता  चाटिय
 और  झगर  ज्वाइण्ट  खाता  है  ता  पत्राम  से  ऊपर
 नहा  हां  सकता  है

 ह्
 उससे  अगर  ज्यादा  जमा  है  ता

 हम  उस  कर  ब्यान  दते  है  ।  नियम  $श्लौर  9
 के  मताविक  ब्याज  न  दने  की  बात  झाती  है  t  पचास
 हजार  से  या  पच्वीस  हजार  से  ऊपर  किसी  की  जमा
 राशि  हा  तो  उसके  उपर  जितनो  रकम  है  उस  पर  हम
 ब्याज  नहीं  दत  है  -  इन  तियमा  का  आधार  लेते  हुए
 हमारे  कर्मचारियों  ने उसको  जमा  कर  लिया  ।  इस
 खयाल  से  श्रौर  इन  नियमा  की  वजह  से  उस  पर  कोई
 कारवाई  करने  में  हम  ने  अपनी  भ्रसमवता  प्रकट  की  t
 दुमरा  गवाल  यह  उठता  है  कि  यह  बम  ही  गया,--
 कंसे  दो  तीन  दिन  मे  विउड्भा  पर  लिया  गया,  तीस
 तारीख  का  जमा  हुआ  और  दा  तारीख  को  ह:  बिदड़ा
 हो गया.  सिर्फ  दा  तीन  राज़  के  लिए  जमा.  हुमा  ।
 यह  सच  बात  है।  एक  सदस्य  ने  बताया  है  कि  एव
 आदमी  ने  |  कराह  35  लाख  कैस  जसा  करवा  दिया  ।
 झब साप  जातते  है  7  जिस  वक्‍त  की  यह  बात  है  उस
 ह... ह  बहा  पर  कौन  मछ्य  मत्री  था,  बसा
 वहा  पर  शासन  था,  किस  प्रकार  की  जार  जबरदस्ती
 वहां  पर  चल  रही  थी  -  एक  गरीब  कर्मचारी  जो  वहा
 पर  डाकखाने  में  काम  बर  रहा  था  उसकी  छाती  पर  बैठ
 ब्र  उसको  जप्ता  करने  के  लिए  कहा  जाए  तो  रह  क्‍या
 कर  सकता  था  1  सरकारी  प्रश्षिकारियो  द्वारा  उसके
 साथ  जबदेस्ती  की  गई  ।  उसने  सोचा  कि  भियमा  के
 मुताबिक  उसने  जमा  क्या  ।  जमा  करना  उसका
 फर्ज  था  ।  विदष्डा  नियमों  के  मुलाबिक  ह्झा  ।
 खाता  उसका  बराबर  है,  साफहै  |  उसको  कोई  फासदा
 नही  ह्ुभा  अल्कि  नुक्सान  यह  हुआ  कि  उसको  अधिक
 देर  तक  बैठता  पढा,  शौर  हर  प्रकार  से  उसको  हर  हुआ,

 भय  दुआ
 ॥।  जिस  व्यक्ति  से  जमा  और  बिदूह्  किरामा

 बजह  से  उसका  बुछ  व्यक्तिगत  फायदा  नही  हुआ
 बल्कि  तकलीफ  ही  उलटे  हुई  ।

 तीन  प्रादभियों  के  ऊपर  हमने  एक्शन  लिया
 और  वह  इसलिए  लिया  कि  उसको  ठीक  ढग  से  जो  कुछ
 करना  चाहिये  था  वह  नही  हुआ  t  एक्शन  इस  कारण
 से  नहीं  लिया  कि  उसने  पथ्मीस  या  पचाम  हजार
 से  ज्यादा  जमा  किया।  उसकी  पाच  छ  महीने  इसक्री-
 मेंट्स  रोकी  और  उसके  खिलाफ  जब  ने  अपील  में  गए  तो
 उनको  वानिग  मिली  शौर  वे  छट  गए  ।

 डा0  रामओ  लिह  वेनाम्री  किसी  नाम  से
 द... ल  हो  सकता  है  ?

 थी  बुअलाल  वर्मा  बेनामी  नहीं  है  हमारे
 श्ातों  से  किस  के  नाम  से  जमा  हुआ  भर  किस  के  नाम
 से  विदड़ा  हुआ  “बिल्कुल  साफ  है  vv"

 CHAITRA  ३१,  1901  (SAKA)  in  Haryana  =  उब
 (HAH  DIS)

 ato  रामजी  लिह  हस्ताक्षर  किस  ने  प्रमाणित
 किए  हैं  ?

 क्रो  बृुजलाल  वर्मा.  यह  जाच  का  सवाल  है  ry
 लेकिन  हमारा  काम  ए  जैसी  का  काम  होता  हैं।  हम
 उसके  हकवार  नही  हैं।  प्रगर  एक  गरीब  झादमी
 शाना  है  कही  से  पचास  हजार  लाता  है  या  एक  करोड़
 लाता  है  भब  बह  कहा  से  लाता  है  इसकी  जाच  हस  नही
 कर  सकते  है,  यह  हमारे  ग्रधिकार  से  बाहर  की  चीज
 है  ।  हम  सिफ  जमा  करन  वाले  है  शौर  विदृड्ठापल
 ने  वाले  है।  इसके  ध्लावा  इससे  हमारा  कुछ  मतलब
 नहीं  है  कि  कैसे  भौर  कहा  से  कोई  लाया  है,

 me
 रामजी  सिह  चाहे  चारी  करके  लामा

 हा

 श्री  बुअग्राल  वर्मा  चोरी  कर  के  लाया  हो
 तो  भी  हमारा  कास  जमा  करना  है।  हज  नहीं  कह
 सकते  हैं  कि  चारी  का  पैसा  है  और  जमा  नहीं  करेगे  ।
 अगर  हम  ऐसा  कहेंगे  तो  उनहें  हमारे  ऊपर  कार्रवाई
 हो  जाएगी  |

 यह  कहा  गया  है  कि  दो  तीन  रोज  के  लिए  जमा
 हुआ  जां  कि  नहीं  हाना  चाहिये  था  ।  इसके  बारे  में
 फाइनेन्स  डिपार्टटट  के  पास  हमारे  अ्रषिकारियों
 मे  रिपोर्ट  की  कि  इस  प्रकार  से  जमा  )  रहा  है  इसको
 आप  देखे  ।  १प4ने  रिपोर्ट  की।  ऐसी  बात  नही
 है  कि  नहीं  की  ।  परन्तु  एक्शन  हम  नहीं  ले  सकते  है
 फाइनेन्स  डिपार्टसेट  या  हनकम  टैक्स  वाले  लेगे  -  हम
 ने  उनको  सूचना  दे  दी।  हमारे  प्रधिका  रिय।  मे  हरियाणा
 गवर्नमेट  को  भी  सूचना  दे  दी  श्रौर  974  में  दे  दी।
 जहा  लक  काश्मीरों  लाल  की  बात  है  हमने  2I-7~74
 को  बैंकिंग  विभाग  को  इस  की  सूचना  दी  -  जिस  किसी
 के  बारे  में  डाउट  हुआ  उसकी  सूचना  दी  ।

 बहुत
 तसे

 डॉउटफूल  लगे  उनकी  सूचना  जनवरी,  975  में  दी,
 हमारे  अझधिकारियां  ने  दी  ।  लेकिन  सब  चीजे  जा
 हुई  है  ऐसी  परिस्थितिया  मे  हुई  है  कि  जिन  का  जानते

 ए  भी  हम  कुछ  कर  सही  सकते  थे  ।  फराइनेन्स
 हिपा्टमेट  शौर  इनकम  टैक्स  डिपार्टट  का  कारेबाई
 करती  चाहिये  -  इसलिए  मैने  पहले  ही  स्पीकर  साहब
 का  इशारा  किया  था  कि  नो  जानकारी  ये  विभाग  दे
 सकते  है  वह  हम  नहीं  दे  सकते  है  |  हम  तो  सिर्फ
 ख़ता  रखन  बाल  है  भौर  एजेंसी  के  बतौर  काम  करते
 34

 शमतो  मृणाल  मोरे  तीन  केसिस  में  क्या  सजा
 दी  ?

 श्री  बृजलाल  धर्मा  मैने  बताता  है  कि
 इनक्रीमेट्स  रोकी  थी  फिर  उसके  बाद  झपील  में
 उनको.  दोषी  नहीं  पाया  गया  ।  इसलिश  हमको
 सिर्फ  वानिग  दी  मई  झौर  छोड  दिया  गया  ।

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil)  There  are  some  arrears  in  the
 rural  areas  of  Haryana,  £.D.S,  are  there
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 (Shri  Vayalay  Ravi]
 in  the  post  offices,  Bul  are  they  au-
 thorised  to  collect  money?  I  think
 they  have  not  been  authorised  to  do
 it.  What  arrangement  have  you  made
 in  these  areas?

 SHRI  BRIJ  LAL  VERMA,  It  is  not
 only  the  case  of  E.D.S.  in  those  post
 offices,  but  it  is  in  the  case  of  others
 also,  This  thing  hag  happened  with
 regular  Government  offices  also,

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  They  have
 hu  authority.  But  what  arrangements
 have  been  made  to  collect  the  mo-
 Rey?

 SHRI  BRIJ  LAL  VERMA:  It  has
 not  been  made....

 wio  दामकी  सिह:  में  एक  अन्तिम  सवाल
 पूछना  चाहता  ।  हमारे  संचार  मंत्री  ह्दी
 प्रसहाय  दौर  लह  अनुभव  कर  रहे  हैं  +  लिय  हम
 दिल्ला  में  ग्रगर  कुछ  नहीं  हो  सकता,  शौर  वित्त  मंत्री
 मी  कुछ  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  तो  संचार  मंत्री  जी  भी
 मंत्रिमंडल  के  एक  सदस्य  है  भौर  ज्वायण्ट  रिस्पॉसिम्लिटी
 है।  अगर  प्रापसे  नहीं  हो सकता  और  वित्त  मंत्री  इस
 पर  कार्यवाही  नहीं  कर  रहे  हैंतों  प्राप  तो  इसके  महत्व  को
 समझते  हैं।  क्‍या  श्राप  इसको  मंत्रिमंडल  में  ले  जा
 कर  सीं०  ite  ग्राई०  की  जांच  के  लिए  झपना  प्रस्ताव
 रखंगे  ताकि  इसकी  पूरी  तहकीकात  हां  जौर  इस  पर
 कार्यवाही  हो  सके  ।

 ड
 ye  जाल  वर्मा  :

 “न  ै”
 कि  हम

 इस  में  बिल्कुल  झसहाप  नहीं  हैं।  पूरे-पूरे
 कागज़ात  जो  हमें  मिले  हैं,  फाइनेन्स  डिपार्टमेंट  भौर
 इनकम-टैक्स  डिपार्टमेंट  की  दे  दिये  हैँ  और  उनकी
 जांच  चालू  है।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  जांच  चाल
 नहीं  है  ।  जिस  गवर्नमेंट  ते  बोगस  रूप  से  यह  जमा
 कराया  है,  यहां  तक  कि  गव्नेमेंट  प्राफिसस  को  दबाव
 डॉलकर,  बैस  को  दबाव  हालकर,  वहां  के  प्रधिकारियों
 पर  दबाव  डालकर,  झपने  हैंक  से  विदड्टा  कर  के
 पोस्ट  ध्राफिस  में  जमा  कराया,  इस  वास्ते  जमा  करते
 हैं  कि  दो-तिहाई  पैसा  हैवलपमेट  फण्ड  के  लिए  मिलता
 है,  इसलिए  यह  सारी  चीजें  करते  हैं  t

 एक  माननीय  सबस्व :  क्‍या  मंत्री जी  यह  बतायेंगे
 कि  किस  पजेस्सी ते  यह  करवाया ?

 नी  बुन्नलाल  बर्भा:  बंसीलात।  इस  वास्तें
 ऐसी  बात  नहीं  है,  यह  सब  किया  गया  है  शौर  जोर-
 जवईस्ती  से  भफलरों  को  दबाकर  बैंक  झफिसरों  को
 दबा  कर  यहू  सारी  चीजें  उन्होंने  की  हैं  a
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 जिन  प्रध्िकारियों  ने  इसमें  एक्सन  लेना
 ध् सूचित  कर  दिया  हैं,  उन्हें

 2०
 है.

 हू  मत  सोचिये  कि  हस
 चाहते  हूँ  ।

 श्रीमती  भणाल  गोरे  :  झापके  आफिसर्स  को
 इस  प्रकार  दबाया  गया  तो  झापकी  झौर  भी  जिम्मेदारी

 ह
 पूरी  जांच  करनी  होगी,  श्राप  इसे  परसू

 r  |

 “oe

 st  aa  लाल  वर्मा:  हमने  कर  दिया.  है  ।

 श्रौमती  मृणाल  गोरे:  नहीं  तो  झापके  प्राफिससे
 और  पोस्ट  भ्राफिसेक  बदनाम  हो  रहे  हैं  ।  श्रापको
 यह  करना  चाहिये  कि  पूरी  जांच  सी०  बी  argo  की
 तरफ  से  हो  जाये  t

 श्री  बजलाल  बर्मा :.  यहे  किया  है  भौर  उसके
 साथ-साथ  4  कराड़  54  लाख  रूपये.

 एक  झामिनीय  सदस्थ  :  क्‍या  यह  सरकार
 इसकी  इन्ववायरी  सी०  बी०  झाई०  को  स्ोपेगी  ?

 ज  जा
 क लाल  वर्मा  :  इस  प्रकार  से  जो  प्रावि-

 खियल  में  कर्ज  के  रूप  में  लं  लिया  है  उसकी
 वसूली  के  लिए  फाइनेंन्स  डिपार्टमेंट  ने  7  किस्तें  की
 हैं  ग्रौर  हरियाणा  गवर्नमेंट  से  वसूली  कर  रही  है  ।
 इसकी  भी  कार्यवाही  फाइनेन्स  डिपार्टमेंट  ले  कर  दी  है
 और  उतसे  वसूली  शूरू  हो  गई  है  in  ae  सारी  कार्य-
 वाही  हो  रही  है।  जिस  प्रकार  से  बोगस  ढंग  से
 जमा  कर  के  ज्यादा  पैसा  कर्ज  में  से  लिया  है,  खर्  में
 लेने  के  लिए  जो  प्राविशल  गवर्नमेंट  नें  जाल  रचा  है,  बह
 इसका  फायदा  न  उठा  पाये,  इसके  लिए  भी  फाइनेन्स
 डिपार्टमेंट  ते  कार्यवाही  कर  दी  है  ।  इस  श्रकार
 से  यह  मत  सोचिये  कि  किसी  भी  प्रकार  से  फाइनेन्स
 डिपार्टमेंट  या  इन्कमटैक्स  डिपार्टमेंट  चुप  बैठा  है  t
 कार्येबाही  शुरू  हो  गई  है  क्योंकि  यह  पुरानी
 सरकार  का  गलत  काम  है  और  उस  गलत  काम  को
 हम  किसी  भी  प्रकार  से  बर्दाश्त  करते  के  लिए  तैयार
 नहीं  है,  जो  कुछ  भी  हो  सकता  है,  नियमानुसार  हम  कास
 कर  रहे  हैं  i  मानतीय  सदस्य  यह  न  ल्ोचें  कि  हम
 किसी  बात  को  उससे  छिपायेंगे  ।  यह  सब  से  बड़ा
 स्थान  है,  जहां  पर  सारे  देश  के  प्रतिनिधि  हैं।  हम
 उससे  कोई  बात  छिपायेंगे  नहीं,  और  नियमानुसार
 जो  भी  उचित  कार्यवाही  होगी,  उसको  करेंगे,  भ्रौर  इसमें
 किसी  भ्रकार  से  मुरब्धत  नहीं  करेंगे  t

 १8.3  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  edjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Thursday,
 April  12,  979/Chaitra  22,  90i  (Saka)
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